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राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 958 


अस्तावना 


शिक्षा आदर्श जीवन का एक प्रमुख आधार स्तम्भ है। जन-जन तक शिक्षा का प्रसार हो इसके लिए राज्य सरकार 
के साथ ही साथ समाजसेवी सगठन व सस्थाएँ भी बरावर प्रयलशील है। विभिनन क्षेत्रों में विभिन्‍न स्तर की शिक्षण संस्थाएं 
सक्रिय रूप से शिक्षा के प्रचार व प्रसार हेतु कार्यरत है। आज के इस आर्थिक युग मे प्रत्येक कार्य को सुचारू रूप से सम्पादित 
करने हेतु धन की नितान्त आवश्यकता होती है। सभी समाज सेवी सगठन व संस्थाएं ऐसी नहीं जो आर्थिक दृष्टि से आत्म 
निर्भर हों। अत उन्हें आर्थिक सहयोग मिल जावे तो वे इस क्षेत्र में सफलतापूर्वक कार्य कर शिक्षा के प्रसार व प्रचार में सरकार 
को अधिक सहयोग कर सकती है। राजस्थान में भी राज्य सरकार इस क्षेत्र को विकसित करने के लिए निणी शिक्षण संस्थाओं, 
को जो आर्थिक सहयोग की इच्छुक हो, को नियमों की पूर्ति करने पर नियमानुसार अनुदान देती है। जिसके लिए विस्तृत 
नियम भी बनाए हुए है। काफी समय से यह अनुभव किया जा रहा था कि सस्थाओं को अनुदान सूची पर आने व नियमित 
वार्षिक अनुदान लेने में काफी कठिनाइया हो रही है। इस हेतु नियमों की सही क्रियान्विति हो तथा संस्थाओं को अनुदान 
प्राप्त करने में आसानी रहे को ध्यान में रखते हुए इस पुस्तक में विस्तृत नियमों को एक दृष्टि में समझाने का प्रयास किया 
है। साथ-साथ मान्यता व अनुदान प्राप्त करने की सरल प्रायोगिक प्रक्रिया (2:३८प८४ 7०00०) यथा आवेदन कैसे करे ? 
आवेदन तैयार करने में किन-किन बातों का ध्यान रखा जावे। आवेदन पत्र किसे व कव प्रस्तुत किया जाय आदि की विस्तृत 
प्रक्रिया समझाने का प्रयास किया गया है, साथ ही जाच अधिकारियों व सक्षम अधिकारियों को आवेदन पत्र प्राप्त करतें समय 
किन-किन बिन्दुओं को देखना होगा व जांच करनी होगी तथा स्वीकृति प्रसारण अधिकारी को स्वीकृति से पूर्व क्या-क्या 
सावधानियों बरतनी चाहिए जिससे कि सस्था को अनुदान सूची पर लेने व उन्हें नियमित अनुदान स्वीकृत करने में कठिनाइयों 
न है तथा अनियमितताओं से भी बचा जा सके। 


प्रस्तुत पुस्तक में अनुदान नियमों को सक्षिप्त तथा सरल सारगर्भित बोलचाल की भाषा में भी समझाने का प्रयास किया 
गया है। अनुदान मान्यता प्राप्त गेर सरकारी शिक्षण सस्थाओं को ही स्वीकृत हो सकता है। अतः शिक्षण सस्थाओं को मान्यता 
प्राप्त करने व अनुदान सूची पर आने के लिए क्या-क्या कार्यवाही करनी होगी व कौन कौन से प्रपत्र भरने होंगे, नियमित 
अनुदान हेतु आवेदन कैसे किया जावेगा व अनुदान आवेदन में क्या-क्या कमियाँ रह सकती है की जानकारी व उसकी पूर्ति 
को प्रायोगिक दृष्टि से समझाने का प्रयास किया गया है। साथ ही सक्षम व स्वीकृति देने वाले अधिकारी के कार्यालयों में 
क्या-क्या जाच करनी होगी को भी समझाने का भी प्रयास किया गया है। 


मूल नियमों के सम्बन्धमें समय-समय पर- जो :निर्देशः:आदेश, संशोधन राज्य सरकार द्वारा प्रसारित किए गए है। 
उनका सम्बन्धित नियमों।पर 'जो प्रभाव पड़ा हैं उनका समावेश नियमों में दर्शाने का प्रयास किया है फिर भी मूल नियम 
व मूल आदेश अतिम रुप से प्रसारित मान्य होगें। इन आदेशों को सम्बन्धित नियम/उपनियम पर "२" अकित कर दर्शाया 
गया है, तथा '३' जो आदेश का बोध कराता है, का सारांश सम्बन्धित अध्याय के अन्त में दिया गया है सुविधा की दृष्टि 
से इन साराशों के आगे सम्बन्धित नियम भी, अकित किये गए है जिससे कि सरकार द्वारा प्रसारित इन आदेश की मूल 
भावना का ज्ञान हो सके तथा सम्बन्धित संस्था व कार्यालय कर्मचारी को भी आदेशों को पंजिका में टिप्पणी हेतु प्रस्तुत 


। 


करने में सहूलियत रहे। जहां तक हो सका सभी 9/2004 तक प्रसारित आदेशों को संग्रेहित कर उन पर संदर्भ देखने की 
सुविधा की दृष्टि से प्रसारण तिथि अनुसार आदेशों को देखने व शीघ्र सदर्भ हेतु क्रमांक भी लगाये गए है अनुक्रमणिका में 
आदेश संख्या के साथ ही साथ आदेशों के साराश के सामने भी सदर्भ देखने हेतु नियम संख्या दी गई है। 


गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं व कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन आहरण व अन्य वित्तीय विवरण आदि 
तैयार करने के लिए पुस्तक में वेतनमान व कर्मचारियों को देय वेतनभर्तों की तालिका भी दी गई है। 


नियमों के अंत में राजस्थान सोसाईटी रजिस्करण अधिनियम, ]958 भी पुस्तक के अंत में सुविधा के लिए उपलब्ध 
कराये गए है जिससे कि सस्था के इन नियमों के अन्तर्गत पंजीकृत करवाने में कठिनाई न हो। 


प्रस्तुत पुस्तक को तैयार करने में समय-समय पर अनुदान सम्बन्धी कार्य करने पर मैंने जो कुछ सीखा उसे यहाँ 
लेखबद्ध करने का प्रयास किया है। इस पुस्तक में जिनसे सामग्री व मार्यदर्श मिला है इनमें मैं सर्व श्री सुरेन्द्र सिंह, व 
रामकिशन शर्मा, स.ले.अ., नूतन हर्ष, लेखाकार, रमेश कुमार जोशी, का.स, महेन्ध आचार्य तथा अनिल आचार्य, क.ले का 
. विशेष आभारी हूँ। 


पुस्तक को तैयार करने में यद्यपि पूरी सावधानी रखी गई है इसमें नवीनतम संशोधन भी सम्मिलित करने का प्रयास 
किया गया है। फिर भी यदि इसमें कोई कमी रह गई है तो पाठकों से अनुरोध है कि वे अपने सुझाव भेजकर कृतार्थ करेंगे। 
ऐसी आशा है यह पुस्तक अनुदान स्वीकृति प्रक्रिया व नियमों हेतु संस्थाओं व कार्यालय कार्य में बहुत सहायक सिद्ध होगी। 


बीकानेर - रामनवमी 
दिनांक 30-3-2004 
लेखक एवं संकलनकर्ता 
कृपाशंकर व्यास 
सा.ले.अ. (से.नि.) 
थोबी धोरा, सूरसागर, बीकानेर 


शक ये 3 के सिंहावलोकन्‌ 5 


“ अनुदान नियम :“एक सिंहावलोकन 


शिक्षा के प्रसार व प्रचार हेतु राज्य सरकार के साथ ही साथ समाज सेवी सगठन व संस्थाएं भी शिक्षा के देदीप्यमान 
चिराग को वरावर प्रज्वलित कर रही है। इन सस्थाओं को राज्य सरकार इस पवित्र कार्य के लिए इनके द्वारा माग करने 
पर सहयोग “अनुदान” के रूप में भी देती है। इन सस्थाओं को अनुदान कैसे स्वीकृत किया जाता है जानने से पूर्व यह 
जानना आवश्यक होगा कि इन गैर सरकारी शिक्षण सस्थाओं को अनुदान प्राप्त करने से पूर्व क्या-क्या कार्यवाही पूर्ण करनी 
होगी ? 

गैर सरकारी शिक्षण सस्थाओं को अनुदान देने हेतु पूर्व राजस्थान सहायता अनुदान नियम, 963 बनाएं गए थे 
लेकिन वाद में अनुदान सम्बन्धी कठिनाइयो के कारण इनमें ओर विषय व प्रक्रिया जोडते हुए नियमों को व्यापक व सरल 
बनाने हेतु राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में अधिनियम “राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्थान अधिनियम 989” व इस 
अधिनियम की धारा 43 में प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत “राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान 
और सेवा शर्ते आदि) नियम, 993 बनाये जी ॥ अप्रेल 993 से लागू हुए। अब गैर सरकारी मान्यता प्राप्त शिक्षण 
सरथाओ को इन नियमों के अन्तर्गत अनुदान दिया जाता है। पूर्व में जिन सस्थाओ की मान्यता व अनुदान 963 के नियमो 
के अधीन दिया जाता था अब उन्हें नियम 993 के अन्तर्गत दिया जावेगा। 

इन नए नियमों के प्रभावी होने से पूर्व के लम्बित प्रकरणों का निपटारा पूर्व के नियमों के अनुसार किया जावेगा लेकिन 
इन नियमों के लागू होने के बाद के पुरानी सस्थाओं के लम्बित प्रकरण इन नियमों के अनुसार निपटाये जावेंगे। 


प्रक्रिया- . पंजीकरण, मान्यता- सर्वप्रथम नई गेर सरकारी शिक्षण सस्था को प्रारम्भ करने हेतु उस संस्था को प्रारम्भ करने 
वाले व्यक्ति/संस्था/सगठन को अपनी सस्था का पंजीकरण करवाना होगा। पजीकरण राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण 
अधिनिम, 958 के अन्तर्गत पजीयक, जिला सहकारी समितियों द्वारा करवाना आवश्यक होगा। सदर्भ हेतु ये अधिनियम 
पुस्तक के अत में दिए गए हैं। पूर्व में तत्कालीन नियमों के अन्तर्गत नियमानुसार पजीकृत सस्थाओं की अब दुबारा पजीकरण 
की आवश्यकता नहीं होगी (आदेश क्रमांक 32)। तत्पश्चात्‌ सस्‍्था को अपने कार्यो व गतिविधियों के मान्यता दिलाने हेतु 
सम्बन्धित विभाग को आवेदन करना होगा क्योंकि बिना मान्यता के किसी संस्था को अनुदान देय नहीं होगा। बिना अनुदान 
लिए प्रा. स्तर तक की शिक्षण सस्थाएं बिना मान्यता लिए भी चलाई जाती है। (आदेश क्रमाक ) 

किसी शिक्षण सस्था को शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करते हुए यदि अनुदान लेना है तो उन्हे अनुदान नियमी के नियम 
]0 व परिशिष्ट 2 में निहित शर्तों की पूर्ति अवश्य करनी होगी। 

वर्तमान नियम 3, 4 व 5 में शिक्षण सस्थाओं के लिए मान्यता का प्रावधान किया गया है जिसके अनुसार परिशिष्ट 
3 में वर्णित प्राधिकारी द्वारा मान्यता दी जावेगी। (नियम 3) यह मान्यता पूर्व में स्थायी व अस्थायी दो प्रकार की होती थी 
(नियम 4) लेकिन राज्य सरकार ने समय व शक्ति के अपव्यय से राहत दिलाने हेतु अब केवल मान्यता देने का ही 
प्रावधान रखा है। इससे दो वार पैनल निरीक्षण नहीं करना पड़ेगा। एक बार के पैनल निरीक्षण के आधार पर मान्यता दी 


जा सकेगी, लेकिन जिन सस्थाओं को पूर्व में नियमानुसार अस्थायी मान्यता दी गई थी, उन्हें अब इन नियमो के प्रभावी होने 
के बाद पुनः स्थायी मोन्यता के लिए आवेदन नहीं करना होगा। पूर्व में नियमानुसार दी गई अस्थायी मान्यता को स्थायी मान्यता 
मान ली जावेगी। नई सस्थाओं को अब मान्यता के लिए आदेश क्रमाक 27 के साथ प्रसारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा 
(नियम 5)। निरीक्षण के बाद सक्षम अधिकारी अपने निर्णय की सूचना संस्था को रमिस्टर्ड डाक से 30 जून तक भेज देगा। 


अपील-जिन सस्थाओं को किन्हीं कारणों से यदि मान्यता नहीं मिलती है तो वे इन्कार की सूचना मिलने के 30 दिन 
के अन्दर सक्षम अधिकारी को अपील कर सकते हैं (नियम 6)। मान्यता देने वाला अधिकारी, सस्था को परिशिष्ट-2 में 
दी गई शर्तों की पूर्ति न करने, सक्षम अधिकारी के आदेशों की पालना न करने व नियमों का उल्लंघन करने का दोपी पावे 
तो, उसकी मान्यता वापिस लेने हेतु कारण बताओ नोटिस का समुचित अवसर देने के पश्चात मान्यता वापिस ले सकता 
है (नियम 7)। इस कार्यावाही के विरुद्ध भी सस्था सूचना प्राप्ति के 30 दिन के अदर अपील कर सकती है (नियम 8)। 
अनुदान (नियम ॥]) उक्त प्रकार से नियमों के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण सस्थाए ही 
अनुदान हेतु आवैदन कर सकती है। इस हेतु मान्यता प्राप्त ऐसी शिक्षण संस्थाएं जो गत तीन वर्षों से चल रही है, छात्राओं 
के मामले में जो कम से कम 2 वर्ष से चल रहीं है, उन्हीं ससथाओं को अनुदान सूची पर लेने हेतु कमेटी विचार कर सकती 
है। अत ऐसी सस्थाओ को परिशिष्ट-4 में विहित प्रारूप में अपने आवेदन 30 सितम्बर तक सम्बन्धित शिक्षा निदेशक 
(प्राथमिक, माध्यमिक, सस्कृत व महाविद्यालय) को प्रस्तुत कर देने चाहिए। शिक्षा निदेशक 3] अक्टूबर तक इन आवेदन 
पन्नों कि सस्थाओ के पैनल निरीक्षण हेतु एक कमेटी गठित करेगा जो परिशिष्ट-5 में विहित प्रपत्र में अपनी पैनल रिपोर्ट 
3] दिसम्बर तक प्रस्तुत करेगी। इस रिपोर्ट की समीक्षा सम्बन्धित शिक्षा निदेशालय के लेखाशाखा के प्रमुख जो भी हो मुख्य 
लेखाधिकारी, लेखाधिकारी द्वारा की जावैगी। पैनल निरीक्षण में सिफारिश की गई सस्थाओं की सूची 3] जनवरी तक राज्य 
सरकार को भेजी जावेगी जिसे सहायता अनुदान समिति के समक्ष रखा जावेगा। इस समिति को शिक्षा निदेशक वित्तीय वर्ष 
में उपलब्ध हो सकने वाली राशि से अवगत करायेगा। इसी आधार पर समिति अनुदान हेतु सिफारिश करेगी। शिक्षण सस्थाओं 
को अनुदान पर लेते समय तथा अनुदान प्रतिशत निर्धारित करते समय वहाँ का क्षेत्र,वालिका, विकलांग, मूक वंधिर अंध 
विद्यालयों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। (आदेश क्रम 48) इस अनुदान समिति के समुख केवल नई अनुदान सूची 
पर आने वाले प्रकरण व पूर्व की अनुदानित भिक्षण संस्थाओं के अनुदान प्रतिशत के बढाने/पघटाने के मामले ही प्रस्तुत- किये 
जाते हैं शेप मामलों पर राज्य सरकार सीधे ही निर्णय ले सकती है। (आदेश क्रम 86) नई संस्थाएं आदेश के प्रसारण/प्रभावी 
तिथि से मान्य होगी जबकि पूर्व की संस्थाएं जिनका प्रतिशत कम या बढाया गया है या तो आदेश में उल्लिखित तिथि से 
प्रभावी मानी जावेगी अन्यथा आदेश प्रसारण के वित्तीय वर्ष की  अप्रेल से प्रभावी होगी (आदेश क्रम 49) जिन नई सस्थाओं 
की अनुदान सूची पर नहीं लिया जा सका है उन्हें वजट उपलब्धता के आधार पर राज्य सरकार तदर्थ अनुदान स्वीकृत कर 
सकती है। 
प्रबन्धन- प्रत्येक शैक्षणिक सस्था के संचालन हेतु प्रबथ समिति का गठन किया जाना अनिवार्य है। बिना प्रवर्ध समिति 
के समिति का पजीकरण, मान्यता व अनुदान आदि की प्रक्रिया सम्पादित नहीं हो सकती है क्योकि इन सब में हस्ताक्षर करने 
के लिए कोई अधिकृत व्यक्ति/अधिकारी जैसे अध्यक्ष या सचिव का होना आवश्यक है। प्रवध समिति के गठन में () सोसाइटी 
द्वारा चलायी जा रही संस्था या सस्थाओं के प्रधान कम से कम 5 व अधिक से अधिक 2 जो एक जाति विशेष या समुदाय 
विशेष के नहीं होगे, (9) कुल सदस्यों के एक तिहाई सदस्य दाताओ या अभिदाताओं में से, (॥॥) स्थायी स्टाफ से एक सदस्य 
होगा (४) शिक्षा निदेशालय का एक प्रतिनिधि जो सस्था प्रधान के स्तर से कम 'का नहीं होगा, (४) एक सदस्य विद्यार्थियों 
के माता-पिता में से होगा तथा (थं) एक पुराना विद्यर्थी इसका सदस्य होगा (नियम 23)। 
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प्रबन्ध समिति का हर तीन वर्ष बाद विहित प्रक्रिया नियम 23(2) के अंतगर्त निवाचन कराया जावेगा | निर्वाचित सदस्य 
अपना अध्यक्ष व सचिव चुनेंगे। सस्था का कर्मचारी सचिव तथा कोपाध्यक्ष पद पर नहीं होगा। इस प्रकार नियमानुसार 
निर्वाचित प्रवन्ध समिति संस्था के समस्त कार्यकलापों के सचालन हेतु उत्तरदायी होगी (नियम 24)। यह प्रवन्ध समिति संस्था 
के संस्थापन यथा भर्ती, नियुक्ति, निलम्बन आदि सेवा सम्बन्धी तथा लेखा अनुदान हेतु आवेदन करना, वेतन, क्रय, भण्डार 
सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पादित करेंगी। 


प्रबंध का अंतरण- संस्था का प्रबंध का अंतरण किया जा सकता है। जब किसी संस्था का अतरण प्रस्तावित हो तो 
सस्था प्रवधन द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार जिस व्यक्ति को प्रवधका अतरण किया जावे उससे पूर्व परिशिष्ट 6 में दोनो 
को सयुक्त रूप से आवेदन करना होगा। 


सेवा सम्बन्धी पूर्ति- . सस्था में विभिन्‍न स्तर के पदों का निर्धारण अब सरकार द्वारा प्रसारित आदेश क्रमांक 54 
(प. (0) शिक्षा-5/90 दिनाक 06.06.998) के अनुसार निर्धारित किए जावे। 

2. राजस्थान शिक्षा सेवा नियमों के प्रावधानों के अनुसार गैर सरकारी शिक्षण सस्थाओं में भी वे ही कर्मचारी नियुक्त 
किये जावे जो राज्य कर्मचारियों हेतु उस पद के लिए निर्धारित योग्यता रखते हो। 

3. नियुक्ति हेतु प्रबंध समिति द्वारा गठित चयन समिति विज्ञापन व रोजगार कार्यालय से व्यक्ति आमत्रित करेगी। 
इस चयन समिति में पाच सदस्य होने अनिवार्य हैं लेकिन विशेष परिस्थितियों में विभाग द्वारा मनोनीत सदस्य सहित तीन 
सदस्य भी यदि उपस्थित होकर सर्व सम्मति से निर्णय लेकर चयन करते हैं तो वह मान्य होगा (आदेश क्रम 35) नियम 
26 (घ) विना कारण बताए/सूचित किए अनुपस्थित रहने वाले के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकेगी। (आदेश 
क्रम 73) नियम 26 (घ) (प्रा) 

चयन समिति के सदस्यो को पद के लिए निर्धारित योग्यता व नियुक्ति सम्बन्धी नियमों व शर्तों का पूर्ण ज्ञान होना 
चाहिए क्योकि एक वार की गई नियुक्ति के बाद उसे हटाने में कई प्रकार की कठिनाइयों आती है। 

चयन समिति में- . प्रवध समिति के दो प्रतिनिधि 2. एक सस्था का प्रधान, 3 शिक्षा निदेशक द्वारा निर्देशित 
एक अधिकारी जो विभिन्‍न स्तर के चयन हेतु विभिन्‍न स्तर के होते है नियम 26 (3) में दिये गए चार्ट अनुसार इस मनोनयन 
हेतु वार-वार आदेश प्रसारित करने की बजाय एक स्थायी आदेश जारी कर ने पर अनावश्यक श्रम व समय के अपव्यय 
से बचा जा सकेगा। (आदेश क्रम 6) नियम 26 (घ) (8) साथ ही साथ महाविद्यालयों के प्राचार्यों के चयन में विश्वविद्यालय 
का प्रतिनिधि या उनके द्वारा मनोनीत विशेपज्ञको के पैनल में से वुलाना अनिवार्य होगा (आदेश क्रम 9) नियम 26 (घ)। 

सस्था में समय-समय पर रिक्त होने वाले पदों पर भर्ती हेतु वार-बार चयन प्रक्रिया अपनाने में समय, श्रम अधिक 
लगता है, साथ ही विद्यार्थियों की पढ़ाई भी खराब होती है। अतः इससे बचने के लिए राज्य सरकार के निर्णयानुसार एक 
बार नियमानुसार बनाये गये पैनल को उस एक शिक्षा सत्र के लिए मान्य कर दिया गया है। अत. उस शिक्षा सत्र मे उस 
पैनल में से नियुक्ति की जा सकेगी। (आदेश क्रम 8) चयन चार्ट में पूर्ण विवरण व प्रत्येक चयनकर्ता द्वारा दिये गये अंकों 
का समावेश होना चाहिए और इन्हीं अंकों के आधार पर प्रत्याशियों का पैनल तैयार कर नियुक्ति की जानी चाहिए। 

शिक्षण संस्थाओं को अपने यहाँ स्वीकृत सभी पदों/सेवाओं आदि के आरक्षण नीति एवं अनुसूचित जनजाति के 
अभ्यर्थियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में समय-समय पर प्रसारित आदेशों की पालना करनी होगी तथा रोस्टर प्रणाली को 
अपनाना होगा। आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। (आदेश क्र 9) नियम 26 (च)। 

प्रबन्ध समिति चयनित अभ्यर्थियों के अनुमोदन हेतु परिशिष्ट-9 में सूची तैयार कर सक्षण अधिकारी को भेजेगी (नियम 

27) सक्षम अधिकारी उचित समझेगा तो मंजूर कर सूचित कर देगा अन्यथा नामजूर कर देगा (नियम 28) प्रबंध तदनुसार 
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नियुक्त कर सकेगा (नियम 29)। यह नियुक्ति एक वर्ष की परिवीक्षा पर होगी (नियम 30)। परिवीक्षा पर रखे गए कर्मी 
को उसकी 6 माह से कम की सेवा से हटाने पर उसे एफ माह का व 6 माह से अधिक की सेवा अवधि होने- पर कर्मी 
को 3 माह का नोटिस देकर सेवा से अलग किया जा सकता है। आदेश क्रम 84 (नियम 30 ख) प्रवंध समिति को नियुक्ति 
अनुमोदन के प्रकरणों को 45 दिन में सक्षम अधिकारी को रजिस्टर्ड डाक से भेजना होगा। 45 दिन में अनुमोदन प्रकरण 
उत्ते सक्षम अधिकारी को पूर्ण करना होगा अन्यथा वह अनुमोदन स्वत. अनुमोदित मान लिया जायेगा वशर्ते कि अनुमोदन 
सम्बन्धी सभी तथ्यों की पूर्ति उसमें हो। (आदेश क्रम 45, 62, 7), 90, 5, 7) 


अधिवार्षिकी की आयु - नियुक्ति हेतु आवश्यक योग्यता के साथ ही साथ आयु का प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। गैर सरकारी 
सस्थाओं में नियुक्ति न्यूनतम 8 वर्ष व अधिकतम 58 वर्ष की आयु पूर्ण करने से पूर्व हो सकती है। (दैनिक वेतन भोगी 
में सेवानिवृत्ति बाद 65 वर्ष की आयु तक ) सामान्य रूप से सेवानिवृत्ति की आयु चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के मामले में 60 
वर्ष व अन्य में 58 वर्ष होगी। लेकिन अध्यापक वर्ग मे जिन्होंने 58 वर्ष की आयु शिक्षा सत्र में 3) दिसम्बर वाद पूर्ण 
की हो तो उनकी सेवानिवृत्ति शैक्षिक सन्न की समाप्ति या 30 जून जो भी पहले हो तक बढ़ायी जा सकती है। 


आवश्यक अस्थायी नियुक्ति- यदि रिक्त पद को उचित नियत प्रक्रिया से शीघ्र भरा जाना सभव न हो तो प्रवन्ध 
समिति 6 माह के लिए अत्यावश्यक अस्थायी नियुक्ति कर सकती है। (नियम 35) 

- नियुवित्त आदेश सशर्त नहीं होने चाहिए। आदेश में विवरण दिया जाना चाहिए यथा कर्मचारी का नाम, पिता का « 
नाम, शैक्षणिक योग्यता तथा जन्म तिथि/गृृह जिला आदि। 

- नियुक्ति हेतु आवश्यक योग्यता व अर्हताए वहीं होगी जो सरकारी संस्थाओं /कार्यालयों में उस पद के लिए निर्धारित 
है। अप्रशिक्षित को अध्यापक के पद नियुक्ति देय नहीं होगी। अप्रशिक्षित की नियुक्ति पर उस पद का अनुदान देय नहीं होगा। 


वेतन भत्ते- गैर सरकारी शैक्षणिक सस्थाओं में पदोन्नति का कोई प्रावधान नहीं है। यदि किसी संस्था के क्रमोन्नत 
होने पर प्रधानाध्यापक का पद प्रधानाचार्य के पद में क्रमोन्नत होता है तो उस पद पर कार्यरत प्रधानाध्यापक यदि उस पद 
की योग्यता रखता है तो उसे उस पद पर नियुक्ति दी जा सकती है पदोन्नति नहीं उसका वेतन आर एस आर के नियम 
26 के अनुसार ही निर्धारित होगा। 5 
इन संस्थाओं के कर्मचारियो को वही वेतन श्रृखला दी जावेगी जो सरकारी कर्मचारियों को देय है लेकिन गैर सरकारी 
कर्मचारी को चयनित एवं वरिष्ठ वेतन देय नहीं होगा इन्हें केवल इन्द्री वेतन ही देय होगा। 
3] दिसम्बर से पूर्व नियुक्ति शिक्षक वर्ग के कर्मचारी को ग्रीष्मावकाश का वेतन देय होगा वशर्ते कि उसकी सेवाएं 
निरन्तर हो तथा ग्रीष्मावकाश अवधि का वेतन किसी अन्य के नाम से आहरित नहीं किया गया हो। 
सत्र के मध्य सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षक का सेवा काल 30 जून तक या शिक्षा सत्र के समाप्ति तक जो भी पहले 
हो तक बढाया जा सकता है (आदेश क्रम 76) नियम 45 (॥) 
सेवाबूद्धि- सेवाबृद्धि हेतु कर्मचारी अपना आवेदन परिशिष्ट 3 में दिए गए प्रारूप में जिला शिक्षा अधिकारी की 
मारफत प्रस्तुत करेगा जिसमे उसके पूर्ण स्वस्थ होने व उसकी सेवाओं की नितात आवश्यकता का उल्लेख होगा। सम्बंधित 
निशिअ/सक्षम अधिकारी अपनी टिप्पणी के साथ इसे राज्य सरकार को भेजेगा» राज्य व राष्ट्रीय पुरस्कार सेवा वृद्ध में 
सहायक हो सकते है। 
स्थानान्‍तरण- एक समान प्रतिशत अनुदान पाने वाली दो शिक्षण सस्थाओं में जो एक ही प्रबंध समिति के अधीन 
हो, के अप का अंतरण स्थानान्तरण विना शिक्षा विभाग की पूर्व अनुमति के किया जा सकेगा (आदेश क्रम 36) नियम 
30 ( 


पद नार्मस- सस्था में मंत्रालयिक कर्मचारियों व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पद परिशिष्ट शत में विहित नामर्स 
अनुसार होगे शेष पद राजकीय व अनुदान नियमों के अनुसार निर्धारित होगे। वर्तमान में अध्यापकों आदि के पद संस्था 
में छात्रों की सख्या, स्तर विषय खण्ड (अनुभाग $८८४०४) के अनुसार (परिशिष्ट-2) निर्धारित किये जावेंगे। 
(आदेश क्रम 54) 

पदत्याग- सेवा अवधि पूर्ण करने से पूर्व कर्मचारी स्वयं सेवा से त्याग पत्र दे सकता है व सस्था भी विशेष कारणों 
से उसे सेवा से हट सकती, लेकिन दोनों को ही स्थिति अनुसार नोटिस देना होगा स्थायी कर्मी की स्थिति में 3 माह का 
नोटिस या वेतन जबकि अस्थायी को एक माह का नोटिस या वेतन। (आदेश क्रम 29) नियम 39। 


निलम्बन आदि- संस्था कर्मचारी को यदि निलम्बित करती है या हटाती है तो उसे पूर्ण प्रक्रिया अपनानी होगी यथा 
नोटिस, आरोप पत्र, आरोप पत्र की जाच, विभागीय जांच समिति का गठन आदि (आदेश क्रम 88) 

सेवा से पृथक करने की सूचना संस्था को विभांग को देनी होगी। विभाग 60 दिन में इस पर सहमति/असहमति 
दे सकता है (आदेश क्रम 72) विना निदेशक की स्वीकृति के सेवारत कर्मी को नहीं हटाया जा सकेगा। (आदेश 5) 

निलम्वित कर्मचारी के विरुद्ध यदि 6 माह में जाच पूर्ण नहीं होती है तो कर्मी को जांच पेण्डिग रखते हुए उसे बहाल 
करना होगा (आदेश स. 88) 


- अपील- सेवा से हटाये गये मिलम्बित एवं पदच्युत किये गये कर्मी आदेश की प्राप्ति के 90 दिन मे अपील राज्य 
सरकार को कर सकते हैं (नियम 40) निर्णय पर वहाल होने पर इन्हें सस्था द्वारा पूर्ण भुगतान किया जावेगा। न करने 
पर निदेशक सस्था के अनुदान में से राशि काटकर भुगतान कर सकती है। (नियम 4, 42) सेवा से निष्कासन व त्याग 
प्रवध समिति द्वारा ही होना चाहिए न कि संस्था प्रधान या केवल व्यवस्थापक द्वारा। 


आचरण और अनुशासन- कर्मचारी को अनुशासित रहना होगा। कर्तव्यनिष्ठा, सत्यनिष्ठ (54), अनुचित एव 
अशोभनीय आचरण न करना (55) एवं पद की गरिमा बनाये रखना, अप्राधिकृत सूचना न देना (56), दान स्वीकार न 
करना (58), जगम स्थावर तथा मूल्यांकन सम्पत्ति की सूचना देना (60), द्वि विवाह न करना (6), दहेज ग्रहण न करना 
(62), मादक द्रव्यों का उपयोग न करना (63), सेवा सम्बन्धी मुकदमेबाजी से दूर (64), अनाधिकृत संगठनों का सदस्य 
न बनना (67) तथा हडताल आदि में भाग (66) न लेना आदि कर्मचारी के अच्छे आचरण व अनुशासित होने के लिए 
आवश्यक होगें। इसके विपरीत की स्थितियां उसे पद से हटाने, निलम्बित करने, पदावनत करने के लिए बाध्य कर सकती है। 


अवकाश- कर्मचारी सेवा में रहते नियमो के अन्तर्गत राजकीय सेवा के कर्मचारियों की तरह अध्ययन, सामान्य, अर्द्ध 
वेतन, परिवर्तित अवकाश, असाधारण अवकाश, प्रसूति अवकाश ले सकता है। (नियम 46 से 53) 
वित्तीय एवं लेखा सम्बंधी पूर्ति- 

() अनुदान प्रार्थना पत्र- पहले से अनुदान प्राप्त कर रही - सस्थाओं को हर वर्ष अनुदान के अतिमिकरण हेतु 
अनुदान नियमों के परिशिष्ट-4 में वर्णित/विहित प्रारूप में अपना आवेदन पत्र सम्बन्धित सक्षम अधिकारी को हर वर्ष 3 
अगस्त तक प्रस्तुत करना होगा (नियम 2 जो आदेश क्रम 46 द्वारा 2 माह देरी से प्राप्त करने के अधिकार सक्षम अधिकारी 
को दिया गया) इसके अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर तक सस्थाए निदेशक प्राथमिक शिक्षा के अधीन आने वाले (जिशिअ) सक्षम 
अधिकारी को, माध्यमिक स्तर की संस्थाएं निदेशक माध्यमिक शिक्षा के अधीन आने वाले सक्षम अधिकारियों को इस तरह 
संस्कृत शिक्षा विद्यालय व महाविद्यालय, निदेशक, संस्कृत शिक्षा को तथा अन्य महाविद्यालय, निदेशक महाविद्यालय शिक्षा को 
क्रमशः .अपने अनुदान पत्र प्रस्तुत करेंगे। 72() निदेशक इन प्रार्थना पत्नों मे सस्था द्वारा सक्षम अधिकारी की टिप्पणी 
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के अनुसार समय पर आवेदन पत्र प्रस्तुत न कर सकने की स्थिति में चार माह की (नियम 2 (3) देरी की अवधि माफ़ 
कर सकता है, आगामी वर्ष फरवरी तक व अधिक के लिए राज्य सरकार अधिकृत होगी। 


चालू अनुदान हेतु आवेदन- अनुदान हेतु इच्छुक सस्थाओ को विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र (दिखें परिशिष्ट 4) दो 
प्रतियों मे सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी को उस वर्ष की 3] जुलाई तक प्रस्तुत करना होगा जो अपनी टिपणी सहित 
सयुक्त निदेशक/उपनिदेशक जैसी भी स्थिति हो को प्रेषित करेगा। इस आवेदन पत्र के साथ निम्न सूचनाएं प्रमुख रूप से 
भेजी जानी चाहिए- 

. कव से किस स्तर हैतु पजीयन है। रजिस्ट्रेशन की प्रति 

2. मान्यता की प्रति प्रारम्भ से आवेदन तिथि तक। 

3. ससथा के सविधान की प्रति। 

4 वर्तमान प्रवध समिति की सूची जो पजीयक सस्थायें से अनुमोदित हो। 

5 स्वय का भवन हो तो उसकी स्थिति, कमरों की संख्या, ब्ल्यूप्रिट यदि किराये का हो तो उसकी स्थिति व किराया 
नामा, एफ आर. सी च््यू प्रिट। दे 
वक्षावार छात्रोंकी सख्या व गत तीन वर्षो का परीक्षा परिणाम। 
अध्यापकों का विवरण (शैक्षणिक/प्रशेक्षणिक स्तर नियुक्ति तिथि सहित)। 
अध्यापकवार वेतन व व्यय विवरण) हु 
सकाय खोलने की स्थिति में उसकी आवश्यकता, विषय, उसकी सक्षम अधिकारी से प्राप्त स्वीकृति! जिशिअ 
से प्रमाणित हो। 
]0. आय-व्यय विवरण व वेलेंसशीट की प्रति। 


समीक्षा अधिकारी- ये आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरकर व आवश्यक अभिलेखों के साथ प्रथम स्तर पर संवीक्षा 
अधिकारी की प्रस्तुत किये जावेंगे। सवीक्षा अधिकारी नियमों के अतर्गत इनकी जांच कर सक्षम स्वीकृति कर्त्ता अधिकारी को 
भेजेगा। कमी पर उसकी पूर्ति करानी होगी। 


प्रोविजनल ग्रांट- पूर्ववर्ती सस्था को प्रोविजनल ग्रांट स्वीकृत किया जावेगा) जिसका अतिमिकरण अगले वर्ष के लेखों 
के समय किया जावेगा व नए वर्ष की प्रोविजनल ग्राट स्वीकृत की जावेगी। यह अनुमानित व्यय के आधार पर दी जावे। 
सामान्य रूप से 75% तक दी जानी चाहिए। प्रोविजनल ग्राट स्वीकृत करने से पूर्व प्रसारित आदेशों, छात्रों की सख्या को 
भी ध्यान में रखा जाना चाहिए (नियम 2) सस्था को अनुदान विभिन्‍न म्दों यथा वेतन, भत्ते, कैन्टीजेन्सी व्यय आदि जैसा 
कि नियम 4 “अनुमोदित व्यय” के अन्तर्गत दिए गए “आवर्ती व्यय एवं नियम 6 में दिए गए अनावर्ती व्यय हेतु होगा। 
अन्य कार्यो व मदो हेतु यह अनुदान स्वीकृत नहीं होगा। 

रजिस्टर- संस्था समस्त आवश्यक प्रपत्र व रजिस्टर सधारित करेगी। उसे अपनी सम्पत्ति की सूची शिक्षा विभाग को 
भेजनी होगी। सम्पत्ति स्थायी का अतरण व विक्रय विभाग की पूर्व अनुमति के नहीं हो सकेगी। (नियम 22) 

आय- सस्था को अनुदान उसके सभी स्रोतों से प्राप्त आय पर व्यय की अधिक तक ही देय होगा। 3 (4) शिक्षण 
प्रशिक्षण महाविद्यालयों मे ली जाने वाली सम्पूर्ण ट्यूशन फीस आय में सम्मिलित होगी (आदेश क्रम 87) इन सस्थाओं में 
राजकीय विद्यालयों में ली जाने वाली फीस से अधिक ली जाने वाली फीस, केद्ध सरकार, सोसाइटियो, स्थानीय निकायों से 
प्राप्त अनुदान, आरक्षित निधियों पर प्राप्त व्याज, प्राप्त कियया आदि आय में सम्मिलित किये जावेंगे। (आदेश क्रम 6) शिक्षण 
शुलक राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम नहीं होगा। 
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निरीक्षण- संस्था को अपने लेखे एव अभिलेख सरकार, महालेखाकार व शिक्षा विभाग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के 
निरीक्षण हेतु हर समय खुले रखने होंगे। (नियम 2) 


आवेदन पत्र की विषय सूची- परिशिष्ट-4 में तैयार आवेदन पत्र के साथ वे सभी प्रपत्र सलग्न होने चाहिए जो 
अनबन में मांगी गई राशि की सत्यता सिद्ध करें। यथा आय व्यय लेखा एवं चिट्ठा, स्वीकृत पदों के आदेश, रजिस्ट्रेशन 
पत्र, मान्यता आदेश, स्वीकृत तथा अस्वीकृत पर्दों का व्यय विवरण (अनुदानित व विना अनुदानित), व्यय विवरण मे कर्मचारियों 
का नाम, योग्यता, नियुक्ति तिथि, वेतन वृद्धि की तिथि, वकाया लेनदारोकी पूर्ण विवरण सहित सूची, किराये हेतु किरायानामा, 
अधिग्रहण आदेश व तिथि, विज्ञापन व्यय हेतु पेपर कटिग। एरियर प्रकरणों की स्थिति में अतर विवरण, आदेश की प्रति 
भुगतान का प्रमाण पत्र, रोकड वही के प्रृष्ठ सख्या, निलम्बन काल में किसी अन्य को भुगतान नहीं किया गया का प्रमाण-पत्र, 
स्थिरीकरण में उसकी प्रति भी। ऐरियर प्रकरण अलग से भेजे जाने चाहिए। 


अंकेक्षित लेखे- सस्था को अपने अकेक्षित लेखे रखने होंगे। 2000/- से कम आय व्यय वालों को चार्टेड एकाउटेन्ट्स 
से अकेक्षण करवाने की आवश्यकता नहीं। 5,00,000/- तक के आय व्यय वाली सस्थाएं अपने लेखों की जाच अकेक्षण 
राजकीय सेवा से निवृत्त लेखाधिकारी से करा सकती है। (आदेश क्रमाक 3]) नियम 20 शिक्षा निदेशक /उपनिदेशक जितनी 
सस्थाओ को अनुदान स्वीकृत करते हैं उनमें से 25% सस्थाओं का सपराक्षण प्रतिवर्ष होना चाहिए। (आदेश क्रम 6]) 


भवन का मालिक- किराये के भवन यदि संस्था के प्रवन्ध समिति के किसी सदस्य के नाम है तो भवन किराया देय 
नहीं होगा। किराये के भवन में मरम्मत, परिवर्तन, परिवर्द्धन, विना पूर्व स्वीकृति के कराने पर उस व्यय पर अनुदान देय 
नहीं होगा। किराये के भवन लेने पर उसकी पूर्ण वैधानिक कार्यवाही सम्पादित करनी होगी। 

छात्र कोष से सस्था के लिए कोई सामग्री क्रय न की जावे। 


भण्डार- भण्डार सामग्री का क्रय वही अधिकारी करे जो आकस्मिक व्यय हेतु सक्षम हो। (84) किसी प्रकार के व्यय 
के लिए उसे सविवेक से उसी प्रकार कार्य करना चाहिए। जैसे वह स्वय अपने धन के व्यय के सम्बन्ध में करता! (नियम 83) 

निविदा आमंत्रण, भण्डार की प्राप्ति, रक्षण, प्रसारण व अतरण तथा समय पर भीतिक सत्यापन आदि भी सक्षम 
अधिकारी की देखरेख में किया जाना चाहिए (नियम 85 से 90) अन्यथा गड़बड़ी के लिए वह डोपी होगा। 

व्यय के मंद- सस्था को अनुदान उन्हीं मंदों हेतु स्वीकृत होगा जो अनुदान नियम ]4 में दिये गये (क) से (न) 
तक सहपठित परिशिप्ट-8 के पद सम्मिलित होंगे। 

वेतन एवं भत्ते- वेतन, भत्ते राज्य सरकार द्वार प्रसारित आदेश व निर्देशों के अनुसार टेय होगे। राज्य कर्मचारियों 
की तरह इन्हें चयनित वेतमान तथा वरिष्ठ “वेतनमान देय नहीं है। अत. इस हेतु अनुदान स्वीकृत नहीं होगा। भत्ते मे मकान 
किराया, महगाई, व शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता सम्मिलित होंगे (आदेश क्रम 5) नियम 34 


पी. डी. खाता- प्रत्येक कर्मचारी जिनकी सेवा को एक वर्ष पूरा हो गया है, के वेतन से 8.33% की दर से कटीती 
करके उसके पी.एफ. खाता में जमा की जावेगी व उतनी ही राशि सस्था अपनी ओर से अपने हिस्से की राशि उसके खाते 
में जमा करायेगी। संस्था अपना एक खाता राजकोष/उपकोष में खुला कर उसमें अपनी प्राप्त पूर्ण राशि जमा रखेगी जिसे 
समय-समय पर चैक से आहरित किया जा सकेगा। इस खाते की राशि सम्बन्धित कर्मचारी अपने परिवार के नाम निर्देशित 
कर सकता है। इसके लिए स्थिति अनुसार परिशिष्ट-5 भर कर देगा। उसी आधार पर सम्बन्धित को उस खाते की राशि 
का भुगतान किया जा सकेगा। 


कर्मचारियों को चैक से भुगतान- कर्मचारियों को उनका वेतन विना अनाधिकृत कटौती के हर माह समय पर चुकाया 
जावे। वेतन का भुगतान चैक द्वारा किया जावेगा। नियम 35 

आहरण कर्त्ता- संस्था की निधि निकालने के लिए प्रवध समिति द्वारा एक व्यक्ति को अधिकृत किया जावेगा जो सचिव 
भी हो सकता है। उसके हस्ताक्षर से परिशिष्ट-2 मे विहित प्रारूप में एक वचन बंध पत्र तीन प्रतियों में प्रति हस्ताक्षरकर्ता 
को प्रस्तुत करेगा। (नियम 0 (१(१८५)) यही व्यक्ति सस्था के अनुरक्षण या सुधार के लिए व्यय हेतु राशि खजाने से 
निकालेगा। नियम 0 (४) 

दायित्वों का भुगतान- यदि चालू वित्तीय वर्ष के अनुदान से गत वर्षो के दाबित्वों का भुगतान किया जाना हो तो भुगतान 
से पूर्व राज्य सरकार की अनुमति लेनी पडेगी। (आदेश क्रम 82) नियम 5 


उपादान- अनुदान हेतु उपादान मान्य व्यय के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं है लेकिन उपादान नियम !972 के अनुसार 
संस्था अपने कर्मचारियों को उपादान नियम ]972 के अनुसार उपादान देने हेतु बाध्य होगी लेकिन इस हेतु सस्था को 
अनुदान देय नहीं होगा। (आदेश क्रम 30) नियम 82 


अनावर्ती अनुदान- सस्था को भवन निर्माण, मरम्मत, वस क्रय व मरम्मत, पुस्तकालय हेतु पुस्तकों के क्रय आदि 
के लिए अनुमोदित तथा वास्तविक व्यय के 50% तक स्वीकृत किया जा सकता हैं। जहाँ तक भवन निर्माण का प्रश्न हैं। 
इस हेतु सस्था को मूल्याकन व सुरक्षा सम्बन्धी प्रमाण-पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा। पूर्व में यह केवल सार्वजनिक 
विभाग द्वारा ही दिया जा सकता था लेकिन राज्य सरकार ने अब आदिश क्रमाक 28 के अनुसार अन्य संस्थाओं आदि को 
भी इस हेतु अधिकृत कर दिया है। सस्थाएँ अब इन ऐजेन्सियों से भी बाछित प्रमाण-पत्र लेकर प्रस्तुत कर सकेगी। नियम 6 


अनुदान रोकना, कम करना व स्थगित करना- सक्षम अधिकारी जब पूर्ण रूप से आश्वस्त हो जाय की अमुक संस्था 
आदेशो, नियमों व प्रक्रिया का पालन नहीं कर रही है तथा वह अनियमितताए कर रही है, तो ऐसी स्थिति में अनुदान स्वीकृत 
करने वला अधिकारी उपयुक्त समय का नोटिस देकर अनुदान रोकने, कम करने, स्थगित करने की कार्यवाही कर सकता 
है। नियम 8, इस आदेश के विरुद्ध सस्था आदेश प्राप्ति के 2 माह के अंदर-अंदर अपील कर सकती है। नियम 9 
वित्तीय सकट की स्थिति में सरकार विना पूर्व सूचना व कारण बताए अनुदा बन्द, कम उपान्तरित कर सकेती। नियम 0 (शा) 


बचत की सूचना- सस्था को, जो वार्पिक अनुदान स्वीकृत किया जाता है उसमें से जितनी भी राशि वह यदि 3 
मार्च तक व्यय नहीं कर सकेगी कि सूचना 3 मार्च या इससे पूर्व विभाग/सरकार को सूचित करनी होगी, अन्यथा यह राशि 
उसके अगले वर्प/किश्त में समायीगित कर दी जायेगी। नियम 0 (००0 

छात्र संख्या व पद- ()) विभिन्‍न स्तर की कक्षाओं में औसतन छात्र सख्या व उपस्थिति नियमानुसार पूर्ण होनी 
आवश्यक है अन्यथा कम होने पर अध्यापकों के स्वीकृत पद कम किए जा सकते हैं। यदि अधिक हो तो उसके लिए अलग 
से अतिरिक्त पदों की माग की जा सकती है। नियम 0 (0, 7 () 

६0) राज्य सरकार द्वारा नए नियमों के प्रसारण व आदेश क्रम सख्या 54 (राज्य सरकार के आदेश क्रमा प 
(40) शिक्षा 5/90 दि. 6.6.98) द्वारा छात्रों की संख्या, उपस्थिति, सकाय के आधार पर पर्दों के जो नार्मस निर्धारित 
क्ये है उससे अधिक पद 30.9.98 के वाद जब भी रिक्त होंगे स्वतः ही समापत हो जावेंगे वशर्ते की उनकी उपादेयता 
वो घ्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने उनको आगे जारी रखने के आदेश प्रसारित न किए हो। 


कार्य दिवस - संस्था को एक पूर्ण वर्ष में 3] मार्च तक कम से कम 200 दिन वक्षाएं (अध्ययन हेतु) चलाना 
आवश्यक होगा। ततूसम्बन्धी प्रमाण-पत्र भी भेजना होगा। नियम 5(2) अन्यथा उसी अनुपात में अनुदान कम किया 
जासकता है। (नियम 5 (])) 


अन्य आवश्यक पूर्तियाँ- . संचालन समिति- सस्था के कार्य को सुचारू रूप से सचालित करने हेतु एक समिति 
का गठन अनिवार्य होगा। इसमें किसी सम्प्रदाय/जाति विशेष के 2/3 सदस्य नहीं होने चाहिए। 


प्रशासक- प्रबंध समिति या व्यवस्था समिति में कोई झगड़ा हो तो संचालन में कोई बाधा हो जिससे चुनाव भी 6 
माह से अधिकसमय तक विलम्बित रखने पड़े तो सरकार परिस्थिति को देखकर व स्थिति से सतुष्ट होने पर आवश्यक समझे 
तो उचित अवसर का कारण बताओ नोटिस देकर प्रशासक नियुक्ति कर सकती है जो सस्था के नए चुनाव पूर्ण होने तक 
कार्य व्यवस्था सम्पादित करेगा। 

संस्था को बद व स्तरावनत करना - विभाग को विना पूर्व उचित समय पर लिखित सूचना दिये प्रवध न तो शिक्षण 
संस्था या उसका कोई संकाय को बंद कर सकेगी, और नहीं स्तरावनत/अधिनियम 989 की धारा 4 के अधीन संस्था 
को एक शिक्षा सत्र का नोटिस देना होगा। नियम 0 (५) 


नई परियोजनाएं- सस्था को सामान्यरूप से किसी नए पाठ्यक्रम कक्षा अनुभाग विषय सकाय या कोई परियोजना 
प्रारम्भ करने से पूर्व राज्य सरकार की अनुन्ना प्राप्त करनी आवश्यक होगी लेकिन जहाँ इन कार्यो के लिए संस्था स्वयं फाइनेंस 
करती है तो इन कार्यो (नियम 0 (५0) व 6 (घ)) परियोजनाओं को प्रारम्भ करने से पूर्व राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति 
अनिवार्य नहीं होगी। (आदेश क्रम 2!) नियम 6 


आरक्षित निधि- परिशिष्ट 2 (4) में संशोधित आदेश क्रम 6 के अनुसार निर्धारित आरक्षित कोष का' सस्था द्वारा 
निर्मित हो /किया जाना आवश्यक होगा व उसका प्रमाण पत्र भी भेजना होगा। नियम ]0 (७) 


५ ,९, 4९ 
धुन «० 


अनुदान स्वीकृति-एक प्रक्रिया 


अनुदान सूची पर आई शिक्षण सत्थाओं/कार्यालयों को अनुदान स्वीकृति कैसे किया जाबे। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न 
हैं। समान्य रूप से वार्षिक अनुदान हेतु सस्थाओं को हर वर्ष 3/08 तक अपने सम्बन्धित अधिकारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत 
करने होते है। इसके अतिरिक्त बकाया प्रकरणों हेतु भी समय-समय पर उन्हें आवेदन प्राप्त होत है। इन संस्थाओं को अनुदान 
स्वीकृति हेतु तीन स्तर पर कार्यवाही सम्पादित होती है। 

प्रथम स्तर- प्रथम स्तर पर सस्थाओं द्वारा आवेदन पत्र पूर्ण तैयार कर मय दस्तावेजों के विनिर्दिप्ट सक्षम अधिकारी 
को प्रस्तुत करना। 

द्वितीय स्तर- विनिर्दिप्ट सक्षम अधिकारी द्वारा जॉँंचकर अपनी टिप्पणी सहित आवेदन पत्र को स्वीकृति कर्ता अधिकारी 
को प्रस्तुत करना। 

तृतीय स्तर- अतिम स्तर पर उप-निदेशक/निदेशक जो स्वीकृतिकर्ता अधिकारी है के स्तर पर जॉच कर स्वीकृति 
प्रसारित करना। 


प्रथम स्तर- संस्थाओं द्वारा आवेदन प्रस्तुतिकरण- अनुदान हेतु पूर्ण वर्गीकृत संस्थाओं को निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ठ-4 
देखे) में अपना अनुदान आवेदन पत्र तैयार कर व उसके साथ आवश्यक दस्तावेज सलग्न कर हर वर्ष 3/08 तक अपने 
विनिर्दिप्ट सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत करना चाहिए। इस अवधि में 2 माह का शिथिलन सक्षम अधिकारी को होगा (आदेश 
क्र 46)इस आवेदन पत्र की पूर्ति व आवश्यक दस्तावेजों के लिए निम्न बातें प्रमुख रूप से ध्यान रखी जावें। 

] आवेदन-पत्र की सम्पूर्ण प्रविष्ठियों पूर्ण की जावें, तथा उस पर निर्वाचित कार्यकारिणी के अधिकृत सचिब/ अध्यक्ष के 
ही हस्ताक्षर होने चाहिए। 

2. अनुदान में वास्तविक एवं अनुमानित वर्ष हेतु अलग-अलग राशि के प्रस्ताव प्रस्तुत हो। 

3. आलोच्य अवधि के वित्तीय वर्ष का चिट्ठा व हानि-लाभ खाता तथा आय-व्यय के विवरण जो 3/08 तक तैयार व चार्टड 
एकाऊण्टेण्ड व 5,00,000/- तक के लिये राज्य सेवा निवृत ले.अ. द्वारा अकेक्षित व प्रमाणित हो, सलग्न किये जावें। 
चिट्टे में अनुभोदित व्यय ही दिखावे (परिशिष्ठ-8 नियम 4 के अनुसार) देख संलगन पर अनुदानित व गैर अनुदानित 
पदों हेतु किया गया व्यय अलग-अलग दिखाया जावें। 

4. आय विवरण में राज्य सरकार द्वारा सरकारी स्कूलो में समय-समय पर संशोधित निर्धारित फीस की दर से प्राप्त राशि 
व उससे अधिक प्राप्त राशि को अलग-अलग मय दर के अकित कर विवरण संलग्न किया जावे। क्र 

5. इस अवधि में अनुदानित पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को चुकाये गये वेतन, भत्ते, पी.एफ. आदि का विवरण, बैक खत 

की प्रमाणित प्रति नियम 35 तथा अनुदान पर जो पद नहीं है पर कार्यरत है कर्मचारियों के वेतन, भत्ते आदि का विवरण 
अलग से संलग्न करें। 

« सभी कर्मचारियों का पी.एफ. का एक सामान्य वार्षिक स्थिति विवरण सलग्न हो। जिसका योग चिट्ठे से मिलान खाता 

हो। विवरण में अनुदानित पदों का योग व बिना अनुदानित पदो की राशि का योग अलग-अलग दिखाया जावें। इसी 
अनुरूप चिट्ठे में दिखाया जावें। 
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१2०८ 


. पूर्व कार्यरत कर्मचारियों का विवरण जिसमें नाम, पिता का नाम, शैक्षिणिक योग्यता, नियुक्ति, तिथि, वेतनमान, वैतन-बृद्धि 


तिथि, जन्म तिथि, खाता सख्या अंकित हो। 


. नई नियुक्ति की गई हो तो उसका विवरण अनुदान नियम-33 व 29 दोनों में अलग पूर्ति करने हेतु संलग्न करें जिसमें 


रिक्त पद का कारण (त्याग-पत्र की प्रति सेवा निवृत्ति आदेश विज्ञापन, रोजगार कार्यालय की सूची, चयन, चार्ट, विभागीय 
प्रतिनिधि, मनोनयन के आदेश्व, नियुक्ति आदेश, कार्यग्रहण रिपोर्ट अनुभव का प्रमाण-पत्र, अनुमीदन व नियुक्ति आदेश 
हो। सभी की सत्यापित प्रतियों संलग्न करें 


. मान्यता व रजिस्ट्रेशन (नई प्राथमिक स्तर की स्कूल में नये आदेशानुसार मान्यता की आवश्यकता नहीं ) की प्रति (नियम 3) 
0. 


अनुदान पर आने के आदेश की प्रति। 


. माध्यमिक स्तर की स्थिति में अनुमानित वर्ष की अवधि के जून तक की बोर्ड की मान्यता 'की प्रति। 
2. 
5. 


गत वर्ष की तुलना में वेतन वढ़ा हो तो उसका कारण/स्थिरीकरण की स्थिति में सत्यापित स्थिरीकरण की प्रति। 
() भवन किराये की स्थिति में भवन किराये का पी.डब्लू.डी. द्वारा मूल्यांकन विवरण। 

(॥) प्रस्तावित किराया। 

(0) भवन ग्रहण की तिथि व किराया नाम ([रेथ्वपत॑८००) मय भवन चुकारे की प्राप्ति प्रति। 

(५४) भवन कियाया स्वीकृति की प्रति। 

स्थानान्तरण पर आये कर्मचारी की स्थिति में आदेश मय संवधित सक्षम अधिकारी के अनुज्ञा पत्र के। 

विकलांग भत्ते की स्थिति में सक्षम चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण-पत्र मय सक्षम स्वीकृति की प्रति। वर्तमान मैं लागू नहीं। 
कक्षा 9 वर्ग व संख्या वार छात्रों की स्थिति/संख्या का विवरण। 

परीक्षा परिणाम अध्यापक वार व कक्षावार, समयकाल-चक्र जिसमें केवल अनुदानित स्तर/अनुदानित पदों के अध्यापकों 
के पदों का ही उल्लेख हो। विना अनुदानित पदों का समयकालचक्र अलग से संलग्न किया जा सकता है। 


- कार्य दिवस की संख्या मय प्रमाण-पत्र के। 
9. 


() स्वीकृत पदों के आदेश की प्रति, तथा गत वर्ष की स्वीकृति पदों में अन्तर आया हो तो अन्तर के प्रमाण में 
उस आदेश की प्रति भी संलग्न करें। 

(४) भरे हुए व रिक्त पदों का (वेतनमान वार) वेतन-श्रृंखला वार विवरण-पत्र । 

निम्न प्रमाण-पत्र दे :- 

0) अनुदान नि. 993 के नियम 23 की निर्धारित प्रक्रियानुसार कार्यकारिणी/प्रबन्ध समिति के चुनाव समय पर 
किए गए है, तदनानुसार नवीनतम कार्यकारणी/प्रबन्ध समिति के सदस्यों की सूची। प्रथम वार में संविधान की 
प्रति भी संलग्न करे। 

(४) नियम-23 (3) क अनुसार संख्या का कोई कर्मचारी सचिव/अध्यक्ष आदि पदों पर नहीं है और न ही 
आवेदन-पत्र पर हस्ताक्षर किए है। 

(॥) संस्था के सचिव या प्राधिकृत व्यक्ति की घोषणा अनुदान नियम-0 (24) के परिशिष्ठ-2 के अन्तर्गत देवे 
(परिशिष्ठ-2 ) जिसके द्वारा ही अनुदान आवेदन-पत्र पर हस्ताक्षर किये जावे। 

(४) भुगतान रेखांकित चैक से किया जाता है। 


- सम्पत्ति का विवरण जिनसे संस्था को आय होती है। आय के विवरण सहित व अन्य आय के स्त्रोत अनुदान नियम-0 


(4) व (5) के अनुसार रिजर्व फण्ड का प्रमाण-पत्न मय निर्धारित राशि के विनियोजन की सूचना। 


22. निरीक्षण रिपोर्ट-नियत्रण अधिकारी की 


है । 


(ख) सामान्य अनुदान की राशि की माग के अलावा बकाया तथा एरियर भुगतान की राशि की मांग की स्थिति में संख्या 
को निम्न प्रकार के दस्तावेजों के साथ प्रकरण सबधित अधिकारी की मार्फत स्वीकृति कर्ता अधिकारी को प्रस्तुत करना 
चाहिए। 

कदौति पत्र बढ़े मंहगाई भत्ता, बोनस तथा स्थिरीकरण के प्रकरणों के प्रसंग मे। अमान्य राशि को मान्य करवाने हेतु 

जिस प्रकार की सूचना मागी जावे उसकी पूर्ति में वाछित सूचना व पत्न/आदेश की संत्यप्रति भेजी जावें जैसे- वेतन 

अमान्य किया गया हो। 

! नई नियुक्ति पर- सक्षम अधिकारी का अनुमोदन- अनुमोदन प्राप्ति हेतु संबंधित सक्षम अधिकारी को वाछित सभी 
दस्ताबेज जैसा कि ऊपर क्रमाक क (8) के अनुसार आवश्यक है, प्रस्तुत करें। 

2. वेतनवृद्धि, मंहगाई भत्ता व बढ़े वेतन- महगाई भत्ता व स्थिरीकरण आदेश की प्राप्ति मय देय व दिया गया वेतन व 
महगाई भत्ते का अन्तर मानचित्र, खाता संख्या मय चालान की सत्यापित प्रति। 

3 अधिक पद - अतिरिक्त पद स्वीकृत हुए हो तो आदेश की प्रति। 

4 भवन किराया- भवन किराया स्वीकृति पत्र, किरायानामा, भवन ग्रहण ऐिपोर्ट किराये के भुगतान की रसीद, भवन किराये 
की स्वीकृति। 

5 बोनस- वेतन सीमा का प्रमाण-पत्र कम से कम छ. माह की सेवा पूर्ति बिना वेतन के अवकाश पर नहीं रहे का 
प्रमाण-पत्र, भुगतान चैंक से किया गया व खाता संख्या जिसमें राशि जमा की। (वोनस-वर्तमान में देय नहीं) 

6. स्थानान्तरण-यदि कर्मचारी स्थानान्तरण होकर आया है उसकी राशि अमान्य की है तो उसकी पूर्ति हेतु स्तानान्तरण 
आदेश, सक्षम अधिकारी का अनुन्ञा पत्र, कार्यग्रहण की रिपोर्ट है। 

7. योग्यता-यदि योग्यता के आधार पर राशि अमान्य की है तो उस योग्यता की मान्यता के आदेश की प्रति भेजं। 

8 छात्र संख्या व कार्य दिवस अपूर्ण- इस स्थिति की पूर्ति में वाछित छात्रों का विवरण जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रमाणित 
करवाकर व कार्य दिवस पूर्ण का प्रमाण-पत्र पूर्व में कम दिखाने के कारण उल्लेख के भेजे अन्यथा यह राशि मान्य नहीं 
होगी। 

9.0) छात्र सख्या एवं कार्य दिवस के कम होने तथा निर्धारित तिथि पर आवेदन-पत्र प्रस्तुत न करने की स्थिति में राशि 

सामान्य रूप से अमान्य ही रहेगी जब तक की राज्य सरकार द्वारा छूट न दे दी जावे। 

9.(0॥) उक्त सभी मामलों के साथ दो प्रमाण-पत्र। 

(क) पूर्व मे भुगतान नहीं किया गया। 
(ख) भूगतान क्रॉस चैक से किया गया। 

9.(॥0) उक्त सभी भुगतान के मामलों में किए गए भुगतान के सत्यापन में चिटठे की आशिक प्रति/चार्टड एकाउन्हेन्ट द्वारा 
भुगतान के प्रभाव का प्रमाणीकरण। जिससे चिट्ठे में इस व्यय के शामिल किये जाने का प्रमाणीकरण देखा जा सके, 
सलग्न करें। 

द्वितीय चरण स्तर - प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षण सस्थाओं के अनुदान स्वीकृति करने हेतु वर्तमान में संबंधित 
उप-निदेशक अधिकृत है। व शेष सस्थाओं कार्यालयों के लिए सम्बन्धित निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, संस्कृत शिक्षी, कॉलेज 
शिक्षा राजस्थान प्राधिकृत है। 

द्वितीय पद सौपान - अनुदान स्वीकृति हेतु सस्थाओं से अनुदान आवेदन प्राप्तकर्ता सक्षम अधिकारी इन अविदर्ग पन्नों 
को उक्त स्वीकृति अधिकारी के पास भेजने से पूर्व जाच करेगा व सही पाई जाने या कमी पूर्ति करवा लेने के पश्चात्‌ ही 
स्वीकृति करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी को भेजेगा। 
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आवेदन पत्र प्राप्त करने वाले अधिकारी को इन आवेदन पत्रों की जॉच करने हेतु निम्म बातों को प्रमुख रूप से ध्यान 
में रखना चाहिए। यदि इस स्तर पर जॉच पूर्ण नहीं की जाती है तो स्वीकृति देने वाले सक्षम अधिकारी स्तर पर इनकी पूर्ण 
जांच की जावेगी। हे 

. संस्था के आवेदन-पत्र के साथ वाछित सभी पूर्ण दस्तावेज संलग्न है या नहीं। यदि महीं तो आवेदन-पत्र को स्वीकार्य 
नहीं करना चाहिए। 

2 आवेदन करने वाली सस्था कया अनुदान सूची पर है ? 

3. उसको बोर्ड से मान्यता है यदि हाँ तो आदेश की प्रति क्या अवधि जॉच सत्र के अगले जून से पहले तो समाप्त 
नहीं हो रही है (माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक के लिए बोर्ड की मान्यता आवश्यक है)। 

4. सामान्य रूप से सभी संस्थाओं को यदि स्थाई मान्यता नहीं है तो अस्थाई मान्यता जून तक समाप्त नहीं हो, ध्यान 
रखा जावे। अन्यथा अनुमानित की राशि की अभिशंपा न की जावें। 

5. आवेदन-पत्न निर्धारित तिथि प्रत्येक वर्ष की 3) अगस्त तक उनके कार्यालय में प्राप्त हो गएं। 3] अक्टूबर के बाद 
में प्राप्त आवेदनों हेतु निदेशक से अनुमति लेनी होगी। आवेदन पत्र प्राप्ति का प्रमाणीकरण करें। आगामी फरवरी के 
पश्चात्‌ विलम्ब से प्राप्त अनुदान आवेदन पत्र राज्य सरकार से प्राप्त कर स्वीकृत किये जा सकेंगी (आदेश 46)। 
आवेदन-पत्र पर सभी स्थान पर अनुदान नियम 25 व 2303) की पूर्ति के अन्तर्गत अधिकृत व्यक्ति सचिव/अध्यक्ष 
के ही हस्ताक्षर हो। इन पदों पर संस्था में कार्यरत कोई कर्मचारी पदस्थापित नहीं हो। अनुदान नियम-23(3) यदि 
है तो नियम विरुद्ध है। आवेदन-पत्र मान्य नहीं किया जाना चाहिए। 

7. आवेदन पत्र के साथ चिट्ठा, आय व प्राप्ति तथा हानि-लाभ का विवरण आवेदन-पत्र में देय अतिमीकरण वर्ष के 
3] मार्च तक के चार्टड एकाउन्टेंट से 3)/8 तक तैयार व अकेक्षण रिपोर्ट सहित सलग्न है या नहीं, देखे न होने 
पर आवेदन-पत्र अपूर्ण अमान्य होगा। 

7.. स्वीकृत पदो के अनुसार वेतन चार्ट में कर्मचारियों के. वेतन सही है या नहीं। गत वर्ष के विवरण से मिलान करें। 
पी.एफ. कटा हो तो उनके खाते में कुल कितनी राशि जमा हुई है का समेकित विवरण सलग्न हो जिसका मिलान 
चिट॒ठे में दिखाई गई कुल राशि से होना चाहिए। अन्तर पर सम्पत्ति पक्ष तक ही राशि मान्य योग्य होगी। वेतन चार्ट 
में, कर्मचारी के चार्ट में वांछित उक्त आवेदन पत्न मद के क्र.स. 6 में वर्णित सभी सूचनाएं पूर्ण है या नहीं, की 
जाँच की जावे। अन्तर मान्य हो तो कारण सहित लिखे! जाच के समय यह भी देखा जावे कि 70 लोन भी कर्मचारियों 
को नियमानुसार ही स्वीकृत किया गया है। 

7.2. चिट्रठे में अनुदान स्तर के अनुसार दिखाया जावे। परीक्षण अधिकारी का यह भी दायित्व है कि सस्था एक भवन 
में ही चल रहा है व अलग-अलग स्तर के आवेदन प्रस्तुत करती है तो देखे कि एक ही मद जैसे रोशनी, पानी आदि 
जैसे मदों में दोनो स्तर पर राशि की अलग-अलग तो मांग नहीं कर रही है। कुल व्यय तो दोनों का एक समान दिखाया 
जावे और दोनों ही स्तर पर बैलेन्स शीट (चिट्ठा) में दिखाकर मॉग की जा रही है तो इस'व्यय को मान्य नहीं किया 
जाना चाहिए व ऐसी स्थिति की टिप्पणी भी अकित की जावे। 

7.3 चिट्टे में दायित्व व सम्मति पक्ष का योग्य सही व बरावर होना चाहिए। विविध लेनदार की सूची तथा उनके औचित्य 
पूर्ण होने पर ही मान्य कर अभिशोषित किए जावे। है 

7.4. पी.एफ. के दोनों पक्षों का योग्य बराबर होना चाहिए। तथा कर्मचारियों का समेकित पी.एफ. खाते से मिलान खाना 
चाहिए अन्यथा अन्तर अमान्य। संस्था का अशदान जमा है या नहीं, जमा होना चाहिए। जाच करे। 
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चिट्ठे में दिखाये जाने वाले सभी आय-व्यय की जाच व उसके प्रमाण में दस्तावेज पूर्ण हो। (परिशिष्ठ-8 के अनुसार 
अनुमोदित व्यय) 

जमा कराई गई राशि के चालान सल्ग्न हो। 

कर्मचारियों के नाम बकाया दायित्व पश्ष में दिखाई गई राशि की जांच रिकार्ड से कर इसके सत्यापन का प्रमाणीकरण 
किया जाना चाहिए बकाया राशि तक अनुदान में से अमान्य की अभिशंपा की जावें। 

भवन किराये के सम्बन्ध मे सलंग्न भवन के मूल्याकन व स्वीकृति तथा रसीद की जांच की जावे। 

कच्चे व पक्के भवन के लिए मरम्मत व्यय हेतु -भवन के पी.डच्लू.डी. तथा अधिकृत सक्षम अधिकारी आदेश क्र. 
28 से मूल्याकन के आधार पर 2% व % जैसी भी स्थिति हो तक ही राशि अभिशपित की जावें। अधिकतम 
25000/- तक ही भवनमरम्मत मान्य है! 


. आय के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राशि से अधिक वसूल प्राप्त राशि हो अलग से स्पष्ट टिप्पणी 


के साथ दिखाई है या नहीं की जाच की जावें। छात्रकोष मद में वसूल की जाने वाली फीसों की भी जांच कर देंखे। 
कि क्‍या इनकी बढ़ोतरी की स्वीकृति ली है। 


. परिशिष्ठ-8 में दिये गये मददों की सीमा तक ही राशि मांगी गई है ? जाच करें। अधिक होने पर उसी सीमा तक 


ही अभिशषित की जावें। ऑडित फीस में सी.ए. का सेवा शुल्क देय नहीं है। 

अनुमानित में व्यय राशि वास्तविक से अधिक नहीं हो। 

विज्ञापन व्यय के प्रमाणीकरण हेतु रसीद व विज्ञापन कटिग की जाघ कर औचित्य देखा जावें। गत वर्ष के व्‌ इस 
वर्ष के वेतन चार्ट में अन्तर हो तो निम्नानुसार देखें :- 

नियुक्ति व वेतन- यदि नए कर्मचारियों की राशि की माग सम्मिलित की गई हो तो देखें कि क्या उनका सक्षम 
अधिकारी द्वारा अनुमोदन है, नियुक्ति पत्र, कर्मचारी की कार्यग्रहण रिपोर्ट संलग्न है तथा उसी अनुसार वेतन दिखाया 
गया है। * 
स्थानान्तरण से कर्मचारी आया है तो सक्षम अधिकारी की अनुन्ना व कार्यग्रहण रिपोर्ट 

वेतन मैं बढ़ोतरी है तो नियुक्ति पत्र, स्थिरीकरण प्रपत्र, योग्यताबृद्धि पर देय वेतन-बृद्धियों के आदेश की प्रति अवश्य 
देखे फिर भी कोई गलती हो तो केवल शुद्ध देय राशि टिप्पणी सहित अभिशंपित की जा सकती है अन्यधा शुद्धि 
हेतु प्रकरण लीटाया जा सकता है। 


 समयकाल चक्र, छात्रसंख्या-आवेदन पत्र के साथ वेतन चार्ट में जितने पदों की राशि मागी है उनका पहले तो स्वीकृत 


पदों के आदेश से मिलान करे फिर गणना के अनुसार जितने पद बनते है इतने ही की अभिशंपा की जावे ताकि 
ससस्‍्था को नोटिस दिया जा सके। 
छात्र संख्या निर्धारित सीमा से कम है तो आवेदन मान्य योग्य ही नहीं है। यदि छात्र सख्या निर्धारित सीमा 


तक तो है लेकिन अधिक सख्या के आधार पर पूर्व में जो पद स्वीकृत हुए थे। वे अब यदि छात्र संख्या पूर्व के अनुपात 
मैं कम हो गई तो पद कम करने की अमिशपा की जानी चाहिए। समयकालचक्र उन्हीं पर्दों का हो जो अनुदान छूची पर 
हैं तवा उसी स्तर की कक्षाओं (प्रावि/उप्रावि/मावि/सीमावि) का ही है। बिना अनुदानित स्तर व पदों का समयकालच्क 

पूर्ण व अनियमित होगा। 


7.8 
. 
2. 
3. 


- संस्था ने नियमों के अन्तर्गत प्रमाण-पत्र दिया है या नहीं, की जांच कर उनका प्रमाणीकरण करें यथा- 


प्रबन्ध समिति/कार्यकारिणी के समय पर चुनाव हो गए है। 


नियमानुसार चयनित कार्यकारिणी के सचिव/अध्यक्ष ने ही आवेदन पर हस्ताक्षर किये है। 
घोषणा भी नियमानुसार उसी ने की है। 


व 


भुगतान रेखाकित चैक से किया जाता है। 

सम्पति व भवन की स्थिति अच्छी है का प्रमाण पत्र सही है। 

संस्था की सुरक्षा नि्धी एफ.डी.आर. .... -..-- दिनांक... ....---- के रूप में कार्यालय में सुरक्षित है। 
सस्था को आर्थिक स्थिति ठीक है। 

सभी आवश्यक दस्तावेज जा लिए गए है, सही है तथा सलग्न है। 

सस्था के कर्मचारियों का पी.एफ. काटा जा रहा है एव उनके खाते में सही जमा किया गया है। 

संस्था में किसी प्रकार का विवाद नहीं है। 

हर माह बिलों पर प्रति हस्ताक्षर करने से पूर्व भी उक्त विन्दुओं की पूर्ति देखे। 

संस्था सचिव का हानियों, गवम अनियमितता एव पुर्विनियोजन नहीं होने का वचन वद्धता प्रमाण-पत्र अनिवार्य है। 
रेग्यूलकर अनुदान पत्र के अलावा समय-समय पर सस्थाएं बकाया प्रकरण भी तैयार कर उसी माध्यम से स्वीकृति 
हेतु भेजती है इन प्रकरणो की भी अग्रेषपण अधिकारी को सही ढंग से जाच कर स्वीकृति प्रसारण करने वाले अधिकारी 
को भेजनी चाहिए। इन बकाया प्रकरणों में निम्नलिखित अनुसार आवश्यक जांच की जानी चाहिए। 


बोनस प्रकरण (वर्तमान में देय नहीं है) 


]. 


(३ 


कमर के 


4. 


3० 


सस्था से प्रकरण प्राप्त होते ही सम्बन्धित जाच अधिकारी को चाहिए कि अपने रजिस्टरों से देखे कि बोनस का वर्ष 
कौनसा है तथ पूर्व में तो स्वीकृति प्रसारित नहीं हो चुकी है। यह तभी सभव होगा जबकि नियमित रूप से ऐसा 
रजिस्टर तैयार किया गया हो तत्पश्चातू। 

उसमें वर्णित कर्मचारी ने क्या उसी अवधि में वेतन लिया है अर्थात्‌ उस अवधि में कार्यरत था। 

उनकी कम से कम छः माह की सेवा 3] मार्च तक पूर्ण है। सेवा के अनुपातिक ही कार्यरत माह के आधार पर 
राशि की गणना की गई है या नहीं, की जाच करे। 

इस अवधि में अवैतनिक अवकाश नहीं लिया गयाः होना चाहिए। 

भुगतान रेखाकिंत चैक से हो तथा खाता संख्या अकित हो, जाच की जावें। 

गत वर्षों के भुगतान का प्रमाणीकरण हेतु उक्त वर्ष का चिट्ठा भी देखा जावें। 


मेंहगाई भत्ते में बढ़ोतरी के व स्थिरीकरण के प्रकरण- 


इन प्रकरणों की जांच निम्न प्रकार से की जानी चाहिए .- 

बढे हुए मेंहगाई भत्ते की दर व स्थिरीकरण के अनुसार गत वर्ष के भुगतान से मिलान किया जावें। जिससे कि पूर्व 
में भुगतान नहीं लिया है का सत्यापन किया जा सके। इस हेतु भी रजिस्ट्रर संस्थावार संधारित हो। 

बढे हुए मेँहगाई भत्ते व स्थिरीकरण कि राशि यदि जमा होनी है तो चालान की प्रति व सभी कर्मचारियों की राशि 
जमा हो गई है, का सूची से मिलान हो (वैंक भूगतान सूची में एरियर प्रकरण की भुगतान पुष्टि में रोकड पृष्ठ सस्था 
भी दर्ज हो देखे) 


मेँहगाई भत्ता की बढोतरी व वेतन स्थिरीकरण से पी.एफ.पर पडे प्रभाव की गणना की राशि अक्ति की गई है या 
नहीं। 


भुगतान क्रॉस चैक से किया गया है व उसका बैलेन्श शीट मे प्रभाव दिखाया गया है प्रमाणीकरण उस वर्ष के चिट्ठा 
से किया जावें। है 


स्थिरीकरण आदेशा की प्रति से मिलान कर वेतन की जांच की जावें। 


ए उक्त प्रमाण-पत्रों की पूर्ति के पश्चात्‌ आवेदन-पत्र सर्बंधित स्वीकृति प्रसारण-हेतु सक्षम अधिकारी को अग्रेषित करने वाले 


अधिकारी को निम्न विवरण भी तैयार कर संलग्न कर भेजने होंगे। 


5 


वास्तविक एवं अनुमानित में मान्य योग्य राशि का अलग-अलग विवरण तैयार कर भेंजे जिसमें (दोनों वर्षों भें) संस्था 
द्वारा चाही गई मदवार राशि के स्राथ ही साथ मान्य व अमान्य राशि अकित की जावें। अमान्य राशि का अलग से 
विस्तृत मद व नामवार विवरण भी सलग्न किया जावें। इसी विवरण में आय को स्पष्ट अकित करें उसके प्रभाव 
को यदि अनुदान पर हो तो दिखावें। 

आवेदन पत्र की जाच निर्धारित चैक मीमों के सभी कॉलमों की गभीरता पूर्वक पूर्ति कर अपनी अभिशंषा सहित 
भेजी जावे। सामान्यता. इसकी पूर्ति को गभीरता से नहीं लिया जाता है। (चैक मीमो, आवेदन पत्न के ऊपर लगावें॥) 
निरीक्षण रिपोर्ट आवेदन भैजने से पूर्व सस्था की अनुदान आवेदन पत्र के परीषेक्ष्य को पूर्ण ध्यान में रखते हुए जाच 
कर तैयार की जावे व उसके अनुसार आवेदन में कमी हो तो पूर्ति करवावे तथा उसी के आधार पर जांच कर संस्था 
की वास्तविक स्थित की टिपणी दें। जाच रिपोर्ट ससथा के आवेदन पत्र के संलग्न की जावे। यदि संस्था निरीक्षण 
नहीं कराती है तो नियमानुसार कार्यवाही की जाकर आवेदन पत्र मे टिप्पणी अकित करें। 


तृतीय पद सौ-पान- सबंधित अग्रेषण अधिकारी द्वारा भेजे गए उक्त आवेदन पत्रों पर स्वीकृति प्रसारण हेतु अधिकृत 


(॥) 


(रे 


(ण) 


अधिकारी को निम्न विन्दुओं के सम्बन्ध में प्राप्त आवेदन-पत्र की जांच करनी चाहिए। 
प्राप्त अविदन-पत्र के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न कर भेजे जाने वाले चैक मीमों की गहन जांच करना-इस वी 
जाच में जहां पूर्ति की आवश्यकता हो तुरन्त उसकी पूर्ति करवाई जावे या अस्वीकार किया जावे। सामान्य रूप से . 
निम्न की पूर्ति अधूरी पाई जाती है। 

आवेदन-पत्र निर्धारित अवधि में प्राप्त हो गया है इसके प्रमाणीकरण में प्राप्तकर्त्ता अधिकारी के कार्यलिय में पंजीकरण/ 
प्राप्ती क्रमांक व दिनाक अकित है या नहीं या प्राप्तकर्ता अधिकारी द्वारा समय पर प्राप्त होने का प्रमाण-पत्र। 
अग्रेषण अधिकारी द्वारा अभिशंपित व स्वीकृति प्रदानकर्त्ता अधिकारी द्वारा मान्य व्यय में सामान्य रूप से अन्तर नहीं 
होना चाहिए। 

यदि है तो निमन कारण हो सकते है- 

उक्त सूचनाओं की समय पर पूर्ति करवाने की स्थिति। 

एवं इन दस्तावेजों आदि के अलग-अलग समय पर सम्मिलित करने के कारण हो सकता है। सामान्य खप से ये 
चिट्टे में दिखाइए गए आय-व्यय मदों से सम्बन्धित होते है। 

अनुमोदन जो स्वीकृति प्रसारण अधिकारी के अधिकार क्षेत्र का है देरी से प्रसारित किया गया है तो उसकी राशि 
स्वीकृति अधिकारी स्तर पर मान्यकर जोडी जाने से हो सकती है। , 

कई वार पूर्व में व बाद में मान्य की गई राश्षि को ध्यान मे न रखने व रिकार्ड न देखे जाने व देरी से आप स्वीकृतियों 
का सही इन्धाज व रिकॉर्ड न रखे जाने के कारण “गत वर्ष के आधार पर” कहकर राशि अमान्य कर दी जाति 
है। जिसके कारण भी अंतर रहता है। 

चैक मीमों की अर्पूणता की स्थिति में जिला शिक्षा अधिकारी स्तर पर जो जांच की जानी चाहिए वे सभी स्वीकृति 
कर्त्ता अधिकारी स्तर पर करनी होगी। 

चिट्टे में दायित्व पक्ष में दिखाए गए वफाया वेतन भत्ते आदि के भुगतान की राशि का यदि नियंत्रण अधिकारी स्तर 
पर अनिर्णित छोड़ दिया गया हो तो स्वीकृति देने वाले अधिकारी स्तर पर जाच की जावेगी। इससे नियत्रण अधिकारी 
द्वारा मान्य राशि में अन्तर आ सकता है। द ४; 

3/0 कि वाद प्राज्ञ परन्तु अगले वर्ष के फरवरी तक प्राप्त आवेदन पत्रों को निदेशक द्वारा ही नियमानुसार स्वीकृत 
किया जा सस्ता है। 4 माह तक की छूट के अबिकार निदेशक को ही है। (नियम 2 (5)) इसके पश्चातु/प्राप्त 
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(णं) 


(शा) 


(णा) 


(90 


आवेदन-पत्रों को स्वीकार करने हेतु राज्य सरकार से छुट मिलने पर राशि देने हेतु विचार किया जा सकता है अत 
नियन्त्रण अधिकारी स्तर पर ऐसे आवेदनों पर राशि मान्य की अभिशंषा नहीं की जानी चाहिए। कार्यालय में आवेदन 
प्राप्त की तिथि का आकलन कर उसकी सूचना स्वीकृति सक्षम प्राप्तिकर्ता अधिकारी को अपने प्रसारण अधिकारी कर 
देनी चाहिए। 
निदेशक के अधिकार क्षेत्र के मामलों पर निर्णय होने पर राशि तदमुसार मान्य की जा सकती है जो नियन्त्रण 
अधिकारी की मान्य राशि से भिन्‍न होगी। 
नियमों में सशोधन से प्रभावित मद एव निदेशालय स्तर पर लिए जाने वाले निर्णयो के कारण राशि अधिक या कम 
ही जा सकती है। जिसके कारण नियत्रण अधिकारी की मान्य व स्वीकृति कर्त्ता अधिकारी की मान्य राशि में अंतर 
होगा। 
नियंत्रण अधिकारी द्वारा संलग्न किया गया मान्य व अमान्य राशि के विवरण की जाच कर मान्य व अमान्य राशि 
का वेतन चार्ट व्यक्तिगत में प्रभाव दिखाया गया है या नहीं से मिलाने करे। इन चार्टो में मान्य/अमान्य राशि का 
प्रभाव नियन्त्रण अधिकारी द्वारा अकित होना चाहिए जिससे कि स्वीकृतिकर्ता द्वारा दुबारा मान्य/अमान्य प्रदर्शित न 
करना पडे। 
आय-व्यय के खाने में जो आय सस्था द्वारा बताई गई है उसमें से नियमानुसार जिस राशि को आय की थ्रैणी में 
लिया गया उसकी नए आदेशों के आदेश क्रमांक अनुसार ध्यान रखते हुए स्वीकृति प्रसारित की जावे। 
इस प्रकार संस्था के आवेदन-पत्रों की जाच कर स्वंधित स्वीकृति अधिकारी निर्धारित प्रपत्रों में चालू (रेंगूलर) वर्ष 
में पूर्व वर्ष की आवृति का समायोजन करते हुए अनुदान का अतिमीकरण कर, स्वीकृत प्रत्येक वर्ष प्रसारित करेंगे। 
प्रत्येक स्वीकृति का इन्र्राज बजट आंवटन रजिस्टर में करते हुए शेष निकाला जाना चाहिए। प्रोविजनल स्वीकृतियों 
का समावेश भी बजट आवंटन में दर्शाया जाकर शेप ज्ञात किया जावे। प्रोविजनल स्वीकृतियों के आधार पर व्यय 
को सुनिश्चित करने के लिए दस माह का व्यय देखा जावे या सस्था/नियत्रण अधिकारी द्वारा आहरण हेतु निर्धारित 
किश्तों की सख्या व राशि ज्ञात कर व्यय होने वाली राशि ज्ञात की जावे जिससे कुल व्यय का सही ज्ञान हो सके 
तथा वित्तिय वर्ष में सस्थाएं शेष भी रह जावे तो भी अधिक की स्वीकृतियाँ प्रसारित न हो। स्वीकृत्तियों इस प्रकार 
प्रसारित हो जिससे एक आलोच्य वर्ष में दी जाने वाली राशि का अतिमीकरण हो व दूसरे वर्ष अगले वर्ष हेतु 
अनुमानित राशि दी जावे । जहां तक हो सके अनुमानित में यदि अतिमीकरण राशि के 75% तक सीमित किया जाता 
है तो कोई अनुचित नहीं होगा। वरन नियंत्रण भी सही ढंग से हो सकेगा। 

सभी प्रसारित स्वीकृतियों का सही आकलन व इन्द्राज बजट नियत्रण रजिस्टर में बराबर करते हुए वर्ष के आखिरी 
दो माह पूर्व उसकी अवश्य समीक्षा कर लेनी चाहिए जिससे की बजट शेष की सही स्थिति भी ज्ञात हो सके तथा 
आधिवय व बचत का विवरण तैयार कर राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जा सके व आवश्यकतानुसार अनुपूरक राशि 
की मांग समय पर की जा सके। ध्यान रहे स्वीकृत बजट से अधिक आवटन अनियमित है। 


५, «९ 
बब्बर 


अनुक्रमणिका 


राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 989 
विषय विवरण 





प्रारम्भिक संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ 
परिभाषाएं 
संस्थाओं की मान्यता 
मान्यता के इन्कार के विरुद्ध अपील 
मान्यता का वापिस लिया जाना 
मान्यता के वापिस लिए जाने के विरुद्ध अपील 
सहायता, लेखे और मान्यता प्राप्त संस्थाओं को सहायता का अनुदान 
संपरिक्षा लेखे और सपरीक्षा 
प्रबन्ध समिति प्रवन्ध समिति का गठन 
राज्य सरकार की प्रवन्ध अहण करने की शवितति 
सम्पत्तियां, अंतरण संस्थाओं की सम्पत्तियों का प्रशासन और प्रबंध 
और बंद किया 3 सम्पत्तियों का वार्षिक विवरण 
जाना * प्रबंध के अतरण का पूर्व अनुमोदन 
मान्यता प्राप्त संस्था का बद किया जाना 
अंतरण के लिए पूर्वानुमोदन 
सैवा की शर्तें और है राज्य सरकार की विनियोजन के निबन्धनों और 
अधिकरण शर्तों को विनियमित करने की शक्ति 
कर्मचारियों की भर्ती 
कर्मचारियों को हटाया जाना, पदच्युत व पदावनत 
क्रिया जाना 
अधिकरण को अपील 
कर्मचारियों द्वारा सविदाएँ 
अधिकरण को आवेदन 
अधिकरण का गठन 
अधिकरण के कृत्य 


मान्यता, उनका 
इन्कार किया जाना 
और वापस लिया 
जाना 
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अपराध और शास्तियों 


अधिकरण की प्रक्रिया 

अधिकरण की शक्तियां 

अधिकरण के विनिश्चय का अंतिम होना 
सिविल न्यायालयों के लिए वर्जन 

अधिकरण के आदेशों का निष्पादन 
कर्मचारियों के लिए आचरण संहिता 
कर्मचारियों के वेतन और भत्ते 

वेतन के संदाय का निरीक्षण 

वेतन और सदाय 

सहायता प्राप्त संस्थाओं के शोध्य रकमों 
की वसूलिया 

नोटिस दिये बिना और सक्षम अधिकारी का 
समाधान किये बिना मान्यता प्राप्त ससस्‍्था के 
अंतरण या बद किये जाने के कारण शास्ति 
सचिव के कर्चव्यों का निर्वरण न करने के 
कारण शास्ति 

परिवाद पर संज्ञान 

सरकार की पुर्नविलोकन की शक्ति 
कठिनाइयों का निराकरण 

अधिकारियों का लोक सेवक होना 
अधिनियमों के अधीन किये गये कार्यो का 
परित्राण 

अधिनियम का अध्यारीही प्रभाव होना 
न्यायालयों द्वारा व्यादेश का न दिया जाना 
शक्तियों का प्रत्यायोजन 

नियम बनाने की शक्ति 
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राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 989 
(4992 का अधिनियम संख्या 9) 


राजस्थान राज्य में गैर-सरकारी शैक्षिक संस्थाओं में.शिक्षा के बेहतर संगठन और विकास के लिए उपबन्ध करने 


हेतु अधिनियम। 


(3) 
(2) 
(3) 


भारत गणराज्य के चालीसवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है- 


अध्याय . प्रारम्भिक 


- संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ 


इस अधिनियम का नाम राजस्थान गैर सरकारी शैक्षणिक सस्थान अधिनियम, 989 है। 

इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है। 

यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और अधिनियम के 
भिन्‍न-भिन्‍न उपबन्धों के लिये भिन्‍न-भिन्‍न तारीखे नियत की जा सकेंगी तथा उसके किसी भी उपबन्ध के संबंध में उसके 


प्रारम्भ के प्रति किसी भी निर्देश का अर्थ उस तारीख के प्रति निर्देश के रूप में लगाया जायेगा जिसकी वह उपबन्ध 
प्रवृत्त होता है। 


परिभाषाएं - जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में- 


“सहायता” से राज्य सरकार द्वारा, किसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक सस्था को दी गयी कोई भी सहायता अभिमरेरित् है; 
“सहायता प्राप्त संस्था” से ऐसी कोई मान्यता प्राप्त संस्था अभिप्रेत है जो राज्य सरकार से अनुरक्षण अनुदान के रूप 
में सहायता प्राप्त कर रही है, 

“बोर्ड” से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्ली अभिप्रेत है और इनमें काउन्सिल 
फॉर दी इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन्स सम्मिलित है; 

“प्रतिकरात्मक भत्ता” से ऐसे वैयक्तिक व्यय की पूर्ति करने के लिये दिया गया कोई भत्ता अभि्रेत है जो उन विशेष 
परिस्थितियों में आवश्यक हो जिनमें कर्तव्यपालन किया जाये और इसमें कोई यात्रा भत्ता सम्मिलित होगा किन्तु कोई 
सत्कार भत्ता या भारत के बाहर के किसी भी स्थान तक या से नि.शुल्क यात्रा-अनुदान सम्मिलित नहीं होंगः 
“सक्षम प्राधिकारी” से राज्य सरकार द्वारा, ऐसे क्षेत्र के लिए या मान्यता प्राप्त गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं के ऐसे 
वर्ष के सम्बन्ध में, जो कि अधिसूचना में बिनिर्दिप्ट किया जाये, इस अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्य 
का निर्वहण करने के लिए अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत कोई भी अधिकारी या प्राधिकारी अभिप्नेत है; 


(व) "शिक्षा निदेशक” से अभिप्रेत है- 


() स्नातक और स्नातकोतर महाविद्यालयों और तत्समान या उच्चतर अध्ययन की उन शैक्षिक संस्थाओं के सम्बन्ध 
में, जो संस्कृत और तकनीकी शिक्षा की संस्थाओं से भिन्‍न है, निदेशक, महाविद्यालय शिक्षा, राजस्थीन; 
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(/) संस्कृत शिक्षा की संस्थाओं के सम्बन्ध में, निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान; 

(0) तकनीकी शिक्षा की संस्थाओं के सम्बन्ध में, निदेशक, तकनीकी शिक्षा, राजस्थान, 

(५) विद्यालयों और उपखण्ड (), () और (गं) में निर्दिष्ट से भिन्‍न सस्थाओं के सम्बन्ध में, निदेशक, प्राथमिक 
और माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान; 


स्पष्टीकरण- शिक्षा निदेशक में, इस अधिनियम के अधीन शिक्षा निदेशक के सभी या किन्हीं भी कृत्यों का निर्वहण करने 
के लिए उसके द्वारा प्राधिकृत कोई भी अन्य अधिकारी सम्मिलित होगा; 


(8) 
(ज) 


झ) 


) 


डालर बब 
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8. 


[द 


ड्ड 


“जिला शिक्षा अधिकारी” में बालिका संस्थाओं के सम्बन्ध में, जिला शिक्षा अधिकारी (वालिका) और ऐसे किसी भी 
अधिकारी के कृत्यों का निर्ववण करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी भी सम्मिलित है। 
“शैक्षिक सोसायटी” या “शैक्षिक एजेन्सी” से किसी मान्यता प्राप्त गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था को स्थापित या अनुरक्षित 
करने के लिए अनुज्ञात कोई न्यास, व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय अभिग्नेत है, 

“कर्मचारी” में किसी मान्यता प्राप्त संस्था में काम करने वाला कोई अध्यापक और प्रत्येक अन्य कर्मचारी सम्मिलित है, 
“विद्यमान संस्था” से इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व स्थापित और ऐसे प्रारम्भ के समय इस रूप में चल रही 

कोई भी मान्यता प्राप्त संस्था अभिप्रेत है, 

“संस्था का प्रधान” से किसी सस्था का किसी भी नाम से जाना जाने वाला प्रधान शैक्षिक अधिकारी अभिप्रेत है; 
“संस्था” में किसी शैक्षिक संस्था से सम्बन्धित सभी जगम और स्थावर सम्पत्तियाँ सम्मिलित हैं; 

“संयुक्त निदेशक” या “उप-निदेशक” में किसी संयुक्त निदेशक या किसी उपनिदेशक के कृत्यों का निर्वहण करने 
के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी सम्मिलित है; 

“अनुरक्षण अनुदान” से किसी संस्था को दिया गया ऐसा आवर्ती सहायता अनुदान अभिप्रेत है जिसके ऐसे अनुदान 
के रूप में माने जाने का निदेश राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा दे; 

किसी संस्था के सम्बन्ध में “प्रबन्ध” या “प्रबन्ध समिति” से धारा 9 के अधीन गठित प्रबन्ध समिति अभिप्रेत है 

और इसमें सचिव या किसी भी नाम से पदाभिहित कोई ऐसा अन्य व्यक्ति सम्मिलित है, जिसमे संस्था के कामकाज 
का प्रबन्ध और संचालन करने का प्राधिकार निहित किया गया है; 

“गैर सरकारी शैक्षिक सस्था” से ऐसा कोई महाविद्यालय, विद्यालय, प्रशिक्षण सस्था या किसी भी नाम से अभिहित 
कोई भी अन्य संस्था अभिप्रेत है जो शिक्षा देने या राज्य अथवा केन्रीय सरकार द्वारा मान्य कोई प्रमाण-पत्र, डिग्री, 

डिप्लोमा या कोई भी शैक्षिक विशिष्टता अभिप्राप्त करने के लिए छात्रों को तैयार करने या प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से 

स्थापित की गयी और चलायी जाती हो या जो राज्य में लोगों के शैक्षिक, सास्कृतिक या शारीरिक विकास के लिए कार्य कर 

रही हो और जो राज्य या केन्रीय सरकार या किसी भी विश्वविद्यालय या स्थानीय प्राधिकरण या राज्य या केद्रीय सरकार 

के स्वामित्व या नियन्त्रण के अधीन के किसी अन्य प्राधिकरण के न तो स्वामित्वाधीन हो और न उसके द्वारा प्रवन्धित; 

“मान्यता प्राप्त संस्था” से किसी भी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध अथवा बोर्ड, शिक्षा निदेशक या राज्य सरकार अथवा 

27 के द्वारा इस निमित प्राधिकृत किसी भी अधिकारी के द्वारा मान्य कोई गैर-सरकारी शीक्षिक संस्था 

अभिप्रत ह; 

“वेतन” से किसी कर्मचारी की कुल परिलब्धियां अभिप्रेत हैं जिसमें उसे तत्समय संदेह महंगाई भत्ता या कोई भी अन्य 

भत्ता या अनुतीष सम्मिलित है किन्तु प्रतिकारात्मक भत्ता सम्मिलित नहीं है; 

“मंजुरी प्राधिकारी” से ऐसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं को, जिन्हें राज्य सरकार विहित की जाने वाली प्रक्रिया 


के अनुसार समय-समय पर विनिर्दिप्ट करे, सहायता मंजूर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी 
अमभिप्रेत है; 


डा 


(न) “राज्य सरकार” से राजस्थान राज्य की सरकार अभिग्नेत है; 
(प “अध्यापक” से कोई आचार्य, उपाचार्य या प्राध्यापक और किसी गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था में शिक्षा या प्रशिक्षण प्रदान 


फ) 


( 


(2) 


करने वाला या अनुप्तंधान या किसी प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन और मार्गदर्शन करने वाला किसी भी नाम से 
अभिहित कोई अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है और इसमें सस्था का प्रधान सम्मिलित है; और 
“विश्वविद्यालय” से राजस्थान राज्य में विधि द्वारा स्थापित कोई विश्वविद्यालय अभिग्नेत है। 


अध्याय 2. मान्यता, उसका इंकार किया जाना और वापस लिया जाना 
संस्थाओं की मान्यता - 


किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध या वोर्ड द्वारा मान्य या मान्य की जाने वाली सस्थाओं के मामले को छोड़कर सक्षम 
प्राधिकारी विहित प्ररूप और रीति से उसे किये गये किसी आवेदन पर, ऐसे निवन्धन और शर्तें, जो विहित की जाएँ, 
पूरी करने पर, किसी गैर सरकारी शैक्षिक सस्था को मान्यता दे सकेगा। 

“परन्तु किसी भी ससथा को तव तक मान्यता नहीं दी जायेगी जब तक कि वह राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम, 958 (958 का अधिनियम से 28) के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं हो या व राजस्थान लोक न्यास 
अधिनियम, 959 (959 का अधिनियम सं 42) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी लोक न्यास द्वारा या भारतीय नया 
अधिनियम, 882 (882 का केन्रीय अधिनियम सं. 2) के उपवंधों के अनुसार सृजित किसी न्यास द्वारा चलायी 
जाती हो।”* 

किसी संस्था की मान्यता के लिए प्रत्येक आवेदन सक्षम प्राधिकारी द्वारा गृहीत किया जायेगा और उसके द्वारा उस पर 
विचार किया जायेगा और उस पर के विनिश्चय की संसूचना आवेदक को आवेदन की प्राप्ति की तारीख से छह मात 
की कालावधि के भीतर-भीतर दी जायेगी और जहा मान्यता देने से इंकार किया जाये वहां आवेदक को उक्त कालावधि 
के भीतर-भीतर उसके कारण भी संसूचित किये जायेंगे। 


मान्यता के इंकार के विरुद्ध अपील+ 


जहा किसी सस्था को मान्यता से इकार किया जाये वहा ऐसे इंकार से व्यथित कोई भी व्यक्ति, उसे ऐसे इंकार की 
ससूचना दिये जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर-भीतर, ऐसे इंकार के विरुद्ध ऐसे प्राधिकारी को, जिसे कि विहिंत 
किया जाये, विहित रीति से अपील कर सकेगा। ५ 
उप-धारा () के अधीन की गयी किसी अपील की सुनवाई पर उक्त प्राधिकारी, अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित 
अवसर देने के पश्चातू, उस आदेश को, जिसके के विरुद्ध अपील की गयी है, पुष्ट या उपान्तरित कर सकेगा या उससे 
उलट सकेगा और उस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा। हि 


मान्तयता का वापस लिया जाना 

जहां किसी संस्था का प्रबन्ध व कपट या दुर्व्यपदेशन से या तात्विक विशिष्टियों को छिपाकर मान्यता प्राप्त कर्ता है 
या जहां मान्यता श्राप्त करने के पश्चात्‌ कोई सस्था धारा 3 की उप-घारा ([) के अधीन विहित किन्हीं भी निवन्धनों 
और शर्तों का पालना करने में विफल रहती है वहा मान्यता देने वाला सक्षम प्राधिकारी ऐसे प्रवन्ध को प्रस्तावित कार्रवाई 
के विरुद्ध कारण बताने का समुचित अवसर देने के पश्चात्‌ मान्यता वापस ले सकेगा। 


27 संदर्भ प्रसंगक्रम के आदेश के सारांश अधिनियम के जत में देखें पृष्ठ 37 । 
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0) 


मान्यता के वापय लिये जाने के विरुद्ध अपील - 


जहां किसी सस्था की मान्यता वापस ले ली गयी हो वहा ऐसी वापसी से व्यथित कोई भी व्यक्ति ऐसी वापसी की उसे 
संसूचना होने की तारीख से तीस दिन के भीतर-भीतर, ऐसी वापसी के विरुद्ध ऐसे प्राधिकारी को, जिसे कि विहित 


« किया जाये, विहित रीति से अपील कर सकेगा। 


(2) 


() 
(2) 
(3) 


(4) 
9) 


(6) 


(7) 


(3) 
(2) 


8) 


()) 
(2) 


(3) 


« प्रबन्ध समिति का गठन- 


उप-धारा (!) के अधीन की गयी किसी अपील की सुनवाई पर उक्त प्राधिकारी, अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित 
अवसर देने के पश्चातू, उस आदेश को, जिसके कि विरुद्ध अपील की गयी है, पुष्ट या उपातरित कर सकेगा या उसे 
पलट सकेगा और उस पर उसका विनिश्चिय अन्तिम होगा। 


अध्याय - 3 सहायता, लेखे और संपरीक्षा 


« मान्यता प्राप्त संस्थाओं को सहायता का अनुदान- 


किसी भी संस्था द्वारा सहायता के लिए दावा अधिकार स्वरूप नहीं किया जावेगा। 

अमान्य संस्थाएं कोई भी सहायता प्राप्त करने की पात्र नहीं होंगी। 

ऐसे निवन्धनों और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो कि विहित की जायें, मुंजूरी प्राधिकारी ऐसी प्रक्रिया के अनुसार, 
जैसी कि विहित की जाये, मान्यता प्राप्त संस्थाओं को समय-समय पर सहायता मंजूर और वितरित कर सकेगा। 
सहायता के अन्तर्गत संस्था के व्यय का इत्तना भाग हो सकेगा जितना कि विहित किया जाये। 

किसी सस्था के कर्मचारियों के वेतन के लिए दी गयी सहायता में से किसी भी रकम का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन 
के लिए नहीं किया जायेगा। 

मंजूरी प्राधिकारी इस निमित विहित किन्हीं भी निवन्धनो और शर्तों का भंग होने पर सहायता को बन्द, कम या निलम्बित 
कर सकेगा। 

सहायता की रकम सामान्तः किसी संस्था की प्रबन्ध समिति के सचिव को सदत्त की जा सकेगी किन्तु विशेष परिस्थितियों 
में और लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से ऐसी रकम शिक्षा निदेशक के द्वारा या उसके द्वारा इस निर्मित्त सशक्त 
किये गये किसी भी अन्य अधिकारी के द्वारा प्राधिकृत किसी भी व्यक्ति को सदत्त की जा सकेगी। 


« लेखे और संपरीक्षा 


प्रत्येक सहायता प्राप्त सस्था ऐसी रीति से लेखे रखेगी और उसमें ऐसी विशिष्टियां होगी जो विहित की जाए। 


प्रत्येक सहायता प्राप्त सस्था के. लेखों की सपरीक्षा प्रत्येक शैक्षिक वर्ष के अन्त में ऐसी रीति से की जायेगी जो विहित 
की जायें। 


प्रबन्ध समिति का सचिव शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति से छह मास के भीतर-भीतर संपरीक्षा रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी को 
प्रस्तुत करेगा। 


अध्याय 4. प्रबन्ध समिति 


प्रत्येक मान्यता प्राप्त संस्था के लिए एक प्रबन्ध समिति गठित की जायेगी। 
प्रत्येक मान्यता प्राप्त सस्था की प्रवन्ध समिति अपने सदस्यों में से ही एक सचिवृ $ भण्लीएि कोई 


भी कर्मचारी न तो सचिव होगा, आज लत. | | 
सचिव ऐसे कृल्यों का निर्वहण 3 लकी न ने विहित किये जायें। 


(0) 


(2; 


(3; 


. राज्य सरकार की प्रबन्ध ग्रहण करने की शक्ति *2७- 


तत्समय प्रवृत्त किसी विधि मे किसी वात के होते हुए भी राज्य सरकार को जब कभी ऐसा प्रतीत हो कि किसी मान्यता 
प्राप्त संस्था की प्रबन्ध समिति ने इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के द्वारा या अधीन उसे समनुदेशित 
किन्हीं भी कर्तव्यों के निर्वहण में उपेक्षा की है या वह संस्था का समुचित रूप से प्रवन्ध करने में विफल रही है और 
यह कि ऐसी संस्था का प्रबन्ध ग्रहण करना लोकहित में आवश्यक हो गया है तो वह ऐसी संस्था की प्रबन्ध समिति 
को प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध हेतुक दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात ऐसे प्रवन्ध को ग्रहण कर 
लेगी और ऐसी कालावधि के लिए जो राज्य सरकार समय-समय पर नियत करे, संस्था की आस्तियों पर नियन्त्रण रखने 
तथा संस्था को चलाने के लए प्रशासक नियुक्त कर सकेगी। 

जहाँ, उप-धारा () के अधीन नियत कालावधि की समाप्ति के पूर्व, राज्य सरकार की यह राय हो कि सस्था का प्रबन्ध 
प्रशासक के द्वारा चलाये जाते रहना आवश्यक नहीं है वहां ऐसा प्रवन्ध-प्रवन्‍्ध समिति को प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा। 


अध्याय - 5. सम्पतियां, अंतरण और बंद किय जाना 


- संस्थाओं की सम्पत्तियों का प्रशासन और प्रबंध- प्रबंध समिति का सचिव या इस निमित प्रवन्ध समित द्वारा 


किसी संकल्प द्वारा सम्यक्‌ रूप से प्रमाणित कोई भी अन्य व्यक्ति प्रबन्ध समिति की ओर से किसी मान्यता भ्राप्त सत्था 
की सम्पतियों और अस्तियों का प्रबंध और प्रशासन करेगा। 


« सम्पत्तियों का वार्षिक विवरण- प्रत्येक वर्ष मई के प्रथम दिन या उसके पूर्व किसी सहायता प्राप्त सस्था की प्रंबन्ध 


समिति का सचिव ऐसे अधिकारी को, जिसे शिक्षा निदेशक इस निमित्त प्राधिकृत करे, ऐसी संस्था से सम्बन्धित'या 
उसके कब्जे में की या ऐसी जिनमें उसका कोई अन्य हित हो, समस्त स्थावर सम्पत्तियों की एक सूची ऐसी विशिष्टियों 
सहित, जो कि विहित की जाएं, अन्तर्विष्ट करने वाला एक विवरण प्रस्तुत करेगा। 


- प्रबन्ध के अन्तरण का पूर्व अनुमोदन- 


जब कभी किसी मान्यता प्राप्त संस्था के प्रबन्ध का अन्तरण किया जाना प्रस्तावित हो तो सचिव और वह व्यक्ति, जिसे 
प्रबन्ध अन्तरित किया जाना प्रस्तावित है, अन्तरण के अनुमोदन के लिए, ऐसे अन्तरण के पूर्व सक्षम प्राधिकारी को 
संयुक्त रूप से आवेदन करेगे। 
उप-धारा () के अधीन किया गया कोई आवेदन ऐसे प्ररूप में किया जायेगा और उसमें ऐसी विशिष्टयां होंगी जो 
विहित की जाएं। हा 
सक्षम प्राधिकारी उप-धारा () के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर और ऐसी जांच, जैसा कि वह उचित समझे, करने 
के पश्चात्‌ प्रस्तावित अन्तरण का, ऐसी शर्तो के अध्यधीन, जैसी कि वह अधिरोपित करे, अनुमोदन कर सकेगा मा 
ऐसे अन्तरण का अनुमोदन करने से इंकार कर सकेगा 

परन्तु अनुमोदन से तब तक इकार नहीं किया जायेगा जब तक कि आवेदकों को सुनवाई का अवसर न दे दिया 
गया हो और ऐसे इंकार के कारण अभिलिखित न कर दिये गये हों 

परन्तु यह और कि जहां आवेदन करने की तारीख से छह मास के भीतर आवेदन का निपटारा नहीं किया 
जाये, वहां ऐसा अनुमोदन किया हुआ समझा जायेगा। 


#2 4 3 संदर्भ अतंगक्रम कै आदेश के तारंथ अधिनियम के अंत में देखें, पृष्ठ 37 व 32। 
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4. मान्यता प्राप्त संस्था का बंद किया जाना- 
(0) कोई भी मान्यता प्राप्त सस्‍्था या उसकी कक्षा अयवा उसमें किसी भी विषय का अध्यापन सक्षम आ्राधिकारी की लिखित 


2 


प5. 


36. 


प्‌ 


रूप से कोई नोटिस दिये बिना बन्द नहीं किया जायेगा। यह दर्शित किया जाना होगा कि अध्ययन की उत्त विशिष्ट 


: सम्पूर्ण कालावधि में, जिसके लिए कि विद्यार्थियों को भर्ती किया गया था, विद्यार्थियों का अध्यापन चालू रखने या छात्रों 


के द्वारा संदत फीस के अवशिष्ट, यदि कोई हों, के प्रतिदाय के लिए पर्याप्त इन्तजाम कर लिये गये हैं। 

उप-धारा (3) के अधीन नोटिस की कालावधि इतनी होगी जितनी विहित की जाये और प्रत्येक पाठ्यक्रम की कालावधि 

को ध्यान में रखते हुए संस्थाओं की भिन्‍न-मिन्‍न कक्षाओं के लिए नोटिस की भिन्‍न-भिन्‍त्र कालावधियां विहित की जा 

सकेगी। 

अतंरण के लिए पूर्वानुमोदन - () तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि में किसी बात के होते हुए भी किसी सहायता 

प्राप्त ससथा की किसी भी स्थावर सम्पत्ति में के किसी भी अधिकार या हित का या उप्तके कब्जे का विक्रय, बन्धक, 

प्रभार के रूप में याँ अन्यथा किया जाने बाला कोई भी अन्तरण शिक्षा निदेशक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत 
किसी अधिकारी को विहित रीति से आवेदन करने और लिखित पूर्वानुमोदन प्राप्त करने के सिवाय नहीं किया जायेगा 

परन्तु जहां आवेदन करने की तारीख से छह मास के भीतर आवेदन का निपटारा नहीं किया जाये, वहा ऐसा 
अनुमोदन किया हुआ समझा जायेगा। 

(2) उप-थारा (]) के उल्लंघन में किया गया कोई भी अन्तरण शून्य होगा। 

७0) यदि किसी सहायता प्राप्त संस्था की प्रवन्ध समिति का सचिव धारा 2 के अधीन विवरण देने में व्यतिक्रम करता 
है या ऐसा विवरण देता है जिसकी कोई तात्विक विशिष्टि मिथ्या या गलत है या उप-धारा ()) के उल्लंघन में 
कार्य करता है तो मूंजूरी प्राधिकारी कारण बताने का एक अवसर देने के पश्चात्‌ ऐसी सस्था की सहायता को 
रोक सकेगा या बन्द या निलम्बित कर सकेगा। 

(4) सहायता प्राप्त सस्था के बन्द कर दिये जाने या चालू न रहने या उसकी मान्यता वापस ले लिये जाने की दशा 

में उसकी प्रबन्ध समिति का सचिव संस्था के सभी अभिलेख, लेखे और सम्पत्तियों का प्रबन्ध और कब्जा शिक्षा निदेशक 

द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी को सौंप देगा। 


अध्याय - 6. सेवा की शर्ते और अधिकरण 

राज्य सरकार की नियोजन के निबन्धनों और शर्तों को विनियभित करने की शक्ति- 
राज्य सरकार राज्य में की सहायता प्राप्त सस्थाओं के कर्मचारियों के रूप मे नियुक्त व्यक्तियों की अर्हताओं वेतन, 
उपदान, बीमा, सेवानिवृत्ति की आयु, छुट्टी के हक, आधरण और अनुशासन से सम्बन्धित शर्तों के सहित, भर्ती और 
सेवा शर्तों का विनियमन कर सकेगी। 

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय ग्रवृत्त सहायता-अनुदान नियमों के अधीन किसी विद्यमान संस्था के किसी 
कर्मचारी को प्रोदुभूत होने वाले अधिकारों और फायदों को ऐसे कर्मचारी के अहित में फेरफारित नहीं किया जायेगा। 

परन्तु यह और कि ऐसा प्रत्येक कर्मचारी सेवा के ऐसे निबंधनों और शर्तों के लिए विकल्प देने का हकदार 
होंगा जो इस अधिनियम के आरम्भ के ठीक पूर्व उस पर लागू थे। 

परन्तु यह भी कि विहित सैवानिवृत्ति की आयु पर ध्यान दिये बिना 25 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने के पश्चात 
या 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर, जो भी पहले हो, ऐसे कर्मचारी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए ऐसी प्रक्रिया 
के अनुसार, जैसी विहित की जाये, कार्यवाही की जा सकेगी। 
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(2) प्रत्येक मान्यता आप्त संस्था अपने कर्मचारियों के फायदे के लिए, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, 


39. 


(] 


(2) 


20. 


2. 


जैसी कि विहित की जाएं, एक भविष्य निधि का गठन करेगी और ऐसी निधि में अभिदाय और जमा रकम पर ब्याज 
का संदाय ऐसी दर से करेगी जो कि समय-समय पर विहित की जाये। 


. कर्मचारियों की भर्ती- किसी मान्यता प्राप्त संस्था में कर्मचारियों की भर्ती या तो स्थानीय दैनिक समाचार-पत्नों में 


खुला विज्ञापन देकर या नियोजन कार्यालिय द्वारा ऐसी रीति से, जैसी की विहित की जाय, भेगे गये अभ्यर्थियों में से 
की जायेगी। 


- कर्मचारियों का हटाया जाना, पदच्युत या पदावनत किया जाना- ऐसे किन्हीं नियमो के अध्यधीन रहते हुए 


(0) 


( 


श् 


जो कि इस निमित्त बनाये जाए, किसी मान्यता प्राप्त सस्था के किसी कर्मचारी को जब तक हटाया, पदच्युत किया या 
पदावनत किया नहीं जायेगा जब तक कि उसे किये जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही के विरूद्ध प्रबन्ध द्वारा सुनवाई 
का समुचित अवसर न दे दिया गया हो : 
परन्तु इस सम्बन्ध में कोई भी अन्तिम आदेश तब तक पारित नहीं किया जायेगा जब तक कि शिक्षा निदेशक 
या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी का पूर्वानुमोदन प्राप्त न कर लिया गया हो : 
परन्तु यह और कि यह धारा निम्नलिखित पर लागू नहीं होगी- 
().. किसी ऐसे व्यक्ति पर, जिसे ऐसे आचरण के आधार पर पदच्युत किया या हटाया जाता है जो किसी आपराधिक 
आरोप में उसकी दोष-सिद्धि का कारण बना हो, या 


(0). जहा उस कर्मचारी को कारण बताने का अवृसतर देना साध्य या समीचीन नहीं हो वहां कार्रवाई करने के पूर्व 


शिक्षा निदेशक की लिखित सम्मति प्राप्त कर ली गयी हो, या 
(४) जहा प्रबन्ध समिति इस बात पर एकमत हो कि किसी कर्मचारी की सेवाएँ संस्था के हित पर प्रतिकूल प्रभाव 
डाले बिना चालू नहीं रखी जा सकती वहा ऐसे कर्मचारी की सेवाएं छह मास का नोटिस या उसके बदले में 
वेतन देने के पश्वात्‌ समाप्त कर दी गई हो और शिक्षा निदेशक ,की लिखित सम्मति प्राप्त कर ली गयी हो। 


अधिकरण को अपील- 


यदि प्रबन्ध समिति, धारा 8 के अधीन शिक्षा निदेशक द्वारा किये गये इंकार के आदेश से व्यथित हो तो वह ऐसे 
आदेश की प्राप्ति की तारीख के नब्बे दिन के भीतर-भीतर धारा 22 के अधीन गठित अधिकरण को अपील कर पकेगी। 
धारा 8 के अधीन किये गये प्रबन्ध समिति के किसी आदेश से व्यथित कोई कर्मचारी ऐसे आदेश की प्राप्ति की तरीय 
से 90 दिन के भीतर-भीतर उक्त अधिकरण को अपील कर सकेगा। 

कर्मचारियों द्वारा सविदाएं- किसी मान्यता प्राप्त संस्था और किसी कर्मचारी के बीच की कोई सविदा, चाहे वह इसे 
अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व की गयी हो या इसके पश्वात्‌ उस सीमा तक जिस तरह वह इस अधिनियम के दर 
या अधीन ऐसे कर्मचारी को प्रदत्त किसी भी अधिकार को छीनती है, अकृत और शून्य होगी। 

अधिकरण को आवेदन- 

जहां किसी मान्यता प्राप्त सस्था के प्रवन्ध और उसके किसी कर्मचार के वीच सेवा की शर्तों के सम्बन्ध में कोई विवाद 
हो वहा प्रवन्ध या कर्मचारी विहित रीति से अधिकरण को अपील कर सकेगा और उस पर अधिकरण का विनिश्वयन 
अन्तिम होगा। 

उप-धारा (॥) मे निर्दिष्ट प्रकार का कोई ऐसा विवाद और धारा ॥9 में निर्दिप्ट प्रकार की कौई ऐसी अपील, जो कि 
इस अधिनियम के प्रारम्म के ठीक पूर्व राज्य सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी के समक्ष लम्बित हो, ऐस्ते 
प्रारम्भ के पश्चात्‌ यथाशक्य शीघ्र अभिकरण कर उसके निश्चय के लिए अन्तरित्र कर दी जायेगी। 
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राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक या अधिक अधिकरणों का गठन किया 
जायेगा। 

अधिकरण की अधिकारिता सम्पूर्ण राज्य या ऐसे क्षेत्र पर होगी जिसे अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाये। 

राज्य सरकार अधिकरण का गठन करने के लिए जिला न्यायाधीश की रैक का न्यायिक अधिकारी नियुक्त करेगी।+ 
अधिकरण के कृत्य- अधिकरण धारा 9 के अधीन की गयी अपीलें और धारा 27 में निर्दिष्ट विवाद ग्रहण करेगा, 
उप्तकी सुनवाई और विनिश्चय करेगा। 


अधिकरण की प्रक्रिया- अधिकरण ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जैसी कि राज्य सरकार विहित करे। 
अधिकरण की शक्तियां- 


अधिकरण को निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में वैसी ही शक्तिया होगी जैसी कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 908 के 
अधीन किसी सिविल वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय में निहित होती है, अर्थात्‌- 

(क) किसी व्यक्ति को हाजिर कराना और शपथ-पत्र पर उसकी परीक्षा करना; 

(ख) दस्तावेजों और तात्विक वस्तुओं को पेश करने के लिए विवश करना; 

(ग) साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना; और 

(घ) ऐसे अन्य मामले जो कि विहित किये जाए। 

अधिकरण के समक्ष की प्रत्येक कार्यवाही भारतीय दण्ड संहिता, 860 की धारा 93 और 228 के अर्था्न्गत न्यायिक 
कार्यवाही समझी जायेगी। 


अधिकरण के विनिश्चय का अन्तिम होना- अधिकरण का विनिश्चय अतिम होगा और उसके द्वारा विनिश्चत 
मामलों के सम्बन्ध में किसी भी सिविल न्यायालय में कोई वाद या अन्य कार्यवाही नहीं होगी। 


सिविल न्यायालयों के लिए वर्जन- किसी भी सिविल न्यायालय को ऐसे किसी भी प्रश्न को तय या विनिश्चत करने 
या उस पर कार्यवाही करने की अधिकारिता नहीं होगी जिसका इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अधिकरण द्वारा 
तय या विनिश्चित किया जाना या उस पर कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। 


(क) अधिकरण के आदेशों का निष्पादन- धारा 49 के अधीन की गयी अपीलो और धारा 2 में निर्दिष्ट विवादों का 
निश्चिय करने वाला अधिकरण का आदेश इस स्थानीय क्षेत्र पर, जिसमें ऐसा प्रत्यर्थी, जिसके विरुद्ध आदेश किया 
गया है, मामूली तौर से निवास करता है या कारबार करता है या अभिलाभ के लिए स्वय काम करता है, क्षेत्रीय 
अधिकारिता रखने वाले सबसे निचले सिविल न्यायालय की डिक्री समझा जायेगा और ऐसे सिविल न्यायालय द्वारा उसी 
रूप में निप्पादित किया जायेगा॥/*॥5 
कर्मचारियों के लिए आचरण संहिता- किसी मान्यता प्राप्त संस्था का प्रत्येक कर्मचारी ऐसी आचरण सहिता से शासित 
होगा जो कि विहित की जाये और उसके द्वारा ऐसी सहिता के किसी भी उपवन्ध का अतिक्रमण किये 'जाने पर ऐसा 
कर्मचारी अनुशासनिक कार्यवाही का भागी होगा। 


नी नरम 9 लह पम्प न पा उन वदज ८ 2 अप 7 न न अं म 
(455 संदर्भ असंग्क्रम के आदेश के सा्यंध भव्याव के अंत में देखे पृष्ठ - 32 । 
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. कर्मचारियों का वेतन और भत्ते 


किसी सहायता प्राप्त सस्था के सभी कर्मचारियों के सम्बन्ध में वेतनमान और भत्ते, प्रतिकरात्मक भत्तों को छोडकर, 
सरकारी सस्थाओं में वैसे ही प्रबर्गों से सम्बन्धित कर्मचारियों के लिये विहित वेतनमानों और भत्तों से कम नहीं होंगे। 
किसी प्रतिकूल सविदा के होते हुए भी, किसी मान्यता प्राप्त संस्था के किसी कर्मचारी का इस अधिनियम के प्रारम्भ 
के पश्चात्‌ की किसी भी कालाबंधि का वेतन उस मास से, जिसके या जिसके किसी भाग के सम्बन्ध में वह सदेय 
है, ठीक अगले मास के पन्द्रहवें दिन या ऐसे किसी पूर्ववर्ती दिन की, जिसे कि राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश 
द्वारा नियत करे, समाप्ति के पूर्व प्रवन्ध द्वारा उसे संदत्त किया जायेगा : 

परन्तु यदि किसी भी समय राज्य सरकार उचित समझे तो वेतन और भर्तों के संदाय के लिए कोई भिन्न प्रक्रिया 
विहित कर सकेगी। 
वेतन, उन कटौतियों को छोडकर, जो कि इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी 
भी अन्य विधि द्वारा प्राधिकृत है, किसी भी भाति की कटीतिया किये बिना सदत्त किया जायेगा। 
वेतन के संदाय का निरीक्षण- जिला शिक्षा अधिकारी या शिक्षा विभाग का कोई अधिकारी, जो उक्त अधिकार से 
नीचे की रैंक का न हो, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त सस्था का किसी भी समय निरीक्षण 
कर या करवा सकेगा या कर्मचारियों के वेतन से सम्बन्धित ऐसी सूचना या अभिलेख (रजिस्टरों, लेखा पुसतकों, बाउचरों 
आदि को सम्मिलित करते हुए) उसके प्रबन्ध से मांग सकेगा या कर्मचारियों को वेतन का नियमित रूप से सदाय करने 
में प्रबथ को समर्थ बनाने के लिए वित्तीय मामलों के (जिनमें किसी अपव्यय का प्रतिपेथ सम्मिलित है) उचित प्रबन्ध 
के लिए ऐसे प्रबन्ध की कोई ऐसा निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे और प्रबन्ध ऐसे निदेशों का पालन करेगा। 
वेतन का संदाय- 


सहायता प्राप्त सस्था का प्रवन्ध अपने कर्मचारियों के वेतन का सवितरण एकाउन्ट पेयी चैकों द्वारा करेगा! 

परन्तु शिक्षा निदेशक, विशेष परिस्थितियों में, कर्मचारियों के वेतन का सवितरण ऐसी किसी भी अन्य रीति से, जो वह 
उपयुक्त समझे, करने के लिए साधारण या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे सकेगा। 

किसी सहायता प्राप्त सस्था के कर्मचारियो के वेतन का सदाय उप-धारा (7) में या धारा 29 मे निर्दिष्ट रूप से करने 
में प्रबन्ध के विफल रहने की दशा में शिक्षा निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई भी अन्य अधिकारी आगामी स्हयरता 
अनुदान के रूप में सदेय रकम में से या, यदि आवश्यक हो तो, किसी भी पश्चातृवर्ती सहायता अनुदान मे से, ऐसे 
वेतन की कटौती कर सकेगा और प्रवन्ध की ओर से कर्मचारियों को ऐसे वेतन का संदाय कर सकेगा। ऐसा सदा 
उस सस्था के प्रबन्ध को ही किया गया धन सदाय समझा जायेगा। 

सहायता प्राप्त संस्थाओं से शोध्य रकमों की वसूलियां- - 


जहां, इस अधिनियम के प्रारम्भ पर या तत्पश्चात्‌ किसी भी करार, स्कीम या अन्य ठहराव के अनुसरण में ऐसे करार, 
रकीम या ठहराव द्वास नियतमान के अनुसार किसी सहायता प्राप्त संस्था के प्रवन्ध द्वारा उसके कर्मचारियों को कोई 
वेतन या अन्य देय सदेय हों वहा, जिला शिक्षा अधिकारी या सक्षम प्राधिकारी प्रवन्ध समिति के सचिव को इस प्रकार 
संदेय रकम अपने पास जमा कराने का निदेश लिखित आदेश द्वारा दे सकेगा। 

उप-थारा () के अधीन आदेश करने के पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी कर्मचारी को सदेय रकम के वररे में ऐसी रीति 
से जाच करेगा जो विहित की जाये। 
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उप-धारा (।) के अधीन किये गये आदेश के विरुद्ध अपील ऐसे अधिकारी को, जिसे शिक्षा निदेशक द्वारा इस निमित्त 
सशक्त किया जाये, ऐसे समय के भीतर-भीतर और ऐसी रीति से की जा सकेगी जो विहित की जाये। 

जिला शिक्षा अधिकारी के आदेशों के अधीन या जहा अपील की गबी हो वहा, अपील में आदेश करने वाले अधिकारी 
के आदेशों के अधीन प्रबन्ध से शोध्य कोई भी धन राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 956 के उपबन्धों के अधीन 
भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूलीय होगा। ऐसा धन राज्य सरकार द्वारा प्रबन्ध को देय किसी भी राशि से मुजरा 
करके भी वसूल किया जा सकेगा। इस उप-धारा के अधीन जमा करायी या वसूल की गयी कोई भी रकम संबंधित 
कर्मचारी को संदत्त की जायेगी। 

इस अधिनियम के प्रारम्भ पर या तत्पश्चातू राज्य सरकार द्वारा दी गयी किसी सहायता या संदत्त अनुदान को राज्य 
सरकार को देय कोई भी रकम प्रवन्ध से राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के 
रूप में वसूलीय होगी। 


अध्याय - 7. अपराध और शस्तियों 


नोटिस दिये बिना और सक्षम प्राधिकारी का समाधान किये बिना मान्यता प्राप्त संस्था के अन्तरण या 
बन्द किये जाने के कारण शास्ति- कोई भी व्यक्ति, जो धारा 3 या धारा 4 का उल्लघन करता है या, जहां 
कोई ऐसा उल्लंधन किसी संगम द्वारा किया जाता है वहां, ऐसे सगम की प्रवन्ध समिति का प्रत्येक सदस्य, दोपसिद्धि 
पर, ऐसे जुमनि से, जो एक हजार रुपये तक'हो सकेगा, दण्डनीय होगा . 
परन्तु प्रबन्ध समिति का ऐसा सदस्य जिसने इसमें भाग नहीं लिया हो या जो ऐसे निर्णय से सहमत न हुआ 
हो, इस धारा के अधीन किसी शास्ति का भागी नहीं होगा। 
सचिव के कर्त्तव्यों का निर्वहण न करने के कारण शास्ति- कोई व्यक्ति, जो धारा 9 की उपधारा (3) या धारा 
2 के उपबन्धो का उल्लंघन करता है या, जहा ऐसा कोई उल्लंघन किसी सगम द्वारा किया जाता है वहा, ऐसे संगम की 
प्रवन्ध समिति का प्रत्येक सदस्य, दोषसिद्धि पर, ऐसे जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा : 
परन्तु प्रवन्ध समिति का ऐसा सदस्य जिसने इसमें भाग नहीं लिया हो या जो ऐसे निर्णय से सहमत न हुआ 
हो, इस धारा के अधीन किसी शास्ति का भागी नहीं होगा। 
परिवाद पर संज्ञान- कोई भी न्यायालय इस अध्याय में विनिर्दिष्ट किसी अपराध का सन्नान शिक्षा निदेशक या उसके 
द्वारा इस निर्मित सशक्कत किसी अधिकारी के लिखित परिवाद के प्लिवाय नहीं करेगा। 


. सरकार की पुनर्विलोकन की शक्ति- इस अधिनियम मे किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, स्वप्रेरणा से 


या अन्यथा, मामले का अभिलेख मगाकर धारा 6 के अधीन या धारा 7 की उप-धारा (6) के अधीन किसी प्राधिकारी 
द्वार दिये गये आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेगी, और * 
आदेश को पुष्ट, उपान्तरित या अपास्त कर सकेगी, 


मामले को, उस प्राधिकारी को, जिसने आदेश दिया है, आगे ऐसी कार्यवाई करने का निर्देश देते हुए भेज सकेगी जो 
वह उचित समझे; या 


ऐसे आदेश दे सकेगी जो वह उपयुक्त समझे : 


परन्तु इस धारा के अधीन कोई अन्तिम आदेश “तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि व्यर्थित पक्षकार को 
कारण बताने का कोई उचित अवसर नहीं दे दिया जाये। 
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अध्याय - 8. प्रकीर्ण 

कठिनाइयों का निराकरण- यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वितत करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो वो 
राज्य सरकार राज-पत्र में प्रकाशित साधारण या विशेष आदेश द्वारा ऐसे निदेश दे सकेगी जो इस अधिनियम के 
उपवन्धों से असंगत न हो और जो ऐसी कठिनाई के निराकरण के प्रयोजनो के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो। 

परन्तु इस धारा के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग इस अधिनियम के भ्रवृत्त होने की तारीख से चीन वर्ष बीत 
जाने के पश्चात्‌ नहीं किया जायेगा। 
अधिकारियों का लोक सेवक होना- इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये किन्हीं भी नियमो या किये गये आदिश 
के अधीन अधिरोपित किसी भी कृत्य का पालन या किसी भी कर्तव्य का निर्वहण करने के लिये सरकार द्वारा सम्यक्‌ 
रूप से प्राधिकृत प्रत्येक अधिकारी या प्राधिकारी भारतीय दण्ड संहिता, 860 की धारा 2 के अर्थान्तर्गत लोकसैवक 
समझा जायेगा। 
अधिनियम के अधीन किये गये कार्यो का परित्नाण- इस अधिनियम या तंदूधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों 
को कार्यान्वित करने में किये गये या किये जाने के लिये तात्पर्थित किसी भी कार्य के कारण या की गई किसी भी कार्यवाही 
के कारण हुए किसी भी नुकसान के कारण राज्य सरकार के विरुद्ध या राज्य सरकार के किसी भी प्राधिकारी या 
अधिकारी या सेवक के विरुद्ध कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं हो सकेगी। 


अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना- इस अधिनियम के उपवन्ध, किसी भी विधि के आधार पर प्रभावी किसी 
भी लिखत में किसी असगत्त बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे। 
न्यायालयों द्वारा व्यादेश का न्‌ दिया जाना- सिविल प्रक्रिया सहिता, 908 या तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि 
में किसी बात के होते हुए भी, कोई भी न्यायालय ऐसी किसी भी कार्यवाही को, जो कि इस अधिनियम के अधीन की 
जा रही है, या की जाने वाली है, अवरुद्ध करने के लिए कोई भी अस्थायी आदेश या कोई भी अन्तरिम आदेश नहीं 
देगा। 

शक्तियों का प्रत्यायोजन- शिक्षा विभाग के किसी भी प्राधिकारी या अधिकारी को इस अधिनियम द्वारा उसमें निहित 
सभी या कोई भी शक्तिया राज-पत्न में अधिसूचना द्वारा प्रत्यायोजित करना या इस प्रकार प्रत्यायोजित कोई भी शकित 
वापस लेना राज्य सरकार के लिये विधिपूर्ण होगा। 

नियम बनाने की शक्ति- ' 

राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनार्थ नियम बना सुकेगी। 

विशेषतः और पूर्ववर्ती शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित के लिए उपवर्स्ध 
किया जा सकेगा : ही 

(क) गेर-सरकारी शैक्षिक संस्थाओं को मान्यता देने के लिए निवन्धन और शर्ते, 

(प) मान्यता प्राप्त सस्थाओं का अनुरक्षण; 

(ग) मान्यता प्राप्त संस्थाओं को सहायतार्य अनुदान देना; 

(प) मान्यता प्रात्त संस्थाओं में फीस का उद्य्रहण, विनियमन और सम्रहण, 

(ड) मान्यता प्रात सस्‍्थाओं में फीस की दरों का विनियमन, 

(च) नागरिकों के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों 
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की प्रगति के लिए विशेष उपबन्ध करके ऐसी मान्यता प्राप्त संस्थाओं में के प्रवेश को विनियमित करना जो राज्य 
निधियों से सहायता प्राप्त कर रही है; 

(छ) वह रीति, जिससे सहायता प्राप्त सस्थाओ में लेखे, रजिस्टर या अभिलेख रखे जायेंगे और ऐसे अनुरक्षण के 
लिए जिम्मेदार प्राधिकारी, 

(ज) मान्यता प्राप्त संस्थाओ की प्रबन्ध समिति के सचिवों के द्वारा विवरणियों विवरणों, रिपोर्टो और लेखों का 
प्रस्तुतीकरण; 

[झ) मान्यता प्राप्त संस्थाओं का निरीक्षण और वह अधिकारी, जिसके द्वारा निरीक्षण किया जायेगा; 

(ज) मान्यता प्राप्त सस्थाओं के लेखे रखने और उनकी संपरीक्षा करने का ढंग, 

(ट) शिक्षा का स्तर और पाठ्यक्रम; और 
(ठ) इस अधिनियम द्वारा विहित किये जाने के लिए अभिव्यक्त रूप से अपेक्षित या अनुज्नात सभी विषय। 

6) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, उनके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात्‌ यथाशक्य शीघ्र, राज्य 
विधान-मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र मे हो, कम से कम चौदह दिन की कालावधि के लिए, जो एक सत्र 
में या दो क्रमवर्ती सत्रो में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जायेंगे और यदि, उस सत्र के, जिसमें वे इस प्रकार रखे गये 
हैं या ठीक वाद के सत्र के अवसान के पूर्व राज्य विधान-मण्डल का सदन ऐसे किसी भी नियम में कोई उपान्तर 
करे अथवा ऐसा संकल्प करें कि ऐसे कोई नियम नहीं बनाये जाने चाहिये तो तत्पश्चात्‌ ऐसे नियम ऐसे उपान्तरित 
रूप में ही प्रभावशील या यथास्थिति, प्रभाव शून्य होंगे किन्तु ऐसा कोई उपान्तरण या बातिलकरण तदूधीन पहले से 
की गयी किसी बात की विद्यमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा। 


प्‌ 
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प 4 (5) विधि-2/2003 
दिनांक 07.06 2003 


राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम या ट्रस्ट 
अधिनियम के तहत रजिस्ट्रीकृत संस्थाओं को ही मान्यता देने 
हेतु सशोधन। नया परन्तुक जोडा गया। 

जहाँ पूर्व में प्रशासक नियुक्त है लेकिन कार्य परिणामों में 
कोई संवर्द्धन नहीं हुआ वहां राजकीय सेवा में कार्यरत 
अधिकारी को प्रशासक नियुक्त करने एवं जहाँ प्रशासक लगाए 
एक वर्ष से अधिक समय हो गया है उन सस्थाओं में तीन 
माह में चुनाव कर प्र॑ंध समिति का गठन किया जाए अन्यधा 
अनुदान देय नहीं होगा। 


प909) शिक्षा-5/93 
दिनांक !.8.2000 


उा 





प9(9) शिक्षा-5/93 
दिनाक 5/9/200 


अधिसूचना स 4703) 
शिक्षा - 6/74 
दिवाक 3/6/993 
२३) 8०% ६ ० 06॥) 
दिनांक 5/0/993 





27(क) | प 2 (7) विधि-2/200 
दिनाक 8/4/2003 


32 




















आदेश/निर्देशों का सारांश 


प्रशासक लगी गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं में आ रही यवस्था 
व नियत्रण सम्बन्धी कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए राज्य 
सरकार द्वारा भविष्य में प्रशासक लगाये जाने के सम्बन्ध में 
विस्तृत नीति निर्देश। 

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम की धारा 
22 में प्रदत्ता शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिनियम 
के अंतर्गत उदभूत मामलों को सूनने व उनका निस्तारण 
करने हेतु राज्य सरकार एतदरद्धारा राजस्थान गैर सरकारी 
शैक्षिक सस्था अधिकरण का गठन करती है। उक्त अधिकरण 
की अधिकारिता सम्पूर्ण राजस्थान राज्य पर होगी तथा 
अधिकरण का मुख्यालय जयपुर में होगा। 

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था अधिकरणों के अदिशों 
करा निष्पादन सिविल न्यायलय द्वारा किया जावेगा। ..* 
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(राजस्थान राज-पत्र विशेषांक भाग 4 (ग) उपखण्ड (), दिनांक 8-2-993 में प्रथमतः प्रकाशित) 
शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग 


अधिसूचना 
जयपुर, फरवरी 8, 993 


राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था 
(मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) नियम, 993 


जी. एस. आर. 52- राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक सस्था अधिनियम, 989 की धारा 43 की और इस निमित्त 
समर्थ बनाने वाली समस्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओं की मान्यता, सहायता 
अनुदान और सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्‌- 


अध्याय 
. सक्षिप्त नाम और प्रारम्भ- ग 
(क) इन नियमों का नाम राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्ते आदि) नियम, 
993 है। 
इनका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य मे होगा। घ 
(ग) ये ऐसी तारीख से प्रवृत्त होंगे जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा राज-पत्र में विनिर्दिष्ट करें। 
2. परिभाषाएँ- जब तक सदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन नियमों मैं- 
(क) “अधिनियम” से राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था अधिनियम 989 अभिगप्रेरित है; 


(प) “सम्बद्ध संस्था” से, राजस्थान राज्य में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कोई गैर सरकारी 
शैक्षिक सस्था अभिप्रेत हैं; 


(ग) “सहायता प्राप्त संस्था” से ऐसी कोई मान्यता प्राप्त सस्था अभिगप्रेत है जो सरकार से अनुरक्षण अनुदान के रूप में 
सहायता प्राप्त कर रही है, 
स्पष्टीकरण:-यदि किसी सस्था का कोई भी भाग अनुरक्षण अनुदान प्राप्त करता है तो इस बात की विचार में लागे विना कि, 


उस सस्था का कोई अन्य भाग सहायता के अन्तर्गत आता है या नहीं सम्पूर्ण सस्था को ही सहायता प्राप्त संस्था मात्रा 
जायेगा। 


खि 


(प) “बो्ड” से माध्यमिक शिक्षा वोर्ड, राजस्थान अमभिमप्रेत हे; 

(2) “प्रतिकारात्मक भत्ता” से ऐसे वैयक्तिक व्यय की पूर्ति करने के लिए दिया गया कोई भत्ता अभिप्रेत है जो उन की 
परिग्थितियों में आवश्यक हो जिनमें कर्तव्य पालन किया जाये और इसमें कोई यात्रा भत्ता सम्मिलित होगा किन्तु कीई 
सार भत्ता या भारत के वाहर के किसी भी स्थान तक या से नि.शुल्क यात्रा-अनुदान नहीं होगा; 
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कर रही हो और जो स़ज्य या केन्द्रीय सरकार या किसी भी विश्वविद्यालय या स्थानीय प्राधिकरण या राज्य या केद्रीय 
सरकार के स्वामित्व या नियत्रण के अधीन के किसी अन्य प्राधिकरण के न तो स्वामित्वाधीम हो ओर न उसके द्वारा 
प्रबन्धित; 

“मान्यता प्राप्त सस्था” से किसी भी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध अथवा बोर्ड, शिक्षा निदेशक या राज्य सरकार अथवा 
शिक्षा निदेशक के द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी भी अधिकार के द्वारा मान्य कोई गेर सरकारी शैक्षिक सस्था अमिम्रेत हे, 
“वेतन” से किसी कर्मचारी की कुल परिलव्धियो अभिप्रेत है जिनमें उसे तत्समय सदेय महगाई भत्ता या कोई भी अन्य 
भत्ता या अनुतोप सम्मिलित है किन्तु प्रतिकरात्मक भत्ता सम्मिलित नहीं है; 

“मंजूरी प्राधिकारी” से ऐसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक सस्थाओ को, जिन्हें राज्य सरकार विहित की जाने वाली प्रक्रिया के 
अनुसार समय-समय पर विनिर्दिप्ट करे, सहायता मजूर करने के लिये राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी 
अभिग्रेत है, 

“राज्य सरकार” से राजस्थान राज्य की सरकार अमिप्रेत है; 

“अध्यापक” से कोई आचार्य, उपाचार्य या प्राध्यापक और किसी गैर-सरकारी शैक्षिक सस्था में शिक्षा या प्रशिक्षण प्रदान 
करने वाला या अनुसधान या किसी प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन और मार्गदर्शन करने वाला किसी भी नाम से 
अभिहित कोई अन्य व्यक्ति अभिप्रेरित है और इसमें सस्था का प्रधान सम्मिलित है ओर; 

“विश्वविध्यालय” से राजस्थान राज्य में विधि द्वारा स्थापित कोई विश्वविद्यालय अभिग्रेत है। के दर्द 


अध्याय 2. मान्यता, उसका इन्कार किया जाना और वापस लिया जाना 
संस्था की मान्यता- 


किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध या वोर्ड द्वारा मान्य को छोडकर मान्यता चाहने वाली प्रत्येक सस्था राजस्थान सोसाइटी 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, ॥958 के अधीन रजिस्ट्रीकृत होनी चाहिए*५।सै4| 

किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध या वोर्ड द्वारा मान्य सस्थाओ के मामले को छोड़कर परिशिष्ट-3 में विनिर्दिप्ट सक्षम 
प्राधिकारी विहित प्रारूप (परिशिष्ट-।) में उसे किये गये आवेदन पर, इसके पश्चात्‌ विहित निवन्धनोी और शर्तों को 
पूरा करने पर किसी गैर-सरकारी शैक्षिक सस्था को मान्यता दे सकेगा*ऐ5 मै 7| 

किसी सस्था की मान्यता के लिए प्रत्येक आवेदन सक्षम प्राधिकारी द्वारा गरहीत किया जायेगा और उसके द्वारा उत्त पर 
विचार किया जायेगा और उस पर के विनिश्चय की ससूचना आवेदक को इसके पश्चातू विहित समय के भीतर दी 
जायेगी। 

मान्यता के प्रकार- मान्यता दो प्रकार की हो सकेगी- 

() अस्थायी मान्यता*पे 8 (0) स्थायी मान्यता। 

(0. अस्थायी मान्यता- किसी शैक्षिक संस्था द्वारा किसी विद्यालय/महाविद्यालय, पुस्तकालय, अनुसधान सस्था या 
प्रशिक्षण विद्यालय की मान्यत्ता के लिए आवेदन करने पर, आवेदन में उल्लिखित तथ्यों के सही होने को सत्यापित करने वाले 
शपथ-पत्र से समर्थित होने पर, अस्थायी मान्यता दी जा सकेगी। 

00 स्थायी मान्यता- कोई गैर-सरकारी शैक्षिक सस्था स्थायी मान्यता के लिए पात्र होगी, यदि व निम्नलिखित शर्तो 


का अनुपालन करती है*र ७9 से 2_ 


#। हे 3- कर्म फफमाज उ्चाज 7: :7:77उऊद्__ 7 777.77प7प"757+77 42 


7 संदर्भ अतयक्रम के आदेश के तारा अध्याय के अत मे इेखे पृष्ठ - 42-43 / 
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अस्थायी मान्यता मजूर कर दिये जाने के पश्चात स्थायी मान्यता चाहने वाली सस्था ने परिशिष्ट-2 में यथा विनिर्दिष् 

निबन्धनो और शर्तों को पूरा करते हुए ऐसी अस्थायी मान्यता की तारीख से कम से कम तीन वर्ष तक समाधानग्र 
' रूप से कार्य किया हो, 

प्रवन्ध ने इन नियमो के उपवन्धो और राज्य सरकार/शिक्षा निदेशक द्वारा जारी किये गये आदेशों /निदेशों या अनुदेश 

का तत्परता से पालन किया हो और वह उससे समय-समय पर मागी गयी सभी आवश्यक सूचनाएं प्रस्तुत करता रहा हो 

छात्रों का परीक्षा-परिणाम सन्तोपग्रद रहा हो, 

सस्था ने परिशिष्ट-2 में अधिकथित न्यूनतम भौतिक/वित्तीय मानदण्डों और अन्य शर्तों का अनुपालन किया हो। 


5. मान्यता के लिए प्रक्रियाशन 3 ते 26 


(॥) किसी भी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध या बोर्ड द्वारा मान्य को छोड़कर मान्यता प्राप्त करने की इच्छुक शैक्षिक सस्था यव् 
वह सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अधिकथित समस्त निवन्धनो और शर्तों को पूरा करती है। परिशिष्ट-3 मे 
यथाविनिर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी को विहित प्रारूप (परिशिष्ट-) मे आवेदन प्रस्तुत करेगी। 

(2) सस्था अपना आवेदन सक्षम प्राधिकारी का अधिक से अधिक 28 फरवरी तक प्रस्तुत करेगी। 

(0) सक्षम अधिकारी प्राप्त किये गये समस्त आवेदनों का निम्नलिखित प्रारूप में एक रजिस्टर रखेगा- 


ञ्े 


ऊ्ः डे. 


ख्ः 














क्रसं.. तारीख संस्था का नाम निरीक्षण की निरीक्षण प्राधिकारी निरीक्षण 
तारीखय का नाम और पदाभिदान रिपोर्ट के निष्कर्ष 
2 5] 4 5 6 
सक्षम प्राधिकारी सक्षम प्राधिकारी अभ्युक्तियाँ 
का विनिश्चय के हस्ताक्षर 
7 8 9 


(4) सक्षम प्राधिकारी इस प्रकार प्राप्त समस्त आवेदनों की 37 मार्च तक सवीक्षा पूर्ण करैगा और एक दल के पूर्ण निरीक्षण 
के लिए व्यवस्था करेगा जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होगे- 

() (क) शिक्षा निदेशक या उसके द्वारा नाम निर्देशित राजपत्रित अधिकारी, या 
(ख) परिशिष्ट-3 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी 

(४) एक शिक्षाविद्‌, ससथा की परिस्थिति को ध्यान मे रखकर, 

(४) सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय की लैखा-शाखा का प्रधान। 

6) निरीक्षण दल परिशिष्ट-2 मे विहित मापमान ओर शर्तों को ध्यान में रखकर सस्था का निरीक्षण करेगा और अपनी 
रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी को 30 अप्रेल तक प्रस्तुत करेगा, जो सस्था से अपेक्षित अतिरिक्त सूचना, यदि कोई हो 5 
मई तक मागेगा। 

(6) निरीक्षण दल विहित प्रत्येक निवन्धन और शर्त के प्रति निर्देश से स्पष्ट सिफारिश-अभिलिखित करेगा और अस्थायी 
मान्यता या यथास्थिति, मान्यता जारी रखने के लिए अपनी सिफारिशें करेगा। 


# 73 से 24 - संदर्भ अतंगक्रम के आदेश के तार्यंश अध्याय के अत में देखे पृष्ठ - 45 । 
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सस्था, ऊपर (5) में परिकल्पित अपेक्षित सूचना सक्षम प्राधिकारी को 5 जून तक प्रस्तुत करेगी। 

सक्षम प्राधिकारी, अपने अन्तिम विनिश्चय की सूचना संबंधित संस्था को रणिस्ट्रीकृत डाक द्वारा 30 जून तक देगा। 
सक्षम प्राधिकारी सस्था के कियाकलापों और कृत्यों पर पर्यवेक्षण के लिए समय-समय पर सस्थाओं के निरीक्षण के 
लिए भी व्यवस्था करेगा और अपने निष्कर्ष इस प्रयोजन के लिए रखी गयी फाईल में अभिलिखित करेगा। 

6. मान्यता से इन्कार के विरुद्ध अपील- ४ 

() जहाँ किसी सस्था की मान्यता से इन्कार किया जाये वहा ऐसे इन्कार से व्यथित कोई भी व्यक्ति, उस 
ऐसे इन्कार की ससूचना दिये-जाने की तारीख से 30 दिन के भीतर ऐसे इन्कार के विरुद्ध नीचे कथित अपील प्राधिकारी 
को अपील कर सकेगा- 


(7 
(8 
(9, 


क्र.सं. प्राधिकारी, जिसके आदेशो के सक्षम अपील प्राधिकारी 
विरुद्ध अपील की गयी है 
] 2 2 5 उन ने उस ता मं आस 5 5-5८ 
।.. निरीक्षक, शारीरिक शिक्षा निदेशक, प्राथमिक ओर माध्यमिक शिक्षा, वीकानेर 
2. जिला शिक्षा अधिकारी सयुक्त/उपनिदेशक, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा 
3 उपनिदेशक, समाज शिक्षा निदेशक, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा, वीकानेर 
4 निदेशक, प्राथमिक और माध्यमिक 
शिक्षा, वीकानेर विशिष्ट शासन सचिव, शिक्षा विभाग, जयपुर 
5 निदेशक, सस्कृत शिक्षा विशिष्ट शासन सचिव, शिंक्षा विभाग या संस्कृत विद्यालयों के 
मामले में उसका नाम निर्देशिती जो उप सचिव, की रेक से नीचे 
कान हो। 
* 6 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड शिक्षा सचिव (प्राथमिक एव माध्यमिक) या उसका नाम निर्देशिती 
जो उप सचिव की रेक से नीचे का न हो। 
7. विश्वविद्यालय कुलपति 





(0) अपील के ज्ञापन मे मामले के पूरे तथ्य अन्त्विष्ट होगे और उसके साथ आदेशों, जिसके विरुद्ध अपील की गयी है, 
की अनुप्रमाणित प्रतिलिपि ओर अपील के समर्थन मे अन्य सुसगत दस्तावेज होगे। 

अपील प्राप्त होने पर, अपील प्राधिकारी उस प्राधिकारी से तत्परता से सुसगत अभिलेख मगायेगा जिसने मान्यती पे 
इन्कार कर किया है और ऐसे अभिलेख की परीक्षा करने और अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात अपील 
प्राधिकारी आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गयी है, को पुष्ट, उपान्तरित करेगा या उलट देगा और उस पर उपका 
विनिश्चय अन्तिम होगा। उक्त विनिश्चय अपीलार्थी को तुरन्त ससूचित किया जायेगा। 

7. मान्यता का वापस लिया जाना- 


(0) मान्यता देने वाला सक्षम प्राधिकारी प्रवन्ध को मान्यता वापस तेने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध कारण बताने 


का समुचित अवसर देने के पश्चात्‌ निम्नलिखित परिस्थितियों में उसकी अस्थायी मान्यता या स्थायी मान्यता वापप्त ले 
सकेगा- हि 


(3, 
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(2) 


(3) 


(क) यदि किसी सस्था का प्रवन्ध कपट/दुर्व्यपदेशन से या तात्विक विशिष्टयों को छिपाकर मान्यता प्राप्त करता है 
या मान्यता प्राप्त करने के पश्चात्‌ कोई सस्था इन नियमों के परिशिष्ट-2 में विहित किन्हीं भी निबन्धो और शर्तों 
का पालन करने में विफल रहती है; 

(ख) यदि प्रवन्ध मण्डल मे सक्षम प्राधिकारी का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये विना, किसी शैक्षिक सस्था या उसके किसी 
भाग को वन्द कर दिया है 

(ग) यदि प्रवन्ध ने सक्षम प्राधिकारी का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये विना, शैक्षिक सस्था को किसी अन्य भवन या स्थान 
में अन्तरित कर दिया है, 

(घ) यदि संस्था का प्रवन्ध सक्षम प्राधिकारी का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये विना किसी अन्य ग्रवन्ध समिति/सस्था 
को अतरित्त कर दिया गया है, 

(ड) यदि अस्थायी मान्यता की कालावधि की समाप्ति पर ग्रवन्ध या तो अस्थायी मान्यता की अवधि को बढ़ाने या 
स्थायी मान्यता देने के लिए सक्षम प्राधिकारी को विहित प्ररूप में आवेदन प्रस्तुत करने में विफल रहता है; 

(व) यदि संस्था का प्रवन्ध अपने कर्मचारियों को पाने वाले के खाते में देय चैक द्वारा प्रत्येक अगले माह की 5 
तारीख से पूर्व पूरे वेतन और भत्तों का नियमित सदाय करने में विफल रहता है। 

यह समाधान हो जाने पर कि सस्था उप-नियम (]) में विनिर्दिप्ट निवन्धनों और शर्तों में से किसी का अनुपालन 

करने में विफल रही है, सक्षम प्राधिकारी सस्था को सुनवाई कर अवसर देने के पश्चात्‌ मान्यता को विनिर्दिप्ट कालावधि 

के लिए निलम्बित कर सकेगा। तत्पश्चात्‌ यदि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि सस्था ने विनिर्दिष्ट 
कालावधि मे सतोषप्रद सुधार किया है तो वह मान्यता का जारी रखना अनुज्ञात कर सकेगा। 

सामान्यत. किसी शैक्षिक सस्था को एक वार दी गयी मान्यता एक शैक्षणिक सत्र की समाप्ति तक जारी रहेगी। किन्तु 

कपट, दुर्व्मपद्नन या ऐसे तात्विक तथ्यों को छिपाने के मामलो में जिन पर मान्यता दी गयी थी या ऐसे मामलों मे 

जहा सस्था शिक्षा निदेशक या राज्य सरकार के आदेशों/निर्देशो की समय पर अनुपालना में विफल रही है, सक्षम 
अधिकारी प्रबन्ध को प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध कारण बताने का समुचित अवसर देने के पश्चात शैक्षणिक-सत्र 
के बीच मे भी मान्यता को वापस ले सकेगा। 


(4) किसी भी सस्था को भूतलक्षी प्रभाव से मान्यता नहीं दी जायेगी। 

स्पप्टीकरण- 

()) ऐसे मामलों में जहा पूर्व मे दी गयी मान्यता वापस ले ली गई हो किन्तु पुन. प्रदत्त कर दी गयी हो, ऐसी संस्था को 
नयी सस्था कहा जायेगा। 

(2) संस्था द्वारा किसी नये स्थान पर शाखा खोलने के मामले मे सस्‍्था की ऐसी शाखा को नयी संस्था कहा जायेगा और 
मान्यता के लिए उसका आवेदन तदनुसार विनिश्चित किया जायेगा। 

8. मान्यता के वापस लिये जाने के विरुद्ध अपील- 


() 


जहां किसी सस्था की मान्यता वापस ले ली गयी हो वहा ऐसी वापसी से व्यधित कोई भी व्यक्ति, ऐसी वापसी की 
उसे संसूचना होने की तारीख से तीस दिन के भीतर, ऐसी वापसी के विरुद्ध नियम 6 () मे विनिर्दिष्ट अपील 
प्राधिकारी को अपील कर सकेगा। 

(2) अपील नियम 6 (2) और (3) मे विहित रीति से की और निपटायी जायेगी। 


है । 


क्रमाक 


9 


ए- संदर्भ आदेश सारांश तालिका 


प-3(4) शिक्षा-5/94 
दिनाक 0/03/995 


प-5(]) शिक्षा-5/94 
दिनाक ]9/]/॥997 


प-8(]) शिक्षा-5/200 
दिनाक 28/09/200] 


प-8(3) शिक्षा-5/200] 
दिनाक 5/02/2002 
प-9(9) शिक्षा-5/93 
दिनाक 20/05/999 
प-9(9) शिक्षा-5/2000 
दिनाक 30/04/200 


प-9(9) शिक्षा-5/993 
दिनाक 25/08/2000 


प-5(॥) शिक्षा-5/994 


दिनाक 05/॥/॥997 


प-56॥) खिन्ना-5/994 
दिनाऊझ 05॥/997 





आदेश/निर्देशों का सारांश 


गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को मान्यता लेना आवश्यक 
नहीं, अस्थायी मान्यता प्राप्त ग्रा.वि. को समयावधि में वृद्धि 
की भी आवश्यता नहीं होगी। 

गैर सरकारी शिक्षण,सस्थाओं के सम्बन्ध में 989 4 993 
के नियमो के प्रसारित होने से पूर्व पजीकृत सस्थाओं को इन 
नियमों के अधीन पुन. पजीकरण करवाना आवश्यक नहीं होगा। 
गैर सरकारी शिक्षण सस्थाओ को अस्थायी व स्थायी मान्यता 
अलग-अलग न देकर अब केवल “मान्यता' ही प्रसारित की 
जावेगी जिससे दो वार पैनल निरीक्षण नहीं करना पड़ेगा 
तथा पूर्व में दी गई अस्थायी मान्यता स्वतः ही स्थायी मान्यता 
समझली णावेगी। तथा आवेदन-पत्र पूर्ति सम्बन्धी निर्देशा 
आदेश क्रमांक 30 में वर्णित पैनल निरीक्षण की पत्ावरतियँ 
भेजने की तिथि को बढ़ाया गया। 

मान्यता सम्बन्धी अधिकारों का प्रत्यायोजन संस्कृत शिक्षी परे 
लागू नहीं होने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण 

विना सक्षम स्वीकृति के मान्यता प्राप्त गैर सरकारी बिक्षण 
सस्थाओं द्वारा शाखाएं खोलकर संचालित करना नियमों के 
विरुद्ध मानकर उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की 
सम्बन्धी निर्देश 

दिसम्बर या उसके वाद सरकारी स्कूलों से आनेवाले रे 
को, गैर सरकारी स्कूलों में विशेष कारणों के अतिरियी 
सामान्य कारणों से प्रवेश देती है तो उनकी मान्यता गिर 
की जा सकती है। 

आवेदन-पत्र में वर्णित तथ्यों के समर्थन में प्रस्तुत शपथ-म 
के परापेक्ष में 3 वर्ष की अस्थायी मान्यता को 2वर्ष और 
(कुल 5वर्ष तक) बढ़ाया जा सकेगा। इसके वाद अस्थायी 
मान्यता स्वतः समाप्त हो जावेगी। 3 7 है 
यहाँ निरीक्षण से तात्पर्य नियम 5 के अन्तगर्त से है जो स्थाई. 
मान्यता के परिपेक्ष में हो तथा आदेश दिनाक 9/03/! 2 
(आदेश क्रमांक 6) के अनुसार परिशिष्ट से 2 में दी गई 
शिविलता को ध्यान में रखते हुए निरीक्षण स्थायी मान्यता हु 
फिया जावे। 


दिनाक 09/09/997 


प-0(9) शिक्षा-5/997 
दिनांक 03/2/997 


प-5(॥) शिक्षा-57994 
पार्ट 
दिनाक 29/07/998 


प-१9(9) शिक्षा-5993 
दिनाक 2/02/998 


प-9(9) शिक्षा-5993 
दिनाक /2/]998 
प-9(9) शिक्षा-5993 
प-9(9) शिक्षा-5/993 
दिनाक 29/06/2000 
दिनांक 03/07/2000 
शिविरा-2000 शैक्षिक /78 
दिनांक 07/02/200 
प-8(3) शिक्षा-5/200 
दिनांक 903/200 
प-8(॥) शिक्षा-5/200] 
दिनांक 06//2002 
प-8(3) शिक्षा-5/200 
दिनाक 7/0/2003 
प-3(]) शिक्षा-5/2002 
दिनाक 20/03/2003 
प-9(5]) शिक्षा-5/2003 
दिनाक 3/08/2003 
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आदेश /निर्देशों का सारांश 


उन गेर सरकारी शिक्षण संस्थाओं के जिन लम्बित प्रकरणों 
की स्थायी मान्यता हेतु निरीक्षण पूर्ण हो चुका है के प्रकरण 
30/09/97 तक व जिनके निरीक्षण प्रतिवेदन की जांच शेप 
है के आवेदन ॥5/0/997 तक समय सीमा में शिधिलन 
हेतु भेजने के निर्देश। 

आदेश क्रमाक संख्या 24 में स्थायी मान्यता में समय सीमा 
में शिथिल हेतु मांगे गए प्रकरणों की तिथि वढाकर 
3॥/2/997 की गई। 

गैर सरकारी गेर अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के लिए नियमों 
में स्पष्ट उल्लेख न होने के कारण इन सस्थाओं के लिए यह 
अनिवार्य नहीं के वे अपने कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों 
के समान वेतन दे। अत इस आधार पर उनकी मान्यता के 
प्रकारण अस्वीकार न करे। 

विभिन्‍न श्रेणी के गेर सरकारी शिक्षण संस्थाओं को मान्यता/ 
अनापति प्रमाण-पत्र के अधिकारों का विभाग के विभिन्न 
स्तर के अधिकार्ीयों को प्रत्यायोजन के आदेश। 

आदेश क्रमाक स 4 को निरस्त करते हुए पूर्व की व्यवस्था 
लागू करने के निर्देश (प्रा.एवं.मा.शिक्षा हेतु) 

अदिश क्रमाक स 4] व 66 सस्कृत शिक्षा हेतु भी लागू। 
माध्यमिक स्तर व उच्च मायध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नति 
सम्बन्धी लम्वित प्रकरणों को निर्धारित तिथि के वाद विलम्ब 
से प्राप्त हो तो विलम्ब शुल्क लेकर नियमित किये जा सकते है। 
निदेशालय द्वारा सस्थाओं हेतु सक्षम अधिककारि की घोषणा। 


गैर सरकारी शैक्षिण सस्थाओं मे मान्यता क्रमीननति/संकाय 
खोलने हेतु प्रकरण राज्य सरकार स्तर पर निष्तारित होगे। 
सस्थाओं की मान्यता क्रमोननति हेतु आवेदन प्रस्तुत करने का 
कार्यकरण। 

उक्त कार्यक्रम की समय सीमा में बढोतरी। 


गैर सरकारी स्कूलो की मान्यता हेतु निर्देशक निर्णय लेंगे। 
दसवीं एवं वारहवीं कक्षा चलाने के निर्देश। 


3]/08/2005 तक बकाया प्रकरणों का निपटारा करने के 
निर्देश 


(0) 
(2) 
(3) 


(4) 


(0) 


(४) 


(॥0 


(शे 


(भ 


(श) 


अध्याय - 3 सहायता, लेखे और संपरीक्षा 


अनुवान- राज्य सरकार, स्वविवेक से निम्नलिखित अनुदान मजूर कर सकेगी :- 

अनुरक्षण या आवर्ती अनुदान, 

उपस्करो, भवन आदि के लिये अनावर्ती अनुदान 

किसी ऐसी सस्था को तदर्थ, अनावर्ती या आवर्ती अनुदान जो अखिल भारतीय स्वरूप की हो और जिसकी परियोजना 
और क्रियाकलापों को केच्रीय या राज्य सरकार द्वारा ऐसे निर्वन्धनों और शर्तों पर अनुमोदित किया गया हो नि 
अधिरोपित करना वह उचित समझे, 

ऐसे अन्य अनुदान जो सरकार द्वारा समय-समय पर मजूर किये जावें। 


. सहायता-अनुदान को विनियमित करने वाली सामान्य शर्तें- प्रत्येक सस्‍्था, जो सहायता अनुदान के लिये 


आवेदन करती है, के लिये यह समझा जायेगा कि उसने निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करने की अपनी बाधताओं 
को स्वीकार कर लिया है 0- 

सस्था, जव तक कि शिक्षा निदेशक, द्वारा अनुन्ना नहीं दे दी जाये तव तक, अभ्यर्थियों को अन्य राज्य में आयोजित 
किसी परीक्षा के लिए न तो तैयार करेगी न ही भेजेगी जब कि उसी स्वरूप ओर स्तर की कोई परीक्षा शिक्षा विभाग, 
बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा राजस्थान मे आयोजित की जाती हो। 

प्रवेश और ससथा द्वारा उपलब्ध करायी गयी सभी सुविधाएँ, जिनमें निःशुल्क अध्ययन, अर्द्धशुल्क अध्ययन सम्मितित 
हैं, जाति, रग, पथ, धर्म और भाषा का कोई भेद किये बिना जनता के प्रत्येक वर्ग को उपलब्ध होगी। 

सस्था किसी भी व्यक्ति के लाभ के लिए नहीं चलायी जायेगी। उसकी प्रवन्ध समिति या प्रबन्ध ऐसा होना चाहिए मिस 
पर यह भरोसा किया जा सके कि वह अपनी आस्तियों का उपयोग संस्था के उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए करेगा। 
सस्था अपनी ऐसी सभी आस्तियों की सूची शिक्षा विभाग को देगी जिनकी आय का उपयोग सस्था के व्यय की पूर्ति 
करने के लिए किया जाता है। 

शैक्षिक सस्था या उसका कोई भी संकाय, विषय, पाठ्यक्रम, कक्षा या अनुभाग विभाग को अधिनियम की धारा [4 के 
5 यधापरिकल्पित कम से कम एक पूर्ण शिक्षा वर्ष का लिखित नोटिस दिये विना बन्द या अवश्रेणीकृत नहीं किया 
जायेगा। 

जब कभी किसी भी मान्यता प्राप्त सस्था के प्रबन्ध को अतरित किया जाना प्रस्तावित हो तो सचिव और वह व्यक्ति 
जिसको प्रबन्ध अन्तरित किया जाना प्रस्तावित है, ऐसे अन्तरण से पूर्व, अन्तरण के पूर्व अनुमोदन के लिए परिशिष्ट-6 
में विनिर्दिष्ट प्रोफोर्मा में सयुक्त रूप से आवेदन करेगे। 


(थ॥) प्रवन्ध परिशिष्ट-2 में विहित राशि विन्यास आरक्षित निधि मे निश्षिप्त करायेगा। 
(शा) प्रवन्ध द्वारा अनुदानों, दान, विन्‍्यासों पर के व्याज, विद्यार्थियों से फीसों के रूप में सग्रहित रकम सस्था के लेखे में 


जमा की जायेगी और सस्था के वार्षिक आय और व्यय विवरण में दिखायी जायेगी। तुरन्त सवितरण या सदा के लिए 
अपेक्षित धन को छोड़कर सादा धन जिला/उप-खजाना में इस प्रयोजन के लिए खोले गये पी.डी. लेखे में जमा किया 
जायेगा। सस्था आय के अनुसार एक रजिस्टर में विस्तृत लेखे रखेगी*र?। 


मै ), है 0 - तदर्भ अतंगक्रम के आदेश के वाग्रश अध्याय के भव में देखे पृष्ठ - 56 / 


खव 


(७) (क) प्रवन्ध यह देखेगा कि रोल पर के विद्यार्थियों की कुल सस्था और वाल संस्था में उनकी औसत उपस्थिति इसमें 
नीचे उल्लिखित मानक से कम नहीं पड़ती हैश 2 थे ?_ 








क्र.स. संस्था का स्तर कक्षा किसी सत्र में रोल औसत उपस्थिति 
पर के विद्यार्थियों 
की कुल सख्या 
] 2 3 4 5 
(।) प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा 
(7) निम्न प्राथमिक । से 3 45 75% 
(2) प्राथमिक ॥ से 5 75 75% 
(3) उच्च प्राथमिक 6 से 8 45 75% 
(4) माध्यमिक 9 से 0 40 75% 
(5) सीनियर माध्यमिक ] से ॥2 60 75% 
(6) छत्रावास 25 75% 
(2) संस्कृत शिक्षा 
(॥) प्राथमिक ॥ से 5 75 75% 
(2) पूर्व प्रवेशिका 5से8 45 75% 
(3) प्रवेशिका 9 से 0 30 75% 
(4) उपाध्याय ! से 2 20 75% 
(5) शास्त्री प्रथम वर्ष से तृतीय वर्ष 20 75% 
(6) आचार्य पूर्वार्द् से उत्तरार्द् 0 75% 
(3) महाविद्यालय शिक्षा 
(॥) स्नातक प्रथम वर्ष से तृतीय वर्प 30 75% 
(2) स्नातकोत्तर पूर्वार्दध से उत्तरा्द्ध 20 75% 


(ख) वालिका सस्थाओ के मामले में किसी सत्र मे रोल पर के विद्यार्थियो की कुल सख्या वाल सस्था के लिए विहित 
सख्या की 75% हो सकेगी और औसत उपस्थिति 60% हो सकेगी। 

(0) सस्था की निधि मे से रकम केवल ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो निधि को चलाने के लिए प्रवन्ध समिति द्वारा सम्यकू रूप 
से प्राधिकृत हो और केवल सस्था के अनुरक्षण या सुधार के लिए व्यय उपगत करने के प्रयोजन के लिए निकाली जायेगी। 

(०५) सस्था विभाग द्वारा ससथा के उचित सचालन के लिए समय-समय पर दिये गये सभी अनुदेशों /आदेशो“विनिश्चयो का 
तत्परता से पालन करेगी। 

(४0) कोई नया पाठ्यक्रम, कक्षा अनुभाग, विषय, सकाय या कोई परियोजना प्रारम्भ करने के लिए कोई भी अनुदान तब 
तक अनुन्जेय नहीं होगा जब तक कि सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त न कर ली गयी हो। 





02 से 7- तदर्भ प्रतंगक्रम के आदेश के ज़ार्याश् अध्याव के भव में देखे पृष्ठ - 56 
हे 45 


(था) प्रवन्ध अध्यापक और अन्य कर्मचारी नियुक्त करेगा और इन नियमों में अधिकथित सेवा की शर्तों का अनुसरण करेगा। 
सस्था द्वारा केवल प्रशिक्षित अध्यापक नियुक्त किये जायेंगे।?।९8 

(४४ प्रवन्ध सचित वचतो को सम्मिलित करते हुए अपनी आय का कोई भी भाग ऐसी मदो पर खर्च महीं करेगा जो सत्था 
के हित के विरुद्ध हो। 

७2 सहायता अनुदान निधि की उपलब्धता के अध्यधीन रहते हुए सस्था के प्रवन्ध को सदेय होगा और उसके लिए अधिकार 
के रूप में दावा नहीं किया जायेगा। हक 

७५४) सहायता की रकम सामान्यत सस्था की प्रवन्ध समिति के सचिव को सदत की जा सकेगी, किन्तु विशेष परिस्थितियों 
में ओर लेखबद्ध किये जाने वाले कारणो से ऐसी रकम, शिक्षा निदेशक द्वारा या उसके द्वारा इस निमित्त सशक्त किये 
गये किसी अन्य अधिकारी के द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को सदत्त की जा सकेगी। 

(«») वित्तीय सकट के मामले मे राज्य सरकार, किसी भी प्रकार के कोई कारण समनुदेशित किये विना अनुदान को बन्द, 
कम या उपान्तरित कर सकेगी। 

(०४४४ किसी वर्ष मे कुल आवर्ती सहायता अनुदान, कुल अनुमोदित व्यय और समस्त स्रोतों से आवर्ती आय के वीच के 
अन्तर से अधिक नहीं होगा। 

४४») सहायता अनुदान या उससे सृजित कोई भी जगम या स्थावर सम्पति का उपयोग ऐसे प्रयोजन से,-जिसके लिए व मजूर 
की गयी थी, से भिन्‍न किसी भी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा। मि 

(०० वित्तीय वर्ष के अन्त मे अनुपयोजित अतिश्ेप प्रतिवर्ष 3 मार्च को या उसके पहले विभाग/सरकार को अभ्यर्पित किया 
जायेगा, जिसमें विफल रहने पर वह देय सहायता की अगली किस्त के मद्दे समायोजित किया जायेगा। 

0०0 संस्था वसूल की गयी विभिन्‍न प्रकार की फीसों के लिए विद्यार्थीवार माँग और सग्रहण रजिस्टर रखेगी। 

(०७) केवल मान्यता प्राप्त सस्थाये सहायता अनुदान की पात्र होगी। 

0०00) कोई भी सहायता अनुदान ऐसी सस्था को अनुज्ञेय नहीं होगा जो लेखा परीक्षा/निरीक्षण से बचती है या लेखा 
परीक्षा/निरीक्षण प्राधिकारी के साथ सहयोग करने में विफल रहती है ।*११ 

0०४४) सस्था का सचिव या सम्यक्‌ खूप से प्राधिकृत कोई भी अन्य व्यक्ति सहायता अनुदान प्राप्त करते समय परिशिप्द-2 
में विहित प्रारूप में एकवचन वध तीन प्रतियो मे प्रतिहस्ताक्षरकर्ता प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा। ह 

]. सहायता अनुदान के लिए प्रक्रिया 


3. सरकार से सहायता अनुदान चाहने वाली कोई गैर सरकारी शैक्षिक संस्था, परिशिष्ट-4 में विहित प्रारूप में जप 
आवेदन उस वर्ष से जिसके लिए सहायता अनुदान केलिए आवेदन किया है ठीक पूर्ववर्ती वर्ष की अधिक से अधिक 
30 सितम्बर तक सम्बन्धित शिक्षा निदेशक को प्रस्तुत करेगी। प्रतिवर्ष 3 अक्टूबर तक शिक्षा निदेशक, अपने द्वार 
नाम निर्देशित की जाने वाली समिति द्वारा पैनल निरीक्षण के लिए आदेश करेगा और ऐसी समिति को परिशिष्टर्ट 
में यथा-विनिर्दिप्ट प्रोफार्मा में अपनी रिपोर्ट 3। दिसम्बर तक प्रस्तुत करने का निर्देश देगा पैनल निरीक्षण रिपोर्ट की 
सर्वाक्षा निदेशालय की लेया शाखा के प्रधान द्वारा की जायेगी। पेनल निरीक्षण समिति द्वारा सिफारिश की गयी सस्थाओं 
की सूची 3) जनवरी तक राज्य सरकार को भेजी जायेगी, ऐसी रिपोर्ट सम्यकू संवीक्षा के पश्चात्र सहायता अनुदान 
समिति के समप्त रख दी जायेगी, जिसमें निम्नलिग्रित सम्मिलित होंगेररे 77. 2_ 


है हे ए- कम कक जे अकब तक् फल ज मजा छू ज्त्त_+)]]_7+ प्रदर्भ प्रतरयक्रम के आदेश के सात भध्याव के अत में देखे पृष्ठ - 56 


मा 46 
रा 


() 


(2) 


() विशिष्ट शासन सचिव, शिक्षा विभाग अध्यक्ष 
(७) निदेशक ओर»या मुख्य लेखाधिकारी, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा सदस्य 
(॥॥) निदेशक, महाविद्यालय सदस्य 
(७) निदेशक, संस्कृत शिक्षा सदस्य 
(५) वित्त विभाग का प्रतिनिधि सदस्य 
(०) सरकार द्वारा नाम निर्देशित तीन विख्यात गेर शासकीय शिक्षाविद्‌ सदस्य 
(भा) लेखाधिकारी, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर। सदस्य सचिव 


शिक्षा निदेशक वित्तीय वर्ष में उपर्युक्त सहायता के लिए उपलब्ध हो सकने वाली रकम की सूचना उपर्युक्त समिति को, 
जब वह सहायता अनुदान के आवेदनों पर विचार करने के लिए वेठक करे, देगा। 

सरकार आगे की आवश्यक कार्यवाही के लिए सम्बन्धित शिक्षा निदेशक को सहायता आदि की मात्रा के अपने अनुमोदन 
से सूचित करेगी। 

सहायता की मात्रा सहायता अनुदान समिति की सिफारिशों पर निर्भर करेगी और अन्तिम रूप से उतनी हो सकेगी 
जितनी सरकार द्वारा अनुमोदित की जाये ओर सस्था के अनुमोदित व्यय की 50% से 90% तक हो सकेगी। 
परन्तु राजस्थान में स्थित रेल विद्यालयों के मामले में, सहायता अनुदान निम्न प्रकार से अनुज्ञात किया जा सकेगा- 


।... प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अनुमोदित व्यय का 50% 
2. माध्यमिक और सीनियर माध्यमिक विद्यालय अनुमोदित व्यय का 25% 


परन्तु यह और कि किसी नये सकाय या विषय के लिए सहायता की प्रतिशतता किसी संस्था को अन्य संकाय या विषय 
के लिए पहले से दी जा रही प्रतिशत से कम नहीं होगी। 

ऐसी सस्था, जिसके लिए सहायता अनुदान चाहा जा रहा है, के प्रवन्ध द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा इस प्रभाव की एक 
घोषणा प्रस्तुत की जायेगी कि उसके पास पर्याप्त आस्तिया है (सूची सलग्न की जाये) जो सभी विल्लगमों से मुक्त है 
और उसमें प्राप्त सहायता अनुदान से सृजित या उसमें जोडी गयी आस्तिया सम्मिलित नहीं है और कि सहायता 
अनुपूरित ऐसी आस्तियों की आय सस्था को कुशलता से चलाने में और सस्था के स्टाफ को नियमित रूप से और 
समय पर वेतन का संदाय करने में प्रवन्ध को समर्थ बनाने के लिए पर्याप्त होगी*'!3॥ 


- अनुरक्षण या आवर्ती अनुदान को अन्तिम रूप दिया जाना- 


पहले से आवर्ती अनुदान प्राप्त कर रही सस्था पूर्व वर्ष के अनुदान को अन्तिम रूप देने के लिए विहित प्रारूप 
(परिशिष्ट-4) मे आवेदन नीचे यथा विनिर्दिप्ट सक्षम प्राधिकारी को 3 अगस्त तक प्रस्तुत करेगी* 6 ऐ 8.. 


. सस्कृत शिक्षा से भिन्‍न महाविद्यालय निदेशक, महाविद्यालय शिक्षा 

2. सस्कृत शिक्षा के विद्यालय और महाविद्यालय निदेशक, सस्कृत शिक्षा 

3. प्राथमिक और माध्यमि शिक्षा क्षेत्रीय सयुक्त/उप निदेशक, प्राथमिक और 
माध्यमिक शिक्षा 


प्राथमिक ओर माध्यमिक शिक्षा द्वारा नियत्रित संस्था के मामले में ऐसा आवेदन जित्ता थ्रिः 
तक प्रस्तुत किया जायेगा जो उनकी संवीक्षा संस्था के मूल अभिलेखों के प्रतिनिर्देश 
अपनी विनिर्दिष्ट सिफारिश के सहित उप नियम (॥) में यथा-विनिर्दिप्ट स्व >िद 
देने के लिए 3 अक्टूबर तक अग्रेषित करेगा*' 7१ 


ये आबकारी को 5 










205 ते 49 - व॒दर्भ अतयक्रम के आदेश के सांग अध्याव डे अंत हे कद एक - 57: 


हि 4 


यदि सस्था 3। अगस्त तक आवेदन प्रस्तुत करने मे विफल रहती है तो उपर्युक्त प्राधिकारी दे महीने तक के विलब 
को माफ कर सकेंगे और दो महीने से अधिक का विलम्ब सरकार द्वारा माफ किया जा सकेगा*2?| 


3. वार्षिक आवर्ती अनुदान का निर्धारण- 


(0) 


(2) 


5) 


वार्षिक आवर्ती अनुदान चालू वर्ष के अनुमानित व्यय के आधार पर दिया जायेगा और अगले वर्ष मे सदेय अनुदान 
से समायोजन के अध्यधीन होगा+॥ या बे 33 | 

अनुमीदित व्यय का परिनिर्धारण इन नियमो और ऐसे अन्य अनुदेशो, को समय-समय पर जारी किये जायें, के अनुस्तार 
किया जायेगा। 

संस्थाएं सहायता अनुदान समिति की सलाह से प्रवर्गीकृत की जायेगी और उन्हे निम्नलिखित सहायता अनुदान अनुज्यत 
किया जा सकेगा* 34- 


पूर्व वर्ष के अनुमोदित व्यय और प्रवर्ग क. 80% 
कर्मचारियों की सभाव्य वेतन ख.्‌ 70% 
वृद्धियों का। ग्‌्‌ 60% 

घ 50% 


विशेष प्रवर्ग- शिक्षा विभाग द्वारा अधिकथित मानदण्ड के अनुसार प्रायोगिक और आविष्कार की दिशा में शिक्षा वार 
कर रही सस्थाएँ 90% - 
टिप्पणी | (.) सहायता अनुदान में वृद्धि या कमी के मामले में निरीक्षण रिपोर्ट और सामान्य सुधारों और प्रवर्गकर्त 
के अन्य सिद्धान्तो के आधार पर सहायता अनुदान समिति द्वारा सामान्यतः तीन वर्षों के पर्चा 
पुनर्विलोकित किये जा सकेंगे। 
(४) सहायता अनुदान समिति, सस्थाओं को परिशिष्ट-7 मे अधिकथित मानदण्ड के अनुसार उनके 
मामलों की परीक्षा के पश्चात्‌ विशेष प्रवर्ग प्रदान कर सकेगी। 
राजस्थान सरकार से किसी भी वर्ष मे कुल आवर्ती सहायता अनुदान कुल अनुमोदित व्यय और अन्य राज्यो और केद्रीय 
सरकार, सभाओं सोसाइटियो और स्थानीय निकायो से प्राप्त अनुदानों तथा आरक्षित निधियी पर के व्याज या तम्पतिं 
के कियाये से प्राप्त आय को भी सम्मिलित करते हुए उसी वर्ष के दौरान फीसो और अन्य आवर्ती स्रोतों से प्राप्त आप 
के बीच के अन्तर से अधिक नहीं होगा*प5॥ 


टिप्पणी ।- उपनियम (4) में निर्दिप्ट फीसो और जुर्मानो से प्राप्त आय मे निम्नलिखित फीसे सम्मिलित है और चार्टर् 
एकाउन्टेन्ट या अन्य अनुमोदित लेखा परीक्षकों द्वारा तैयार सपरीक्षा विवरण मे अलग-अलग उल्लिखित की जायेगी- 


() अध्यापन फीस*प३6, 

(0) उप शैक्षणिक फीस, 

(४) प्रवेश और पुनः प्रवेश फीस, 

(5) स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र फीस, 

(४) निम्नलियित के सिवाय कोई भी अन्य ऐसी फीस जो उपर्युक्त के अन्तर्गत नहीं आयी हो, 


अब न्‍ल कर्म के आज तक अकाओे अर खिकूग फ्रड़ा | अतगक्रम के जादेश के दाय्श् अध्याय के अंत में देखे पृष्ठ - 57- 59 । 


बैड 


(क) विषय फीस उदाहरणार्थ वाणिज्य फीस, विज्ञान फीस, कृपि फीस इत्यादि। 
(ख). खेल फीस और नियम 4 के उपखण्ड (झ्) (ट) (5) में निर्दिप्ट कृषि, डेयरी, गृह विज्ञान आदि 
में शिल्प और अन्य क्रियाकलापों के लिए प्रभारित फीस। 

(«) जुर्माने उपर्युक्त मद (५) के (क) और (ख) में निर्दिप्ट अन्य फीसों के सम्बन्ध में विषय, खेल और प्रमाण-पत्र 
फीसे ऐसे विनिर्दिप्ट प्रयोजन के लिए उपयोजित की जायेगी जिसके लिए वे प्रभारित की गयी है और उनके पूर्णतः 
या भागतः अनुपयोजन की दशा में रकम अगले वर्ष उपयोजित किये जाने के लिए विद्यार्थी निधि मे अन्तरित 
कर दी जायेगी। शा्सी निकाय-परिपद्‌ या प्रवन्ध किसी भी दशा में विद्यार्थी निधि के किसी भाग का संस्था को चलाने 
के प्रयोजन के लिए या कर्मचारियों के वेतन में या भवनों के किराये आदि के सदायों में उपयोजन नहीं करेगा'ी 77 | 

टिप्पणी ॥- प्रत्येक वर्ष के दोरान सहायता अनुदान सूची में सम्मिलित प्रत्येक संस्था की चालू वर्ष का अनुदान मजूर 

किये जाने तक, पूर्व वर्ष के लिए नियत वार्षिक सहायता के /2 के वरावर मासिक राशिया /4 के वरावर है त्रैमासिक 
गशि इसके अन्तिम समायोजन के अध्यधीन रहते हुए अनन्तिम रूप से सदत्त की जायेगी सस्थाओं के प्रवर्गीकरण के लिये 
निम्नलिखित आधार होंगे- 

() सस्था की उच्चतम कक्षा के लोक परीक्षाओं के गत तीन वर्षों के औसत परिणामों पर आंकी गयी शैक्षिक 
कार्य की गुणवत्ता, 

(0) सुधार कार्य, 

(४) वैयक्तिक ध्यान, 

(५) अध्यापन दक्षता, 

(०) सस्था का अनुशासन ओर चारिम्रिक स्तर, 

(भ) पाठ्येत्तर क्रिया-कलाप, सास्कृतिक जीवन, खेल आदि। 

(५॥) सामुदायिक जीवन के प्रति योगदान (क्षेत्र में सेवा विशेष), 

(५।ऐ वर्ष भर में कक्षा वार उपस्थिति, 

(») खेल, खेलकूद, शारीरिक प्रशिक्षण के लिए सुविधाएँ और खेल प्रतियोगिताओ में भाग और उपलब्धि* 3४, 

(७) भवन और उपस्कारी के लिए व्यवस्था, 

(५) अनाचार और अनियमितताओ का अभाव, 

(»॥॥) विद्यार्थियों में वृद्धि रोध का अभाव, 
(४7) उपलब्ध संकायो और विषयों की संख्या। 
टिप्पणी ॥- सस्था के कर्मचारी से वसूल किया नोटिस कालावधि का ऐसा वेतन और वर्ष के दोशन प्रवन्ध के द्वारा 
समपहत भविष्य निधि स्कीम की प्रवन्ध के अश की ऐसी रकम, जो संपरीक्षित विवरण में आय के रूप मे दिखायी 
गयी हे, शुद्ध अनुमोदित व्यय के परिनिर्धारण के प्रयोजन के लिए सस्था की आय मानी जायेगी। 

4. अनुमोदित व्यय- उपर्युक्त नियम 4 मे निर्देशित अनुमोदित व्यय केवल निम्नलिखित मद्दों के सम्बन्ध मे होगा। नीचे 
(क) से (न) तक में उल्लिखित सभी मर्दे व्यय की अनुन्लेय मदी का समूह “क” होगा।*2 


(क) अध्यापन और अध्यापनेत्तर स्टाफ के बारे मे वास्तविक वेतन और प्रावधायी निधि अशदान जो 8.33 प्रतिशत से अधिक 
नहीं होगा*पि ७ रि 39, 4] 42. 





37 से 45 - सदर्भ असयक्रम के आदेश के साययंश अध्याय के अंत में देखे प्रष्ठ - 59। 
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(ख) 
ग) 
(घ) 
(ड) 
घ) 


(ण) 


मुद्रण तथा लेखन-साम्ग्र प्रभार; 

जल और विद्युत प्रभार; 
रजिस्ट्रीकरण, फीस, सपरीक्षा फीस और सम्वद्धता फीस, 
उपस्कर ओर साधित्र पर आवर्ती व्यय 
भवन की सामान्य मरम्मते (यदि ये सस्था और फर्नीचर आदि की हो), मरम्मत पक्के भवना के लिए 2 प्रतिशत से 
ओर कच्चे भवनों के लिए | प्रतिशत से सगणित की जा सकेगी, 
(यदि भवन किराये पर हो तो) भवन किराया सभी मामलों मे, विभाग का यह समाधान हो जाना चाहिए कि भवन 
सम्बन्धित सस्था को चलाने वाले व्यक्तियो के उसी समुदाय या समूह से मिलकर वनी सोसायटी के स्वत्वाधीन नहीं है। 
किराया अनुज्ेय नहीं होगा यदि भवन सम्बन्धित सस्था को चलाने वाले व्यक्तियों की उसी सोसायटी या समूह का 
पुस्तको, पुस्तकालय और अध्ययन कक्ष पर शुद्ध आवर्ती व्यय; 
एक से अधिक सस्था चलाने वाली आवासीय सस्था या शैक्षिक सोसाइटियो के मामले मे प्रवन्ध पर के ऐसे खर्व जे 
सम्थाओ ओर सीसाइटियो के स्थापन और अनुरक्षण के लिए आवश्यक या आनुपगिक हो; 
खेलों शारीरिक शिक्षा और अन्य पाद्येतर क्रियाकलापो जैसे कैम्पो, वार्षिक उत्सवों (जिसमे पुरस्कार सम्मिलित है] गई 
प्रदर्शनों, शैक्षिक परिभ्रमणो, अध्ययन यात्राओं और समाज सेवाओ पर शुद्ध आवर्ती व्यय; 
कृषि डेयरी, गृह विज्ञान को सम्मिलित करते हुए शिल्प पर उससे प्रोदृभूत होने वाली आय की कटौती करने के परचातृ 
आवर्ती व्यय 


सरकार या विभाग द्वारा शिक्षा सम्बन्धी विषय पर आयोजित सम्मेलनो और गोष्ठियो में उपस्थित होने के लिए अध्याप्ं 
की यात्रा पर व्यय। 


परन्तु वह सम्मेलनों या गोष्ठियों में या अध्यापको को बुलाने वाले या उनका प्रबन्ध करने वाले प्राधिकारी डा 
यात्राओं के लिए सदत्त नहीं किया गया हो, 

तकमीकी या विज्ञान विषय, ग्रह विज्ञान, अग्रेजी, मनोविज्ञान इत्यादि के लिए अध्यापको और प्राध्यापकी के पदी के तिए 
विज्ञापन पर ऐसी दर से व्यय जो एक वर्ष मे दो विज्ञापन से अधिक नहीं हो, 

वोहारियों, झाडब ओर मटको, पानी के लिए रस्सी इत्यादि पर विहित सीमा के अनुसार खुदरा व्यय; 

केवल अनुसधान सस्थाओ के लिए अनुसधान बुलेटिन; 

जिल्दसाजी (केवल सार्वजनिक पुस्तकालयो के लिए); 

अध्यापको के लिए प्रशिक्षण पर व्यय (सरकारी कर्मचारियों के नियमी के अनुसार); 

भवन पर कर के मुद्दे प्रबन्ध वस्तुत सदत्त रकम की सीमा तक प्रभार, 


शिक्षा निदेशक के पूर्व अनुमोदन के अध्यरधीन रहते हुए विद्यालय के वालको के साथ अध्ययन यात्रा पर जाने वि 
अथ्यापऊ़ों के यात्रा व्यव 


लोक निर्माण विभाग से फ़िराया सत्वापन प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए फीस पर उपगत व्यय, 

इन नियमों का प्रारम्म होन के पश्चात अस्तित्व में आने वाली कोई नयी सस्था सहायता अनुदान के लिए तथ हर 
पान नहीं होगी जब तक कि उसने अपनी मान्यता या सम्वद्धता की तारीख से वालक संस्थाओं के मामले में कम पे 
उम तोन शक्षणिक सत्र तक और बालिका सस्थाओं के मामले में दो शैक्षणिक सत्र तक निरन्तर सफलताएँ्विक कार 








फ) छात्रावासों पर व्यय-छात्रावासो के लिए अनुमोदित व्यय निम्नलिखित मदो के सम्बन्ध मे होगा .- 

(0) वार्डन या अधीक्षक या मैट्रन के वेतन या भत्तो, 

() विभाग द्वारा आवश्यक समझे गये लिपिक वर्गीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी स्थापन, 

(0) कार्यालय के आकस्मिक व्यय, 

6५ एक से अधिक छात्रावास चलाने वाली सोसाइंटियो के मामले मे प्रवन्ध पर ऐसे खर्चे जो सोसाइटी की स्थापना 

और अनुरक्षण के लिए आवश्यक और आनुपगिक हो, 
जैसा कि ऊपर नियमो के अधीन उपबन्धित है। 

टिप्पण [ केन्द्रीय कार्यलिय पर व्यय अनुद्यान के लिए तभी अनुमोदित किया जायेगा जव सोसाइटी का कुल अनुमोदित 
व्यय प्रति वर्ष दस लाख रुपये से अधिक हो और सोसाइटी द्वारा कम से कम तीन सस्थाए चलायी जा रही हो। ऐसी सस्थाए 
केवल वे हैं जो विभाग द्वारा इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त हो। संस्था, उसी सस्था के किसी विभाग या अनुभाग या 
क्रियाकलाप की प्रकृति की नहीं होनी चाहिए। 

टिप्पण ! सस्था द्वारा किसी पेंशन निधि या किसी उपदान स्कीम मे किये गये अशदान के मुद्दे या पूर्व अध्यापको 
को सदत्त पेशन या उपदान के मद्दे किये गये प्रभार सामान्य रूप से सहायता अनुदान के प्रयोजन के लिए तव तक स्वीकार 
नहीं किये जाते हैं जब तक कि इस विपयक नियम सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं हो** 4० 

परन्तु किसी भी राज्य सरकार या भारत सरकार से उधारी सेवाओ के रुप मे प्राप्त किये गये स्टाफ के मामले में पेंशन 
और छुट्टी वेतन अशदान को अनुमोदित व्यय के रूप में अनुज्ञात किया जायेगा। 

टिप्पण गा किराये पर का व्यय, विशिष्ट कालावधि के लिए, लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित सीमा तक, किसी 
सस्था को तभी अनुन्नेय है जब भवन वास्तव मे किराये पर लिया गया हो और किराया विलेख, जिसमे किराये के निवन्धन 
ओर शर्ते अन्तर्विष्ट हो, निष्पादित और रजिस्ट्रीकृत किया गया हो, जहाँ किसी मूल निकाय ने किसी न्यास को कोई शैक्षणिक 
सस्था चलाने के पूर्व प्रयोजन के लिए दान के रूप मे कोई भवन दिया गया हो तो वहा कोई किराया अनुज्ञेय नहीं है। 

जहा किसी प्राइवेट निकाय द्वारा चलायी जा रही शैक्षणिक सस्थाओ के लिए प्रयुक्त भवन की मरम्मत, परिवर्धन और 
परिवर्तन के लिए सहायता अनुदान पहले दे दिया गया हो वहा कोई किराया अनुन्ञेय नहीं है। 

यदि ऐसी सस्था या सोसाइटी को, जो मूल निकाय से भिन्‍न हो, किसी विद्यालय को चलाने का कार्य सौंपा गया है 
और वह ऐसे भवन का उपयोग करती है जो मूल निकाय द्वारा विद्यालय के उपयोग के लिए निर्मित्त करवाया गया था तत्पश्चात्‌ 
नयी प्रवन्ध समिति से इस आशय को बन्ध पत्र या करार निष्पादित करने और उसे रजिस्ट्रीकृत कराने की अपेक्षा की जाती 
है कि भवन के उपयोग के लिए किराया विद्यालय को चलाने के लिए मूल निकाय को नवसृजित प्रबन्ध द्वारा सदत्त किया जाना 
है, सोसाइटी द्वारा दिया गया किराया सहायता अनुदान के लिए अनुन्नेय होगा। 

टिप्पण !/ अन्यथा यथा उपवन्धित के सिवाय, किसी ऐसे भवन का जिसका किराया मागा गया है, कोई मरम्मत-व्यय 
सहायता अनुदान के लिए अनुन्नेय नहीं है क्योकि ऐसी मरम्मत भू-स्वामी द्वारा की जानी है। 

टिप्पण ४ विधिक खर्चे सहायता अनुदान के लिए अनुज्ञेय नहीं है क्योंकि वे अनावर्ती प्रभार हैं। तथापि, अपवादिक 
मामले, व्यय की अनुज्ञेयता से सम्बन्धित आदेशो के लिए, सम्बद्ध व्योरे सहित निदेशक को निर्दिष्ट किये जाने चाहिये। 

टिप्पण श] व्यय की वकाया-ऐसा व्यय, जो किसी भी पूर्व वर्ष के दायित्वों की पूर्ति के लिए उपगत् किया गया है किन्तु 
चालू वर्ष, जिस पर अनुदान आधारित है, के व्यय में सम्मिलित कर लिया गया है, सहायता अनुद्यन के प्रयोजन के लिए 
केवल राज्य सरकर के पूर्व अनुमोदन से अनुज्ञेय होगा*4| 
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टिप्पण ५! व्यय की ग्राधिकृत अधिकतम सीमाए परिशिष्ट-8 में यथा-विनिर्दिप्ट होगी। 
टिपण ५॥ उपर्युक्त मे से किन्हीं भी मर्दों पर किमी नये या अतिरिक्त व्यय, निसका अनुमोदित वजट में उप 


नहीं है के लिए सरकार की पूर्व मजूरी अपेक्षित होगी। 


टिपण [४ उधारों आदि का प्रतिसदाय-उधारों का प्रतिसदाय या आरक्षित निधि में अन्तरित रकम सहायता अनुद्न 


के प्रयोजन के लिए अनुन्नेय व्यय नहीं है। 


75. आवर्ती अनुदान का संदाय- 

(0 सहायता अनुदान का सदाय शिक्षा निदेशक द्वारा चालू वित्त वर्ष के वजट प्रावधान के भीतर, पहले से सहायता अनुद्दत 
की सूची मे सम्मिलित सस्था को नियमित रूप से मजूर किया जा सकेगा। 

(0 यदि किसी भी सस्था ने 3। मार्च को समाप्त हुए वारह महीनों के दौरान 200 से कम दिनो के लिए कार्य किया है 
तो नियमों के अधीन सदेय वार्षिक अनुदान में आनुपातिक कमी की जा सकेगी। 

6. अनावर्ती अनुदान- 

(क) अनावर्ती अनुदान कुल अनुमोदित ओर वास्तविक व्यय के 50 प्रतिशत से अधिक का नहीं होगा। 

ख) अनावर्ती अनुदान भवन (छात्रावासों सहित) के सन्निर्माण, मरम्मत ओर विस्तार के लिए फर्नीचर और उपस्कर के क्रय 
के लिए और पुस्तकालय पुस्तकों के क्रय के लिए दिया जा सकेगा। 

(ग) वस् के क्रय या प्रतिस्थापन के लिए अनुदान बस के नियत्रित मूल्य के 25 प्रतिशत से अधिक का नहीं होगा। प्रतिस्थापन 
सामान्यत्त कम से कम ।0 वर्ष के अन्तराल के पश्चातू अनुज्ञात किया जायेगा। ऐसे अनुदान पर सामान्यत. केवत 
बालिका सस्थाओ और मोटेसरी विध्यालयो के लिए विचार किया जायेगा और नगरों में या आवासीय परिक्षत्रों से दूर 
स्थित सस्थाओ को अधिमानता दी जायेगी। 
टिप्पणी- वालिक सस्थाओ के मामले में शिक्षक आवास-मृहों के निर्माण के लिए उपगत व्यय सहायता अनुदान के लिए 

अनुन्नेय होगा। > 


घ) 


सहायता अनुदान केवल उन मामलों में दिया जायेगा जहा व्यय की योजना और प्राककलनो को परिशिष्ट 0 (मद 0) 

में दी गयी शक्तियों की अनुसूची के अनुसार सक्षम प्राधिकारी का पूर्व अनुमोदन प्राप्त हो गया होश #। 

भवन के सनिर्माण के लिए 50,000/--रुपये तक की योजना और प्रावकलन सम्बन्धित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी 

डवारा सवीक्षित और प्रतिहस्ताक्षरित किये जा सकेगे यदि वे किसी अर्ह अभियन्ता द्वारा तैयार किये जाये। 50,000/- 

रुपये से ऊपर की योजनाए और प्राक्कलन लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार और सत्यापित किये जाने चाहिए और 

उचित माध्यम के द्वारा शिक्षा निदेशक को प्रस्तुत किये जाने चाहिए। 

सस्थाओं को सहायता अनुदान परिशिष्ठ 0 (मद 8) में दी गयी शक्तियो की अनुसूची के अनुसार सक्षम आविकाते 

द्वारा मजूर किया और दिया जायेगा। अनुदान की मजूरी के पूर्व सक्षम प्राधिकारी इस वात का समाधान करेगा कि* “ 

(0 किस चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के द्वारा सपरीक्षित व्यय विवरण प्राप्त हो गया है, 

(४) सनिर्माण के मूल्य के लिए लोक निर्माण विभाग के प्राधिकारियो का प्रमाण-पत्र प्राप्त हो गया है, 

(४0) लोक निर्माण विभाग के प्राधिकारियों और विभागीय प्राधिकारियो का इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त हो गया 
है कि व्यय अनुमोदित योजना या छा 5-0 पिजना के जज़ारहै।.|_ के अनुसार है। 
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न 52 


(छी सामान्यतः सहावता अनुदान अनुमोदित सनिर्माण/परियोजना के पूर्ण होने के पश्चात दिया जाना है। विशेष मामलों 


में, जहा अनुमोदन की अन्तरिम कित्तें मजूर किये जाने का विनिश्चय किया जाये, वर्हा सक्षम प्राषिकारी स्वय का इस 

चात का समाधान करेगा कि- 

(0) किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के द्वारा सपरीक्षित व्यय वितरण प्राप्त हो गया है, 

(७) किये गये कार्य और प्रयुक्त सामग्री के बारे में उप जिला शिक्षा अधिकारी या जिला शिक्षा अधिकारी का प्रमाण-पत्र 
प्राप्त हो गया है। 
मजूर किश्त अनुमोदित और वास्तविक व्यय के 50 प्रतिशत से अधिक की नहीं होगा। अतिम संदाय के लिए 
प्रमाण-पत्र आवश्यक होगा जैसा कि ऊपर (च॒) में है। 


(ज) सभी मामलों में मजूर किया गया धन सदत्त करने के पूर्व या करते समय परिशिष्ट-9 में यथा विनिर्दिप्ट वन्‍्धक विलेख 


निष्पादित किया जायेगा और रणिस्ट्रीकृत कराया जायेगा। 


7. किसी पद की मंजूरी- () सस्था किसी अतिरिक्त या नये पद की मजूरी के लिए अपना आवेदन दो म्रतियों में शिक्षा 
निदेशक के) प्रति वर्ष 3। मई तक निम्नलिखित प्रारूपों में प्रस्तुत करेगी* 87 से 49_ 


च्य 9 कमा औ प्र ० ०४ 


3. 


47 से 49 तंदर्भ प्रसयक्रम के आदेश के 


अतिरिक्त /नये पद की मंजूरी के लिए आवेदन 
संस्था का नाम, 
संस्था का स्तर, जिसके लिए सहायता अनुदान प्राप्त किया जा रहा है, 
सहायता अनुदान का प्रतिशत, 
लेखा शीर्ष, 
सबर्गवार विद्यमान पद (जिनके लिए सहायता अनुदान प्राप्त किया जा रहा है), 
अपेक्षित अतिरिक्त पद (सवर्गवार), 
मांग का औवचित्य : 
(क) कक्षाओं और अनुभागों की संख्या, 
(ख) प्रत्येक अध्यापक द्वारा लिये जा रहे घण्टों की संख्या, 
गे) सभी अध्यापकों के लिए विहित समय-सारिणी। 
गत तीन वर्षो में विद्यार्थियों की कक्षा/अनुभाग वार सख्या जो कि प्रत्येक वर्ष के मार्च 
के) नीचे की कक्षा से प्रोन्‍्नतत 
(ख) कक्षा में अनुत्तीर्ण, 
(ग) नये प्रवेश, 
(ध) ऐसे विद्यार्थियों की सख्या जिन्होंने कक्षा/अनुभाग छोड़ दिया ढ़ 
क्या अतिरिक्त विद्यार्थियो /अनुभागो को विद्यमान भवन में, सरछार झाद्य बिकिद सम्दम्डों 
देना संभव होगा, 
अतिरिक्त पर्दों पर एक वर्ष के वित्तीय अनुमान और 
क्या नयी कक्षा/अनुभाग या विनिर्दिप्ट संकाय खोलने रे कह; सक्षम 
ते ऐसी अनुज्ञा का सख्यांक और तारीख उद्घुठ 


शत 
डी हे 











!2. प्रतिहस्ताक्षर करने वाले प्राधिकारी को सिफारिश, 


9, 


() 


(2) 


६) 


(4 


(5 


(2) शिक्षा निदेशक मामले की सवीक्षा करेगा और अपने विस्तृत प्रस्ताव, सस्था के आवेदन के साथ, राज्य स़रका्‌ 
को भेजेगा जो वित्त विभाग का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌ उतने पद मजूर कर सकेगी जितने कि वह 
न्यायोचित समझे*' 5० सै 54 

0) इस प्रकार अतिरिक्त रूप से मंजूर किये गये पद उस विनिर्दिप्ट तारीख, से जो कि आदेश में उत्लेखित हो य 
उस तारीख से, जिसको वह भरा जाये, जो भी वाद मे हो, प्रभावी होंगे। 

() शिक्षा निदेशक, प्राक्कलन या, यथास्थिति, पुनरीक्षित प्राक्कलन प्रस्तुत करके समुचित लेखा शीर्ष के अधीन बजट 
प्रावधान सुनिश्चित करेगा। ४ 

6) यदि विद्यार्थियों या विषयो की सख्या में कमी होने के कारण विद्यमान पर्दों की सख्या कम किये जाने के दायित्वाधीन 
हो तो शिक्षा निदेशक को इस बारे मे सूचित करना सस्था पर वाध्यकारी होगा। 


- अनुदान की रोक, कमी या निलम्बन- सहायता अनुदान मजूरी प्राधिकारी के विवेकानुसार रोके जाने, कम किये 


जाने या निलम्बित किये जाने के दायित्वाधीन होगा यदि उसकी राय में प्रबन्ध किन्हीं भी शर्तों को पूरा करने या पातन 
करने में या इन नियमो में प्रगणित किन्हीं भी उपवन्धो का अनुपालन करने में या संस्था का कुशलतापूर्वक प्रवन्ध करे 
में विफल रहा है, परन्तु इस नियम के अधीन कोई भी ऐसी कार्यवाही करने के पूर्व प्रबन्ध को .उसके विरुद्ध तगये 
गये आरोपो और की जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध कारण बताने का अवसर दिया जायेगा। 
अनुदान की रोक, कमी या निलम्बन के विरुद्ध अपील- प्रबन्ध अनुदान को रोकने, कम करने या उम्का 
नितम्बन करने के आदेश के विरुद्ध, उक्त आदेश की प्राप्ति की तारीख से दो महीने के भीतर राज्य सरकार को अपीत 
कर सकेगा। राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा ॥ 


* लेखे और संपरीक्षा- 


बह संस्था, जिसे सहायता अनुदान का फायदा दिया गया हे, रोकड वहियां ओर अन्य समनुषगी रजिस्टर रखेगी, नि 
सस्था से या तो प्रत्यक्षत या अप्रत्यक्षतः जुडे हुए सभी रोकड़ से सब्यवहार प्रविष्ट किये जायेगे। 

सस्था के लेखे सरकार या शिक्षा निदेशक द्वारा प्राधिकृत व्यक्यों, अधिकारियों ओर साथ ही स्थानीय निधि परीक्षा 
विभाग और महालेखाकार के समक्ष निरीक्षण और सपरीक्षा के लिए पेश किये जायेगे। 

किसी चार्टर्ड एकाउन्हेन्ट या किसी भी प्राधिकृत संपरीक्षक द्वारा सम्यक्‌ रूप से तैयार की गई संस्था की वार्षिक सपरीक्ष 
रिपोर्ट आगामी वर्ष की 3॥ अगस्त से पहले प्रतिहस्ताक्षर करने वाले प्राधिकारी के समक्ष पेश की जायेगी जो उत्तवी 
परीक्षा करने के पश्चात्‌ उसे मन्जूरी प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा। 

वर्ष के लिए वेतन से भिन्‍न अनुरक्षण अनुदान तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि मजूरी प्राधिकारी को प्ले 
वर्ष के 30 नवम्बर को या उसके पूर्व गत वर्ष की संपरीक्षा रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो गयी हो। उक्त रिपोर्ट प्रबन्ध दाता 
पन्यक रूप से हस्ताक्षरित और अनुमोदित सपरीक्षक द्वारा प्रमाणित रूप में भेजी जायेगी*' 75॥ 

मजूरी प्राधिकारी सस्था द्वारा तैयार किये गये वास्तविक व्यय विवरणों प्राधिकृत सपरीक्षक द्वारा पाये गये फर्कों, प्रवन्धक 
डाद दिये गये स्पप्टीकरणों, यदि कोई हों और उत्त रीति के जिसमें सस्था सहायता अनुदान की शर्तों का पालन के 
रही है, सम्बन्ध में प्रतिहस्ताक्षर करने वाले अधिकारी की टिप्पणियों के प्रति निर्देश से सपरीक्षा रिपोर्ट की संविक्षा करेगा। 


समाधान हो जाने पर मजूरी प्राधिकारी इन नियमों के पक 7०7७-73 जोर अनुदान मर कया... ५ 5 अनुदान मजूर करेगा। 


#१50 से 55 सदर्भ प्तगक्रम को आदेश के चाय्श्ञ अध्याय के अत में देखे पृष्ठ - 67॥ 


न 


हा आम 


(0)॥ 


(7) 


(8) 


(9) 


(0) 


24. 


(ञञ) 
(ज) 


शिक्षा निदेशक, दो वर्ष में कम से कम एक बार सहायता प्राप्त संस्थाओं के लेखों की स्थानीय सपरीक्षा की व्यवस्था 
करेगा। ऐसी सपरीक्षा के दौरान एक चयनित महीने के संव्यवहारो की विस्तृत सपरीक्षा की जायेगी उसके पश्चात्‌ शिक्षा 
निदेशक प्रबन्ध से ऐसी सपरीक्षा रिपोर्ट की अनुपालना चाहेगा*१५। 

शिक्षा निदेशक संस्था द्वारा रखे गये लेखों की दशा उपदर्शित करते हुए प्रतिवर्ष | जनवरी को या उससे पूर्व सरकार 
को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। 

यदि परिस्थितियों के कारण ऐसा अपेक्षित हो तो सरकार /शिक्षा निदेशक किसी भी सहायता प्राप्त सस्था के लेखों की 
विशेष सपरीक्षा के आदेश दे सकेगा। जो इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किसी भी अधिकारी के द्वारा की जायेगी। 
संस्था का सचिव किसी शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति के छह महीने के भीतर, संपरीक्षा रिपोर्ट संस्था की प्रबन्ध समिति 
को परिशीलन और विचार विमर्श के लिए प्रस्तुत करेगा और उसके विनिश्चय से निदेशक शिक्षा को संसूचित करेगा। 
सस्या संपरीक्षा रिपोर्ट की प्राप्ति की तारीख से एक महीने के भीतर इसकी अनुपालना करने के लिए वाध्य होगी, जिसमें 
विफल रहने पर वह सक्षम प्राधिकारी के द्वारा समुचित कार्यवाही किये जाने के दायित्वाधीन होगी। 


संस्था का निरीक्षण- सस्था के कार्यकलापों पर समग्र पर्यवेक्षण और नियंत्रण का प्रयोग करने की दृष्टि से शिक्षा 
निदेशक /राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत कोई भी अधिकारी पूर्व नोटिस के विना किसी भी सस्था 
का या उसके किसी भी भाग का निरीक्षण कर सकेगा। सस्था ऐसे निरीक्षण को सुकर वनोन के लिए अपना अभिलेख 
उपलब्ध करायेगी। ऐसे निरीक्षण अधिकारी द्वारा एक विस्तृत निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी। 


. अन्तरण के लिए पूर्व अनुमोदन- स्थावर सम्पत्ति के अन्तरण के लिए पूर्व अनुमोदन जैसा कि अधनियम की धारा 


॥5 के अधीन परिकल्पित है, चाहने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा जिसमें निम्नलिखित विशिष्टियां अन्तर्विष्ट 
होंगी- 

स्थावर सम्पत्ति का वर्णन, 

वह प्रयोजन जिसके लिए उसका वर्तमान में उपयोग किया जा रहा है, 
फ्रय/निर्माण का वर्ष, 

क्रय/निर्माण की लागत, 

वर्तमान मूल्य, 

सम्पत्ति का क्रय/निर्माण करने के लिए प्राप्त सहायता अनुदान की रकप, 
अन्तरण के लिए कारण, 

अन्तरण की प्रकृति, 

किसको अन्तरित किया जाना प्रस्तावित है, और 

मांगी गयी अन्य सूचनाएँ, यदि कोई हों। 


#56 सदर्भ प्रसंगक्रम के आदेश के साराध अध्याय के जते में देखे पृष्ठ - 68. । 
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आदेश/निर्देशों का सारांश 


गैर सरकारी शिक्षण सस्थाओं को विभिन्‍न स्रोतों से प्रात 
आय के लेखे सम्बधी संशोधित प्रक्रिया यथा पी.डी. खात 
खेलने व इसमे सस्था की समस्त आय को जमा कराने बी 
अनिवार्यता में छूट व विनिवेश करने आदि की प्रक्रिया। उच्च 
स्तरीय समिति की अतिम रिपॉट आने व उस पर राज्य 
सरकार के निर्णय तक प्रभावी रहेंगे। 
अनुदान प्राप्त विद्यमान गैर सरकारी शेक्षणिक संस्थाओं मे 
नामर्स व चालू सत्त के एनरोलमैण्ट के आधार पर विधमान 
पदो की समीक्षा कर तदनानुसार कार्य वाही करे। 
आदेश क्रमाक 54 में एनरोलमैण्ट वर्ष की अवधि एक वर्ष 
आगे करने के आदेश 

आदेश क्रमाक 54 में एनरोलमैण्ट वर्ष की अवधि एक वर्ष 
आगे करने के आदेश दिनाक 3..99 

आदेश क्रमाक 54 को दिनांक 3] 2.99 तक स्थागित रखने 
के आदेश 

आदेश क्रमाक 54 को दिनांक 3] 03.2000तक स्थागित 
रखने के आदेश मत 
गैर सरकारी अनुदानित कॉलेजों को स्वय की प्रवेश नीति 
वनाने की छुट। 

प्रशिक्षित अध्याप ही नियुक्त करे अन्यथा अनुदान देय नहीं 
होगा। के 
अनुदानीत शिक्षण सस्थाओं का नियमित निरक्षण करने 
क्रम में। 

अनुदान स्वीकृति करने की सामान्य प्रक्रिया पालन। 


अनुदान सूची पर संस्था को लेने हेतु नीति निर्देश यथा 
शहरी, ग्रामीण क्षेत्रों का ध्यान रखा जावे तथा इन क्षेत्रों 
संस्थाओं व विकलागो की सस्थाओं के अनुदान प्रतिशत पर 
भी विचार किया जावे। लत 
अनुदान समिति के समक्ष नई संस्थाओं को 3 सूवी 
पर लेने व अनुदान % में वृद्धि के मामले ही प्रस्तुत हो अन 
मामले बिना आअनदान समिति की अभिशपां के राज्य सरकार 
को प्रस्तुत किए जा सकते है। 


जिस भ् /निर्देशों का साराश 


संख्या क्रमाक 




































प2(3)शिक्षा-50994 
पार्ट 
दिनांक 06/05/998 


चालू गेर सरकारी शिक्षण सस्थाओं को अनुदान प्रतिशत में 
वृद्धि या कमी वित्तीय वर्ष के | अप्रैल से जिस वित्तीय वर्ष 
में आदेश जारी होते हे से मानी जावे तथा अनुदान सूची पर 
नई आई सस्था अनुदान सूची के प्रसारण आदेश की प्रसारण 
तिधि से अनुदान पर आई मानी जावे। यदि उस आदेश में 
अनुदान सूची पर आने की प्रभावी तिथि अकित नहीं है तो। 


4. प6(7शिक्षा-50997 प्रा.एवं मा शिक्षा निदेशालय का प्राथमिक शिक्षा निदेशालय 
दिनाक 04/02/995 एव माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में विभाजन के आदेश 
तदनानुसार अनुदान वितरण व्यवस्था अलग-अलग की गई। 
05. प9(9)शिक्षा-5॥993 अनुदान आवेदन पत्रों के अतिमीकरण व' प्रोविजनल ग्राट 
दिनाफ 2/02/998 स्वीकृत करने के सशोधित आदेशो का प्रसारण (आदेश 
दिनाक 2]/02/॥998) 
6. प9(9)शिक्षा-5/993 अनुद्दान आवेदन पत्रों के अतिमीकरण ब प्रोविजनल ग्राट 
दिनाक 26/09/998 स्वीकृत करने के सशोषित आदेशों के निस्तारण हेतु 
अधिकारों का प्रत्यायोजन 
0. प9/9)शिक्षा-5993 आदेश क्रमाक 424 6 में प्रा.तथा मा.शिक्षा के सम्बन्ध का 
दिनाक /2/998 आदेश तत्‌काल प्रभाव से निरस्त किया। 
8. प909)शिक्षा-50 993 आदेश क्रमाक 42 दिनांक 2/02/98 को सस्कृत शिक्षा के 
दिनाक 20/05॥999 सम्बन्ध में निरस्त किया गया। 
9. प99)कशिक्षा-5/993 सहायता प्राप्त शिक्षण सस्थाओं के लेखो की जाच हेतु गठित- 
दिनांक 23/05/200 दलू कम से कम सा.ले.अ के नेतृत्व में हो। दल को 
अनुदान नियमों का पूर्ण ज्ञान हो। 
20. प!9(39)शिक्षा-50993 लेखों के अतिमीकरण की समय बीमा में शिथिलता व 


अधिकारों का प्रत्यायोजन के सम्बंध में निर्देश 

- 98-99 के प्रोविजन अनुदान स्वीकृत से पूर्व निर्धारित नार्मस 
: यथा छात्रों की सख्या व परीक्षा को ध्यान में रखकर ही 
अनुदान कम /अधिक स्वीकृत करें। प्रोविजनल अनुदान की 
स्वीकृति देने से पूर्व सुनिश्चित करने हेतु निर्देश। 

अप्रैल से जुलाई 98 तक का चार माह का प्रोविजनल अनुदान 
गतवर्ष के आधार पर व शेप अनुदान आदेश क्रय 54 के 
अनुसार नार्मस के अतर्गत पदो की समीक्षा कर तदनानुसार 
स्वीकृत करे। 


दिनाक 6/05/200 
प2() शिक्षा-5/997 
दिनांक 28/04/998 


॥ज 
बज 


प909))शिक्षा-5॥995 
दिनांक 22/07//998 








सदर्भ 
क्रमाक 


(8) 





24. 


२5 


26 


27 


29 


30 


री 


32. 


33. 






प2(])शिक्षा-5/997 
दिनाक 6/2/998 


3(॥) | प2()शिक्षा-5/997 


दिनाक 28/07/999 


3(0॥)) | पा2()शिक्षा-50997 
दिनाक 08/2/999 
3(॥) | प2(॥)शिक्षा-5/997 
दिनाक 8/0/2000 
30॥)) | १909) शिक्षा-5/] 993 


दिनाक 02/03/2000 


प9(9)शिक्षा-5/] 993 
दिनाक 6/08/2000 








प9(9) शिक्षा-5/ 993 
दिनाक 25/08/2000 
प]9(9)शिक्षा-5/993 
दिनाक 2]/0/2000 


प9(9)शिक्षा-5/993 
दिनाक 2]/0/2000 
प9(9)शिक्षा-5/॥999 
दिनाक 26/02/200] 


पा9(9)शिक्षा-5/999 
दिनाक 6/05/200 
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शश का साराश 


प्रोविजनल अनुदान स्वीकृत करने से पूर्व सुनिश्चित किये 
जाने वाले निर्देशो की पालना के सम्बन्ध में प्रसारित आदेश 
क्रमाक 47 दिनांक 28/04/998 में वर्णित वर्षो में सशेधन 
करते हुए उसे फिलहाल स्थगित रखने के निर्देश। 

आदेश क्रम 68 को 3/0/999 तक स्थगित किया गया 


आदेश क्रम 80 को 3/2/999 तक स्थगित किया गया। 
आदेश क्रम 80 को 5/03/2000तक स्थगित किया गया। 


स्वीकृत पदो की समीक्षा के अधीन अनुदान कम या अधिक 
दिए जाने के निर्देश । प्रोविजनल अनुदान इस शर्त पर दिया 
जावे कि अतिमीकरण पर उसकी समीक्षा के अनुसार समायोजन 
कर लिया जावेगा। 

सस्था को प्रोविजन अनुदान तभी स्वीकृत किया जावे जवकिं 
उसका गत दो वर्ष पूर्व के अनुदान का अतिमीकरण हो चुका 
हो तथा सस्था को गत वर्ष के लेखो के अतिमीकरण की 
75% ही स्वीकृत किया जावे। 

आदेश क्रमाक 97 की पालना मे 3/08/2000 तक समीक्ष 
पूर्ण करने के निर्देश। 

आदेश क्रम 04 की सही क्रियान्विती करने के निर्देश 77% 
प्रोविजनल आट दी जावे। यह अनुदान पूर्ण रूप से प्रोविगनत 
होगा। जो समीक्षा के वाद प्रसारित होने वाले अदिशों के 
अधीन होगा। 

09 की पालना तत्परता से करने के निर्देश। 


आदेश क्रम 04 की सही क्रियान्विती करने के निर्देश 72% 
प्रोविजनल ग्ट दी जावे । यह अनुदान पूर्ण रूप से प्रोविजार्त 
होगा। जो समीक्षा के वाद प्रसारित होने वाले आदेशों के 
अधीन होगा। 

आदेश क्रम 6 के अनुसार रिलीज की जानेवाली ग्राट 

प्रोविजनल ग्राट ही मानी जावेगी, को शपथ-पत्र लेकर ही 
रिलीज की जावे। 


प)2(6)शिक्षा-5/ 990 
दिनांक 23/05/994 


प3(])शिक्षा-5/994 
दिनाक 9/03/994 


प) 9(9)शिक्षा-5/ 999 
दिनाक 23/08/999 
टिप्पणी-6) 
प6())शिक्षा-5/990 
दिनांक 0]/05/200 
टिप्पणी- (५) 
प8(8)शिक्षा-5/997 
दिनाक 9/08/997 
टिपणी-700) 
प0(8)शिक्षा-5/995 पार्ट-] 
दिनांक 7/03/994 
प0(2)शिक्षा-5/993 


टिप्पणी [|] दिनांक 7//॥997 
]4(क) | प(22)शिक्षा-5/988 


दिनांक 8/03/2000 


4(क) | प!(22)शिक्षा-5/988 


दिनाक 6/95/200 


प9(9)शिक्षा-5/93 
दिनाक 30/07/999 


जि./मा./अनु./जे/नियम 
7904/2000/58 
दिनाक 03/05/2002 





आदेश /निर्देशों का सारांश 


गैर सरकारी अनुदान प्राप्त तालिका, मूक, वधिर अध एव 
विकलाय विद्यालयों को 0/04/994 से 90% अनुदान देय। 


अनुदान गणना हेतु नियम मे निर्धारित प्रक्रिया में छूट के 
अनुसार विभिन्‍न स्त्रोतों से प्राप्त राशि/आय से अनुदान 
अधिक नहीं होगा के लिए प्रसारित विस्तृत निर्देश। 
शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों द्वारा ली जाने वाली समस्त 
ट्यूशन फीस आय में सम्मिलित की जावे। 


छात्र कोप से शाला हेतु सामग्री क्रय न की जावे। 


कक्षा । से ।2 तक के अध्ययनरत विधार्थियो की जिनका नाम 
रजिस्ट्रर में दर्ज है का सामूहिक सूरक्षा चीमा करवाया जावे। 


अनुमोदित व्यय में मकान किराया भत्ता व शहरी क्षति पूर्ति 
भत्ते की गणना मान्य की जावे। 

अनुमोदित व्यय मे उपादान का उल्लेख नहीं हे अतः अनुदान 
देय नहीं। 

भविष्य निधि मे 8.33% की दर तले अद्े कटेति पर भी 
अनुदान 8.33% ही देय होगा। 

भविष्य निधि में 8.33% की दर 
अनुदान 8.33% ही देव होगा 








देख कठोति पर भी 
३/997 छंद 


सुस्त एच किल्लत नें के 
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आदेश /निर्देशों का सारांश 
प0(22)शिक्षा-5/989 इन नियमो के परिशिष्ट 0 के आइटम सं, 4 में प्रदत 
दिनाक 25/06/997 अधिकारों में नए विषय खोलने व क्रमोननयन पर राज्य सतका 


से अनुदान न लेने व सैल्फ फाईनैनसिग करने की स्थिति में 
राज्य सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं. होगी। 
निदेशक प्राथमिक शिक्षा व निदेशक माध्यमिक शिक्षा नियमानुत्तार 
अपने स्तर पर समीक्षा कर अनापति प्रमाण-पत्र दे समेगे 
तथा सैकण्डरी व हायर सैकण्डरी में क्रमोनयन व विषय 
खोलने की स्वीकृति राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अगमेर 
जारी कर सकेगा। 

प-5(0)) शिक्षा-5/]994 इन नियमो में जहाँ पूर्व मे ससथा की भूमि एवं भवन के 
दिनाक 05/॥997 मूल्याकन॒ अथवा सुरक्षा सम्बन्धी प्रमाण-पत्र देने हेतु केवत 
सार्वजनिक निर्माण विभाग सक्ष्म/अधिकृत था। वहा पन्व 
सरकार ने इसमें शिथिलन कर इस विभाग के अलावा 
आवास विकास स्थान, राजस्थान हाऊतिग वोर्ड, राजस्थान 
पुल निर्माण निगम या पचायत समिति में पदस्थापित कनिष्ठ 
अभियता भी आवश्यक प्रमाण-पत्र प्रसारित करने/देने है 
अधिकृत किया है। 

प!।() शिक्षा-5/993 अतिरिक्त पदों की आवश्यकता पर सम्बन्धित संस्था अधीन 
दिनाक 25/06/998 को अपना आवेदन सम्बंधित शिक्षा निदेशक को 3] मई तक 
भेजना होगा जिसे वह राज्य सरकार को विशेष निर्देशों को 
ध्यान में रखकर अपनी अभिशंपा सहित भेजेगा। 
प9(9)शिक्षा-5॥993 आदेश क्रम 55 के पेरा 3-4 (अतिम) में दी गई व्यवस्था के 
दिनाक 07/08/2999 अनुसार अनुदान समिति की जहां अभिशंपा का उल्लेख किया 
है उसे निरस्त करते हुए निदेशालय को अतिरिक्त पर के 
प्रकरण सीधे भेजने के आदेश प्रसारित किए है। 
प9(9)शिक्षा-5/0993 कार्यालयों /विद्यालयों में जहों स्वीकृत पद से अधिक थत्ति 
दिनाक 06//999 अन्य स्थान से बुलाकर कार्यरत है उन्हें तुरन्त अपने गूत 
स्थान पर भेजे व पूल समाप्ति पर अधिशेष हुए कर्मचारियों 
को रिक्त पदों पर अस्थाई नियुक्ति दे, इन आदेशों में पूर्ण 
औचित्य अभिलेखित करे। 
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संदर्भ 
क्रमाक 


50. 


5. 


52. 


58: 


54. 


55. 


56. 





7(2) 


]702) 


]702) 


702) 


200, 
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प(22)शिक्षा-5/ 994 
दिनाक 22/05/998 


प(0)शिक्षा-5/8990 
दिनाक 06/06/998 


प9(9)शिक्षा-5/993 
दिनाक 80/2000 
प9(9)शिक्षा-5/993 
दिनाक 02/03/2000 


प9(9)शिक्षा-5/993 
दिनाक 25/08/2000 


प0(2)शिक्षा-5/993 पार्ट 
दिनांक 7//997 


प6(8)शिक्षा-5/998 
दिनांक 26/08/998 











6] 


आदेश “निर्देशों का सारांश 


गैर सरकारी शिक्षण सस्था अधिनियम 989 व 993 तथा 
राज मा शिक्षा वोर्ड विनियमों के तहत स्वीकृत पर्दों के अतिरिक्त 
पूर्व से स्वीकृत पद 30/09/998 के बाद रिक्त होने पर 
स्वतः ही समाप्त समझे जावे फिर भी यदि उनकी उपादेयता 
है तो पूर्ण ओचित्य सहित राज्य सरकार को भेजे जावे। 
गैर सरकारी शिक्षण सस्थाओ मे नए नियमो के अनुसार जो 
नार्मस नामाक, विषय आदि के आधार पर निर्धारित किये 
गए है, के अनुसार शिक्षा निदेशक द्वारा पदो की समीक्षा की 
जावे व उसके आधार पर वित्त विभाग की मजूरी ली जावे। 
आदेश क्रम 54 के संदर्भ मे प्रसारित आदेश क्रमाक 67,8! 
9] को क्रमश' 3॥03/2000 तक स्थागित रखने के क्रम में। 
आदेश क्रम 54 की समीक्षा पश्चात स्वीकृत पद पूर्ववत रहने 
की स्थिति मे तदनानुसार अनुदान देय व कम या अधिक की 
स्थिति मे प्रोविजन अनुदान सशर्त दिया जावे जिला शिक्षा 
अधिकारी का दायित्व होगा कि वे देखे छात्र शिक्षक के 
अनुपात का पालन हो रहा है। समीक्षा हेतु मानदण्ड व 
निर्धारित पत्र सम्बन्धित अधिकारियों को भरकर प्रस्तुत करना 
होगा। 

आदेश क्रम 97 के अनुसार समीक्षा की कार्यवाही 3/08/ 
2000 तक पूर्ण कर अभ्यावेदन निस्तारण एवं अनुदान 
सम्वन्धी नियमो में परिवर्तन करने हेतु गठित समिति के 
सदस्य को भिजवाने की व्यवस्था के निर्देश। 

राजस्थान लेखा सेवा के सेवानिवृत लेखाधिकारी को 5 लाख 
तक की वार्षिक अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के अकेक्षण के 
लिए अधिकृत किया गया है। 

अनुदानित शिक्षण सस्थाओं में जे प्रतिवर्ष कम से कम 25% 
सस्थाओ के लेखों की सपरीक्षा करवाये जाने हेतु निर्देश। 


अध्याय - 4. प्रवन्ध समिति का गठन 


23. गठन रीविं 
()) प्रत्येक मान्यता प्राप्त ससथा के लिए नीचे विहित रीति से एक प्रबन्ध समिति गठित की जायेगी- 


क, 


(ख 


(ग) 


प्रबन्ध समिति में सोसाइटी द्वारा चलायी जा रही सस्था या सस्थाओ के प्रधान या प्रधानों सहित 5 से अन्यूव 
और 2! से अनधिक सदस्य होगे, 

प्रवन्‍्ध समिति मे किसी भी एक समुदाय, जाति या पथ के दो तिहाई से अधिक सदस्य नहीं होंगे; 

कुल सदस्यता के एक तिहाई से अन्यून सदस्य दाताओ या अभिदाताओ में से होगे; 


स्पष्टीकरण- सस्था को एक समय में 2000/-रूपये या इससे अधिक या बाहर महीने या इससे अधिक की निरन्तर कालावपि 
के लिये कम से कम 50/-खूपये दान देने वाला कोई ध्यक्ति दान दाता समझा जायेगाः- 


(2) 


3 


(घ) 
(ड) 


(च) 
(8) 


(ज 


स्थाबी स्टाफ में से चयनित एक सदस्य प्रवन्ध समिति में सम्मिलित किया जायेगा, 

शिक्षा निदेशक विभाग के किसी अधिकारी को जो सम्बन्धित सस्था के प्रधान की रैंक से नीचे का ने हो, या 
किसी विख्यात शिक्षाविद्‌ को प्रवन्ध समिति के सदस्य के रूप मे नाम निर्देशित करेगा; 

कम से कम एक सदस्य प्रवन्ध द्वारा चलायी जा रही सस्था या सस्थाओं के विद्यार्थियों के माता-पिता में ते 
सहयोजित किया जायेगा, 

सस्था के कम से कम एक प्रतिष्ठित पुराने विद्यार्थी को प्रवन्‍्ध समिति के सदस्यों के द्वारा सदस्य के ख्पमें 
सहयोजित किया जायेगा, 

प्रबन्ध प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात्‌ निर्याचन करवायेगा और नई प्रवन्ध समिति का गठन करेगा, 


प्रवन्ध समिति निर्वाचनो के सचालन के लिए निम्न लिखित प्रक्रिया अपनायेगीः- 


(क) 


(ख) 


एक निर्वाचन अधिकारी नाम निर्देशित किया जायेगा, 

निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन के लिए नियत तारीख से कम से कम एक महीने पूर्व निर्वाचकगंण के समस्त 
सदस्यों के निर्वाचन का नोटिस जारी करेगा, 

निर्वाचन के नोटिस में निर्वाचन की तारीख, स्थान और समय विनिर्दिष्ट होगा, 

निर्वाचन अधिकारी ऐसे अभ्यर्थियों के नामों, गिन्‍्ोने निर्दाचन लड़ा और निर्वाचित अभ्यर्थियों और उनके पर्न 
में पडे मतो की सख्या सहित सम्पूर्ण निर्वाचन का अभिलेखा रखेगा, 


निर्वाचन गुप्त मतपत्र द्वारा होगा गुप्त मतपत्र के लिए अपनायी जाने वाली प्रक्रिया निर्वाचन अधिकारी द्वारा अवधोरित 
की जायेगी। 


निर्वाचित सदस्यों द्वारा सहयोजन निर्वाचन के एक महीने के भीतर किया जायेगा, 
निर्वाचन के तुरन्त ग्रश्चातू प्रवन्ध समिति विभागीय प्रतिनिधि के नाम निर्देशन के लिए कार्यवाही करेगी 


उसके गठन के पश्चात्‌ प्रवन्ध समिति के निर्वाचित ओर नाम निर्देशित सदस्य अपना अध्यक्ष, सचिव और कीपाणप्न 

निर्वाचित करेगे। सस्था का कर्मचारी न तो सचिव होगा और न ही कोपाध्यक्ष*र | 

24. प्रवन्ध समिति के कृत्य और शक्तियाँ- प्रबन्ध समिति सस्था के समुचित प्रबन्ध के लिए उत्तरदायी होगी और ऐसे 
कृत्यों का पालन करेगी और उसकी ऐसी शक्तिया होगी जो सस्था की उपविधियों मे विनिर्दिप्ट की जाये। 


40 7 तदर्म अ्तयक्रम के आदेश के सायाश अध्याव के अव में देखे पृष्ठ - 63 | 


62 


25. सचिव के कृत्य और शक्तियाँ :- सस्था के सचिव के कृत्य और शक्तिया निम्नलिखित होगीः- 

(क) संस्था के निमित्त पत्र व्यवहार करना, 

(ख) अध्यक्ष के परामर्श से प्रवन्ध समिति की वैठके बुलाना और कार्य सूची तैयार करना, 

(ग) प्रवन्ध समिति की वैठकों का संचालन करना और कार्यवाहिया अभिलिखित करना, 

(घ) प्रबन्ध समिति के आदेशों और सकत्पों को क्रियान्वित करना, 

(ड) सस्था की विनिहित निधियो, स्वत्वविलेखों एवं अन्य दस्तावेजों और कागज-पत्रो का प्रभार रखना, 

(च) संस्था के बैंक खाते खुलवाना ओर चलाना, 

(७) सस्था के लेखों की जांच, हस्ताक्षर और पर्यवेक्षण करना, 

(ज) अध्यक्ष और सस्था के प्रधान के परामर्श से वजट तैयार करना, 

[झ) अधिनियम की धारा 2 के अधीन विवरण देना और सम्बन्धित प्राधिकारियों को निम्नलिखित प्रोफार्मा मे संस्था की 
विवरणियां, विवरण रिपोर्ट प्रस्तुत करना - 


आस्तियों का विवरण 
क्र.सं.. आत्ति का नाम क्रय/निर्माण वर्तमान मूल्य ऐसी सम्पत्ति के टिप्पणियाँ 
की तारीख लिए सरकार से प्राप्त 


सहायता अनुदान 
। 2 3 4 5 6 


(ज) प्रबन्ध समिति के पूर्व अनुमोदन से किसी भी कर्मचारी के निलम्बन के आदेश जारी करना, 

(ट) मजूर बजट प्रावधानों के अनुसार सस्था का व्यय मजूर करना। 

(ठी सस्था के प्रधान के सहित स्टाफ को आकस्मिक छुट्टी से भिन्‍न छुट्टी और सस्था के प्रधान को आकस्मिक छुट्टी मजूर 
करना। 

(ड) ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करना जो ग्रवन्ध समिति द्वारा समय-समय पर उसे सोपे जायें। 


(२- संदर्भ आदेश सारांश तालिका 











आदेश/निर्देशों का साराश 





सस्था मे कार्यरत कर्मचारियों में से यदि कोई सस्था का सचिव 
व कोपाध्यक्ष बनता है या चुना जाता है तो राज्य सरकार 
द्वारा उस पद का संस्था को अनुदान देय नहीं होगा। 


प 0 (2) शिक्षा-50995 
दिनाक 9/05/998 | 









अध्याय - 5. सेवा की सामान्य शर्ते 


26. भर्ती:- किसी मान्यता प्राप्त सस्था में कर्मचारियों की भर्ती या तो किसी व्यापक प्रसार वाले स्थानीय दैनिक समाचार 
पत्र में सुना विज्ञापन देने के पश्चात्‌, या रोजगार कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये अभ्यर्थियों मे से इसके नीचे विहित रीति 
मे बोग्यता के आधार पर की जावेगी.- 
(के) सामाचार पत्र में प्रकाशित किये जाने वाले विज्ञापन में निम्नलिखित व्योरा सम्मिलित किया जायेगाः- 
0) पढ़ों के नाम ओर सख्या, (0 अपेक्षित अर्हताएं, (0). वेतनमान, 
0५) अपेक्षित अनुभव* , (0... अन्य अ्हताएँ, 
७४ किसी विनिर्दिप्ट तारीख को न्यूनतम और अधिकतम आयु* २ 
७।४) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के लिए आरक्षित पद/पदों की सख्या। 
(पा अदताएँ ऐसी होगी जो सरकार द्वारा सरकारी शैक्षणिक सस्थाओं के कर्मचारियों के उसी प्रवर्ग के लिए विहित है, सिवाय 
समटन सचिव के पद के, जिसके लिए अर्हताएँ निम्नलिखित होगी* 4 - 


७0. प्रतिवर्ष 20 लाख रु के अनुमोदित व्यय के सहित तीन. नीचे के प्रवर्ग ! की सस्थाओ में संगठन सचिव 


या अधिक सस्थाओं वाला प्रवन्ध के रूप में पाच वर्ष के अनुभव सहित स्नातक 
७४ प्रतिवर्ष ॥0 लाख रूपये या इससे अधिक किन्तु 20 कि 
लाख रुपये से कम के अनुमोदित व्यय के सहित सीनियर माध्यमिक उत्ती्ण। 


नीन या अधिक सम्धाओ वाला प्रवन्ध 

।ग). विज्ञापन के उत्तर में प्राप्त समस्त आवेदन प्रवन्ध समिति के सचिव द्वारा सवीक्षित किये जायेंगे जो पात्र अभ्यर्वियों 

की एक सूची तैयार करेगा और चयन समिति द्वारा साक्षात्कार लिये जाने के लिए उन्हें बुलायेगा। 
ध। चयन समिति में निम्नलिखित होंगे* 5 - 

9) प्रबन्ध समिति के दो प्रतिनिधि, 

॥॥/) सम्बन्धित संस्था का प्रधान, 

७७ श्षिक्षा निदेशक दारा नाम निर्देशित एक अधिफारी*र ४ ऐ 8 
इलयों के लिए उक्त सदस्यों के अतिरिक्त प्रधानाचार्य के पद के चयन के मामले में सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा नाम 
शिक्षाविद्‌ ओर अन्य पद के मामले में एक शिक्षाविद््‌/विशेषज्ञ भी चयन समिति में सम्मिलित होगे*” 
डी)... विद्या निदेशक का नाम निर्देशिती जो चचन समिति का सदस्य होगा, निम्नलिखित रुप से होगा'- 





2 






कस... पर्दों का नाम सस्था विभागीय अधिकारी की प्रास्थितिं 
रे उ रन 
2 5 ली या मा 5 न था 30 नर समजट 
) प्रदानापार्य डिग्री और शास्त्री महाविद्यालय ग्रयुक्रत शिक्षा निदेशक 
ठ प्रधानादार्य स्लातक्लोत्तर महाविद्यालय और शिक्षा निदेशक 


आदाय महापिधावय 


#। मे ५- धर्म दम्तास्म हे ऊारेग हे साय्रय अप्याय के अत में देये पृष्ठ - 72-73 / 


न 


क्रसं. पदों का नाम सस्था विभागीय अधिकारी की प्रास्थिति 


| 2 3 4 
3. प्राध्यपक /विभागाध्यक्ष डिग्री और स्नाकोत्तर महाविद्यालय संयुक्त शिक्षा निदेशक 
४ (सामान्य और सस्कृत) 
4. प्रधानाध्यापक / प्रधानाचार्य माध्यमिक, सीनियर माध्यमिक सयुक्‍त शिक्षा निदेशक (प्राथमिक और 
विद्यालय, प्रवेशिका और उपाध्याय माध्यमिक तथा सस्कृत) 
सहित 
5. प्रवक्ता स्कूल शिक्षा सीनियर माध्यमिक विद्यालय अपर जिला शिक्षा अधिकार। 
ह उपाध्याय के सहित उप जिला शिक्षा अधिकारी या 
निरीक्षक, सस्कृत शिक्षा 
6. वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक, उच्च प्राथमिक प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य, सीनीयर 
विद्यालय, मोटेसरी और माध्यमिक विद्यालय या उपाध्याय 


अन्य विशेष विद्यालय, प्रवेशिका 
और पूर्व प्रवेशिका के सहित्त 


7. , अध्यापक सभी संस्थाएँ उप जिला शिक्षा अधिकारी /निरीक्षक 
सस्कृत शिक्षा 
8. लिपिक वर्गीय स्टाफ सभी सस्थाएँ उपजिला शिक्षा अधिकारी /निरीक्षक 
सस्कृत॑ शिक्षा 
9. सगठन सचिव विशेष माध्यमिक विद्यालय विशेष जिला शिक्षा अधिकारी / 
संस्थाओ के अन्य पद विद्यालय और केन्द्रीय कार्यालय निरीक्षक सस्कृत शिक्षा 


*([च) सेवा के सभी प्रवर्गों की सेवाओं अर्थात्‌ अध्यापक, लिपिक वर्गीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियो आदि के लिए सरकार 
द्वारा यथा-अधिकथित आरक्षण नीति और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों की नियुक्ति के 
सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये अनुदेशों का अनुसरण सहायता प्राप्त संस्थाओं द्वारा सदैव किया जायेगा*077 

(8) चयन समिति, सभी अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लेने के पश्चात, अभ्यर्थियों का उन्हें योग्यता क्रम मे रखते हुए पैनल तैयार 
करेगी और नियुक्ति के लिए अपनी सिफारिशें प्रवन्ध समिति को प्रस्तुत करेगी*2। 
#३7 4 नियुक्तियों का अनुमोदन*३:- 
प्रवन्ध समिति, चयन के एक पखवाड़े के भीतर निम्नलिखित प्रोफार्मा मे सूचना के सहित, अपनी सिफारिश के साथ, 
चयनित अभ्यर्थियों की सूची परिशिष्ट-9 में यथा-विनिर्दिप्ट सक्षम प्राधिकारी को, उसके अनुमोदन के लिए अग्रेपित करेगी* ।4.- 


+ 0 से 4 - संदर्भ प्रशंकक्रम के आदेश के सा्यंश अध्याय के अत में देखे पृष्ठ -73 । 
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तंस्था का नाम.... 








क्रस, पद का नाम पदों के रिक्त होने के कारण पद का साक्षात्कार के लिए चयन समिति 
सेवानिवृति समाप्ति त्यागपत्र वेतन मान बुलाये गये व्यक्ति के सदस्यों 
॥॒ का नाम के नाम 
] 2 3 4 5 6 7 8 





। अग्रेजी भाषा मे राजपत्र दिनाक 8-2-93 के प्रृष्ठ 33 (96) पर छपी अधिसूचना के अनुसार (ज) के स्थान 
पर 27 सशोधित किया गया*र३। 


चयनित जन्म अर्हताएँ अनुभव अंक देने के लिए. चर्यनित समिति द्वारा 
व्यक्तियों तारीख चयन समिति द्वारा प्रत्येक अभ्यर्थी को 
के नाम नियत्त मापमान दिये गये अक 
9 40 व  /#.3 ]3 4 
आरम्भिक नियुक्ति वेतन और उत्कृष्ट अर्हताएं टिप्पणीयां, यदि कोई 
की तारीख वेतनमान अनुभव, यदि कोई हो _ कतार वेतनमान अलुभक वदि कोे  , ले हो 
5 6 7 8 


28. सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन- सक्षम प्राधिकारी सम्यक्‌ विचार के पश्चात्‌ प्रवन्ध समिति की सिफारिशों या तो 
मजूर कर सकेगा या लेखबद्ध कारणों से उन्हें नामजूर कर सकेगा* (525 | 


29. नियुक्ति-सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त कर लेने के पश्चात्‌ प्रबन्ध समिति आवश्यक नियुक्तिया कर सकेगी" 
25 मे २७ 
। 


30. परिवीक्षा की कालावधि- 


(क) सस्था में नियुक्त सभी व्यक्तियों की एक वर्ष की कालावधि के लिए परीवीक्षा पर रखा जायेगा। 

(एयर) यदि परिवीक्षा की कालावधि के दोरान या अन्त में, प्रवन्ध समिति को किसी भी समय यह प्रतीत हो कि कर्मचारी ने 
अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या सन्तोषप्रद सेवा देने में विफल रहा हे, तो प्रवन्ध समिति, नियुक्ति 
का अनुमोदन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी (परिशिष्ट-9) के पूर्व अनुमोदन से, उसे सेवोन्मुक्त कर सकेगी या हटा 
सकेगी*प खाते 28, 
परन्तु प्रबन्ध समिति, यदि वह किसी मामले में उवित समझे तो, परिवीक्षा की कालावधि को एक वर्ष से अनाधिक 
के निए बढ़ा सकेगी) हि 

3॥.पुष्टि- नियम 30 के 

में पुष्ट कर दिया जायेगा। 


अधीन परिवीक्षा पर रखे गये किसी व्यक्ति को परिवीक्षा कालाबंधि की समाप्ति पर उसकी नियुक्ति 


# 45 ते 2५- पद्म ग्रतयद्म के आदेश के सादर अध्याय के अत में देये एप्ठ - 73-75/ 
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32. कार्य के मापमान- संस्था के कर्मचारियों के कार्य के मापमान वही होगे जो सरकारी शैक्षिक सस्थाओं में के कर्मचारियों 
के वैसे ही प्रवर्ग के लिए विहित है। 

33. भत्यावश्यक अस्थायी नियुक्ति- सस्था में की कोई रिक्ति, जो इन नियमो मे अधिकथित प्रक्रिया द्वारा तुरन्त नहीं 
भरी जा सके, चयन समिति द्वास छह महीने से अनाधिक की कालावधि के लिए अत्पावश्यक अस्थायी नियुक्ति करके भरी 
जा सकेगी* 22 मे 30] 


34. चेतन और भत्ते- सहायता प्राप्त शैक्षिक सस्थाओं के कर्मचारियों के वेतनमान और भत्ते, सरकारी शैक्षिक संस्थाओं 
में के वैसे ही प्रवर्ग के कर्मचारियों के लिए सरकार द्वारा विहित वेतनमान और भत्तों से कम नहीं होगे*'3! से 49 | 
स्पष्टीकरणः- “भत्ते” से अमिप्रेत है और इसमें सम्मिलित है, महगाई-भत्ता, गृह किराया भत्ता, और शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता। 


35. वेतन और भक्तों का संदाय- 


() सस्थाओ के कर्मचारियों की वेतन और भत्तो का सदाय केवल पाने वाले के खाते मे देय चैक से किया जायेगा, जिसमें 
विफल रहने पर इस खाते से किया गया व्यय सहायता अनुदान के लिए अनुज्ञात नहीं किया जायेगा। 

(४) वेतन और भक्तों का सदाय आगामी महीने के 5वे दिन के अवसान से पूर्व या ऐसे पूर्ववर्ती दिन को किया जायेगा 
जो राज्य सरकार, सामान्य या विशेष आदेश से निर्दिप्ट करे। 


36. अधिनियम की धारा 32 के अधीन के जांच और अपील के लिए प्रक्रिया- सहायता प्राप्त सस्थाओ के शोध्य 
रकम की वसूली के सम्बन्ध में अधिनियम की घारा 32 के अधीन यथा अनुध्यात जांच और अपील के लिए निम्नलिखित 
प्रक्रिया अपनायी जायेगी:- 

()) जाचः- जेब कभी अधिनियम की धारा 32 की उप-धारा (2) मे यथा विनिर्दिप्ट जाच अधिकार के ध्यान में यह आता 
है या लाया जाता है कि किसी कर्मचारी को सदेय कोई वेतन या अन्य देय सहायता प्राप्त सस्था के प्रवन्ध द्वारा सदत्त 
नहीं किये गये है, तो जांच अधिकारी संस्था के सम्पूर्ण सुसगत अभिलेखो का निरीक्षण करेगा। संस्था के सचिव और 
उस कर्मचारी को सुनवाई का और मीखिक या दस्तावेजी साक्ष्य, यदि कोई हो, पेश करने के युक्ति युक्त अवसर दिये 
जायेंगे। उपर्युक्त रीति से जाच पूर्ण कर लेने के पश्चात्‌ यदि जाच अधिकारी का अभिकथनों की शुद्धता के बारे में समाधान 
हो जाता है, तो वह अधिनियम की धारा-32 की उपधारा () के अधीन आदेश पारित करेगा। 

(2 अपील- यदि सस्था की प्रवन्ध समिति जाच अधिकारी द्वारा किये गये आदेश से व्यथित हो तो वह अधिनियम की 
धारा 32 की उपधारा (3) के अधीन ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर ऐसे अधिकारी को अपील 
कर सकेगी जिसे शिक्षा निदेशक द्वारा इस निमित्त सशक्त किया जाये। 

अपील की प्राप्ति पर, अपील की सुनवाई करने वाला अधिकारी जाच अधिकारी से सुसगत अभिलेख तत्परता 
से मगवायेगा ओर ऐसे अभिलेखों की परीक्षा के पश्चात्‌ और अपीलार्थी और उम्त कर्मचारी को सुनावाई का अवसर 
देने के पश्चात्‌ उस आदेश, जिसके विरूद्ध अपील की गयी है, को पुष्ट/परिवर्तित कर या उलट सकेगा और उस पर 
उसका विनिश्चय अन्तिम होगा। उक्त विनिश्चय की ससूचना अपीलार्थी और उस कर्मचारी को तुरन्त दी जायेगी। 

* दीर्घावकाश वेत्तनः विहित प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात स्पष्ट रिक्ति के विरुद्ध 3] दिसम्बर को या उससे 
पूर्व किसी गैर-सरकारी विद्यालय या महाविद्यालय में अध्यापक के रूप में अस्थायी रूप से नियुक्त किसी कर्मचारी को 


3 


श्च 


29 ते 49 - तरदर्भ अतंयक्रम के आदेश के सा्ंश अध्याय के अंत में देखे पृष्ठ - 75-777 
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38. 


() 


(2) 


(3) 


(4 


(5. 


39. 


( 


) 


दीर्घावकाश वेतन अनुज्ञान किया जा सकेगा। यदि कोई भी अन्य कर्मचारी उसी पद के विरूद्ध दीर्घावकाश वेतन आहरित 
नहीं करता है और यह भी कि ऐसा कर्मचारी आगामी सत्र के शुरू होने की तारीख से एक महीने की कालावधि के 
भीतर अपनी ड्यूटी ग्रहण कर ले ओर उस सत्र की 3] दिसम्बर तक सेवा में बना रहे। 

अवकाश रिक्तियो के विरूद्ध | जनवरी से पूर्व या ऐसे प्राधिकारीयो द्वारा जो ऐसी नियुक्तियो करने के लिए सक्षम 
नहीं है, नियुक्त किये गये ऐसे सभी अस्थायी अध्यापको को और 3! दिसम्बर के पश्चात्‌ नियुक्त सभी अस्थायी अध्यापकों 
की सेवाएँ सत्र के अन्तिम कार्य दिवस को समाप्त कर दी जायेगी। 


निलावन* र50_ 

प्रवन्ध समिति किसी कर्मचारी को वहा निलम्बित कर सकेगीः- 

(क) जहा उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अनुष्यात है या लम्वित्त है, या 

(ख) जहा उसके विरूद्ध किसी दाडिक अपराध के सम्बन्ध मे कोई मामला अन्वेषण या विचारण के अधीन है। 

ऐसा कोई कर्मचारी, जिसे किसी आपराधिक आरोप पर या अन्यथा अड़तालीस घन्टे से अधिक की कालावधि के लिए 

अभिरक्षा में निरूद्ध रखा जाता है, निरोध की तारीख से प्रवन्ध समिति के आदेश के द्वारा निलम्बित किया हुआ समझा 
जायेगा और अगले आदेशो तक निलम्बन के अधीन रहेगा। 

जहा किसी कर्मचारी पर अधिरोपित सेवा से हटाये या पदच्यत् किये जाने की शास्ति अपील में अपास्त कर दी जाती 

है, वहा उसके निलम्बन का आदेश हटाये या पदच्युत किये जाने के मूल आदेश की तारीख को और उससे प्रवृत वना 

रहा समझा जायेगा और अगले आदेशो तक प्रवृत रहेगा। 

इस नियम के अधीन किया गया या किया हुआ समझा गया निलम्बन का कोई आदेश प्रवन्ध समिति द्वारा किप्त 

भी समय प्रतिसहत किया जा सकेगा। 

निलम्वन के अधीन का कोई कर्मचारी निम्नलिखित सदायों का हकदार होगा, अर्थातत्‌- 

(क) ऐसे अवकाश वेतन के बराबर की रकम का निर्वाह भत्ता जो कर्मचारी आहरित करता यदि वह अर्द्ध वेतन 

अवकाश पर रहा होता और इसके अतिरिक्त ऐसे अवकाश वेतन आधारित महगाई भत्ता। 

यदि निलम्बन की कालावधि छह महीने से अधिक हो जाती है तो निर्वाह भर्त्ते की रकम, प्रथम छह महीने की 

कालावधि के दौरान अनुज्ञेय निर्वाह भत्ते के 50 प्रतिशत से अनाधिक की उपयुक्त रकम तक बढ़ा दी जायेगी, 

महगाई भत्ते की दर निर्वाह भत्ते की बढ़ी हुई रकम पर आधारित होगी। 

(ग) ऐसे भत्तो के आहरण के लिए अधिकथित अन्य शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन रहते हुए वेतन के आधार 
पर समय-समय पर अनुन्ञेय कोई अन्य ऐसे प्रतिकरात्मक भत्ते जिन्हें कर्मचारी निलम्बन की तारीख की प्राप्त 
कर रहा था। 

(घ) निर्वाह भत्ते का कोई भी सदाय तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि कर्मचारी यह प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं 
कर देता हे कि वह किसी अन्य नियोजन, कारवार वृत्ति या व्यवसाय मे नहीं लगा हुआ है। 


सेवा से हटाया या पदच्चुत किया जाना- 
छह महीने के लिए अस्थायी रूप से नियुक्त किसी कर्मचारी की सेवाए कम से कम एक महीने का नोटिस या उसके 


(खा! 


बदले में एक महीने का वेतन देकर प्रवन्ध द्वारा किसी भी समय समाप्त की जा सकेगी। अस्थायी कर्मचारी, जो त्याग 
ना न मा आय मत मजा ही आजा सकती अर्थ 7 का 
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(डो जावे समिति, विर्स्की जाच पूरी 
(ब) यदि प्रव्य समिति के आरोपी पर जावे समिति 
को सेवा से हटाया यी पदच्युत किया जाना चाहिए तो वह" 
जांच समिति की ग्पोर्ट की एक प्रति देगी। 
ने के 5 करते हुए के नोटिस और उसे विनिर्दिप्ट 
करेगी शाह्ति पर करता चहे। 


५) को 
हटाने या पदच्युरत क्ये जाने की * 
करने की अपेक्षा करेगी जो वह 
् उप खण्ड (वो (0) के अधीन दिये गये नोटिस 
प्रबन्ध सर्मिति द्वारा शिक्षा निदेशक 
५55 





40. 


(2; 


4. 


42. 


43. 


44. 


(0) 


(2) 


45. 


() 


अपील- 


यदि प्रवन्ध समिति नियम 39 के उप-नियम (2) के अधीन शिक्षा निदेशक द्वारा किये गये इकार के आदेश से व्यधित 
हो तो वह ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से 90 दिन के भीतर राज्य सरकार को अपील सकेगी। 

नियम 39 उप-नियम (2) के अधीन किये गये प्रबन्ध समिति के आदेश से व्यधित कोई कर्मचारी ऐसे आदेश की प्रात 
की तारीख से 90 दिन के भीतर-भीतर राज्य सरकार को अपील कर सकेगा। 

पुनः स्थापन- जब किसी कर्मचारी को, जिसको हटाया, पदच्युत या निलम्बित कर दिया गया है, पुनः स्थापित का 
दिया जाता है ओर निलम्वन की कालावधि कर्त्तव्य पर वितायी गया कालावंधि के रूप में मानी जाती है और प्रवन्ध 
समिति वह धारित करती हे कि कर्मचारी को पूर्णत माफ़ी दे दी गयी है या निलम्बन के मामले मैं वह पूर्णतया 
अन्यायपूर्ण था तो कर्मचारी को वह पूरा वेतन और महगाई भत्त दिया जायेगा। जिसका वह हकदार होता, यदि उसे 
हटाया, पदच्युत या, यथास्थिति निलम्बित नहीं किया जाता है। 


अपील में के आदेशों का क्रियान्वयन- यदि प्रवन्ध समिति कर्मचारी को वह जो अपील में पारित आदेशों की दृष्टि 
से देय हो गया है, सदाय करने में उपेक्षा करती है या विफल रहती है तो शिक्षा निदेशक संस्था को सदेय सहायता 
अनुदान में से ऐसी रकम काटने ओर उसे सम्बन्धित कर्मचारी को वितरित करने के लिए सशक्त होगा। कर्मचारी को 
किया गया ऐसा सदाय, इन नियमों के अधीन सहायता-अनुदान के रूप में सस्था को किया गया सदाय माना जावेगा। 


प्राइवेट अध्यापन- कर्मचारियों के द्वारा प्राइवेट अध्यापन को विनियमित करने वाले नियम वैसे ही होगे जैसे सरकारी 
शैक्षिक सस्थाओ के कर्मचारियों को लागू होते है। 


सेवा पुस्तिका- 

प्रत्येक कर्मचारी के लिए नियुक्ति की तारीख से एक सेवा पुस्तिका और अवकाश लेखा सस्था के सचिव के द्वारा सधारित 
किया जायेगा। सेवा पुस्तिका की दूसरी प्रति माग पर सम्बन्धित कर्मचारी को भी उपलब्ध करायी जायेगी। 

सेवा पुस्तिका सस्था के सचिव की अभिरक्षा में रखी जायेगी। मूल सेवा पुस्तिका ही प्रमाणित दस्तावेज होगी, किन्तु मूर्त 
सेवा पुस्तिका कौ अनुपलब्धता की स्थिति में वेतन नियतन आदि के प्रयोजन के लिए कर्मचारी के कब्छों में की सेवा 
पुस्तिका की दूसरी प्रति से सहायता ली जा सकेगी, वशर्ते उसमें की प्रविष्टिया सस्था के सचिव द्वारा अनुप्रमाणित हों 
कर्मचारी के पदीय जीवन की प्रत्येक वात को उसकी सेवा पुस्तिका में अभिलिखित किया जाना चाहिए और प्रत्येक प्रविष्टि 
सस्था के सचिव के द्वारा अनुप्रमाणित होनी चाहिए। लेवा पुस्तिका या सेवा रोल में जन्म तारीख अनन्यतः शब्दों और 
अको दोनो में अभिलिखित की जायेगी। कर्मचारी के पुष्टिकरण की तारीख भी अभिलिखित की जायेगी। किसी कर्मचारी 


' के द्वारा सेवा मे उसके प्रवेश के पश्चात्‌ प्राप्त की गयी शैक्षिक अर्हताओं का टिप्पण सेवा पुस्तिका में अभिलिखिंत किया 


जा सकेगा। सस्था का सचिव सम्बन्धित कर्मचारी को वर्ष मे एक बार सेवा पुस्तिका दिखायेगा और उसके प्रतीक स्वक्प 
उप्तके हस्ताक्षर करायेगा। 


अधिवार्पिकी की आयु*" $५७०- 


चतुर्य श्रेणी कर्मचारियों के सिवाय अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की अधिवार्पिको की आयु उस माह की अन्तिम 
तारीख होगी, जिसमें वे 58 वर्ष की आयु प्राप्त करते हैं। विशेष परिस्थितियों में सरकार इस शर्त की अधित्यक्त कर 


2756 ते 60 - तवर्भ अतगक्रम के आदेश के वार्य्रथ अध्याय के अत में देखे पृष्ठ - 28 । 
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सकेगी और ऐसे महाविद्यालय अध्यापकों के लिए, जो स्नातकोत्तर अध्यापन या अनुसंधान कार्व में लगे हुए है। 4 वर्ष 
के अनाधिक की कालावधि के लिए सेवा में विस्तार अनुज्ञात कर सकेगो। संस्था के किसी भी अन्य कर्मचारी की सेवा 
में ली 60 वर्ष की आयु तक राज्य सरकार द्वारा विस्तार अनुन्नात किया जा सकेगा। 

५) वे अध्यापक, जिन्होंने 3 दिसम्बर के पश्चात्‌ अविवार्पिल्ल की आयु प्राप्त कर ली है, उन्हें सरकार द्वार शेक्षणिक सत्र 
की समाप्ति 30 जून तक, जो भी पहले हो, विस्तार अनुज्ञात किया जा सक्ेगा। 

(8) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की अधिवार्पिको की आयु 60 वर्ष होगी और उन्हें भी राज्य सरकार द्वारा 2 वर्ष के लिए विस्तार 
अनुन्नात किया जा सकेगा। 

(५ ऐसे राजनीतिक पीडितों को भी, जो सहायता प्रात सस्था में सचिव के रूप में और अध्यापन कर्मचारोवृद से भिन्न हैसियत 
में कार्य कर रहें है, 65 वर्ष वी आयु तक विस्तार अनुज्ञात किया जा सकेगा, यदि वे जिले के प्रधान चिक्रित्सा अधिकारी 
या मुख्य चिकित्सा अधिकारी के प्रमाण-पत्र के अनुसार शारीरिक रूप से उपयुक्त हो और वे सरकार के सामान्य प्रशासन 
विभाग का अपने राजनीतिक पीडित होने व्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दें, 

()  कि्ती सेवा-निवृत सरकारी कर्मचारी को किसी शैज्ञिक सस्था द्वारा किसी भी हैसियत से नियोजित नहीं किया जायेगाः- 

(७) सेवा में विस्तार के मामले संस्था द्वारा निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ सरकार को प्रस्तुत किये जायेगेः- 

(क) कर्मचारी का परिशिष्ट-3 में यथा विनिर्दिप्ट आवेदन, 

(ख) विहित प्रारूप में सरकारी चिकित्सा अधिकारी का चिकित्सा प्रमाण-पत्र, 

(ग) प्रवन्ध द्वारा पारित प्रस्तार की प्रति, 

(घ) अध्यापकों के मामले के कम से कम गत तोन वर्षों में उसके शिप्यों के परीक्षा परिणाम को दिखाने वाला 
विवरण-पत्र, 

(ड) कर्मचारी द्वारा की गयी सनन्‍्तोष-जनक सेवा का प्रमाण-पत्र, 

(च) कर्मचारी की अन्य उत्कृष्ट उपलब्धियों, यदि कोई हो, से सम्वन्धित प्रमाण-पत्र । 

(४४) ऐसे आवेदन सम्बन्धित कर्पचारी की सेवा निवृत्ति की त्ताराख से कम से कम तीन महीने पहले राज्य सरकार को सीधे 
है प्रस्तुत कर दिये जाने चाहिए जिसमें विफल रहने में उन पर विचार नहीं किया जायेगा। 

(४४) संस्थाओं को विस्तार की ऐसी मजूर कालावधि के लिए उपगत ब्यय के सम्बन्ध में सामान्य सहायता अनुदान प्राप्त करने 
के लिए अनुज्ञान किया जावेगा। 
परन्तु चतुर्थ थ्रेणी कर्मचारियों से भिन्‍न ऐसे कर्मचारों भी, जो 58 वर्ष की आयु पार कर चुके हैं, दिनांक 3/3/99 
की सेवानिवृत्त हो जायेंगे जद तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन्हें सेवाविस्तार मजूर नहीं कर दिया गया हों। 


 ] 


या 


३- संदर्भ आदेश सारांश तालिका 


सरर्भ आदेश/निर्देशों का साराश 
क्रमांक 
॥. 26(क-») | प्र (4) शिक्षा-5/95 उ.मा वि. में प्रधानाचार्य पद पर 5-5 वर्ष के अध्यापन व 
दिनाक 03॥/996 प्रशासनिक अनुभव के स्थान पर अब 0 वर्ष का अध्यापन 
अनुभव अनिवार्य होगा। 
2 26(क-७) | प (0) शिक्षा-5/9] नियुक्ति अधिवार्पिक आयु पूर्ण करने से पूर्व तक ही देय। 
दिनाक 27/07//996 
3 26(क-५) | प 9(9) शिक्षा-5/93 नियुक्ति हेतु न्यूनतम व अधिकतम आयू राज्य सरकार के 
दिनाक 08/0)/2998 अनुस्तार होगी। 
4... |26(ख-।-) | प (45) शिक्षा-6/82 20 लाख तक व उससे अधिक अनुमोदित व्यय तथा तीन पे 
दिनाक /05/993 अधिक शैक्षिक सस्था चलाने वाली अनुदानित संस्थाओं में 
संगठन सचिव पद के लिए 200-2050 तथा 640-2900 
के क्रमश वेतन मान 0!/09/2998 से लागू होगे। 
5 26(घ) | प 9(2॥) शिक्षा-5/94 चयन समिति के गठन मे विभागीय प्रतिनिधि सहित कम पे 
दिनाक 05/2/)997 कम तीन सदस्यों का होना अनिवार्य है व उनके द्वाग सर्व 
र सम्मति किया गया चयन मान्य होगा। 
6 26(घ-॥) | प 0(2) शिक्षा-5/93 निदेशक चयन समित्ति में निदेशक की ओर से मनोनीत सदस्य 
व (ड) | दिनाक 20/05/997 के लिए स्थाई आदेश जारी करे जिससे वार-वार पृथक से 
सदस्य मनोनयन के लिए आदेश प्रसारित न करने पढ़े। 
7... | 26(घन्ा) | पे 9(2॥) शिक्षा-5/94 मनोनीत विभागीय प्रतिनिधि या उसके द्वारा मनोनीति समकक्ष 
दिनाक 08/03/999 अधिकारी भी यदि चयन समिति में उपस्थित नहीं होता है 


और न ही किसी कारण वश न आने की सूचना देता है तो 

ऐसी स्थिति मे सस्था विभागीय प्रतिनिधि के अतिरिक्त अन्य 

सभी के उपस्थित होने की स्थिति में चयन सम्पन्न केंगे 

सकती है। अनुपस्थिति की आवश्यकता सूचना राज्य वें 

निदेशक को ततूकाल भेजनी होगी जिससे कि निदेशक द्वारा 

उसके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा सके। 

$. “| प 9(9) शिक्षा-5/93 सस्थाओ द्वारा 45 दिन मे सक्षम नियुक्ति अनुमोदन अधिकारी 
दिनाक 03/2/999 को प्रकरण न भेजने पर नियुक्ति निरस्त की जा 

सक्षम अधिकारियों को भी अनुमोदन प्रकरण शीघ्र निस्तारित 

करने चाहिए अन्यथा दोषी की विरुद्ध कार्यवाही की जावे। 





आदेश /निर्देशों का सारांश 















































प 3030) शिक्षा-5/94 महाविद्यालयों मे प्रधानाचार्य पद के चयन के मामले मे चयन 
दिनाक 23//994 समिति में विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि तथा उनके द्वारा मनोनीत 
विशेषज्ञों को पैनल में से बुलाये जाने अनिवार्य होंगे। 
प (20) शिक्षा-5/90 नियुक्ति में 50% से अधिक आरक्षण न हो व रोस्टर प्रणाली 
दिनाक 3/05॥997 के अनुसार आरक्षिति उपलब्ध न होने पर सामान्य कोटे से 
नियुक्ति करें। 
प्‌ 9(9) शिक्षा-5/99 2 | यदि संस्था नियुक्ति में आरक्षण सम्बन्धी नियमों की कठोरता 
दिनांक 06/2/2000 से पालन न करे तो उनका अनुदान स्थगित करे। 
प ॥(29) शिक्षा-5/92 चयन समिति द्वारा तैयार किया गया चयनित प्रत्याशियों का 
दिनाक 06/06/994 पैनल सम्बन्धित शिक्षा सत्र तक वैध होगा। 
अंग्रेजी राजपत्र पृ 33(96) अधिसूचना द्वारा नियम 26 (8) के नीचे अकित (ज) के स्थान 
दिनाक 8/02/993 | राजप्ध | पर नियम 27 सशोधित किया गया। 
प 0(2) शिक्षा-5/93 शीघ्र व प्राथमिकता से निस्तारण हेत्ु नियुकित अनुमोदन 
दिनांक 20/057997 प्रकरण सीधे ही सक्षम अधिकारी को भेजे जावे। सक्षम 
अधिकारी प्राथमिकता के आधार पर निर्णिति करें। 
प 8(9) शिक्षा-5/95 एक ही वेतन श्रृखला के कर्मचारी को एक अनुदानित पद से 
दिनाक 302/॥॥997 दूसरी सस्था मे अनुदानित पद पर यदि स्थानान्तरण किया 
जाता है तो सस्था को राज्य सरकार की या शिक्षा विभाग से 
अनुमोदन लेने की आवश्यकता नहीं होगी। 
प 0(2) शिक्षा-5493 कर्मचारियों के नियुक्ति अनुमोदन सम्बन्धी अधिकारों को 
दिनाक 9/03/998 विभिन्‍न सम्बन्धित अधिकारियो मे प्रत्यायोजित किया गया। 
प्‌ 0(2) शिक्षा-5/93 मान्यता प्राप्त शैक्षिक सस्थाओं को उन के द्वारा कर्मचारियों 
दिनांक 9/03/998 की नियुक्ति के पश्चात उनके अनुमोदन मे इस शर्त पर छुट 
दी जाती है कि उन्होंने अनुदान नियम 26 में वर्णिति समस्त 
प्रक्रिया का पालन कर लिया है। नियुक्त होने वाले कर्मचारी 
की आहर्ताए वहीं होगी जो उस वर्ग के कर्मचारी की राज्य 
सरकार की शैक्षिणक सस्थाओ के लिए निहित होती है। 
प 0(2) शिक्षा-5/93 सस्था द्वारा रजिस्टर्ड डाक से भेजे गए नियुक्ति अनुमोदन 
दिनाक 9003/998 का किसी तरह का जवाव/अनुमोदन 45 दिन में प्राप्त नहीं 
हो तो उसे स्वतः अनुमोदित मान अनुदान देय होगा, अस्वीकृत 
की दशा मे देय नहीं। 


नियम 
संख्या 


28 


आदेश 


प 0(2) शिक्षा-5/93 
दिनाक 22/09/998 


प 0(2) शिक्षा-5/93 
दिनाक 08/03/॥999 


प्‌ 9(9) शिक्षा-5/93 
दिनाक 03/2/999 


प 9(9) शिक्षा-5/93 
दिनाक 27/2/॥999 


प्‌ 909) शिक्षा-5/99 
दिनाक 09/0/200 





आदेश/निर्देशों का सारांश 


आदेश क्रमाक 45 में नियुक्ति अनुमोदन में दी गई छूट परिफ 
के प्रसारण दिनाक 9/03/!998 को विद्यमान लम्बित 
प्रकरणों पर भी लागू होगी। 

आदेश क्रमाक 45 मे नियम 28 में दी गई छूट के बावजूद 
भी नियुक्ति अनुमोदन सम्बन्धी प्रकरणों का समय पर व 
सही ढग से निस्तारण न होने के कारण आदेश क्रम 45 की 
शीघ्र कठोरता से पालन करे, निर्देश प्रसारण के अनुस्तार $ 
दिन मे कार्य न करने वालो के प्रति सस्था द्वारा निदेशक को 
भेजे गए मूल प्रकरण की प्रति के आधार पर निदेशक द्वारा 
दोपी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। 

आदेश दिनाक 9/03/988 क्रमांक 45 मे नियुक्ति अनुमोदन 
सम्बन्धी दी गई छुट के अनुसार पालना न होने पर जारी 
स्पष्ट निर्देश। यदि सस्था 45 दिन में प्रकरण तैयार कर 
सक्षम अधिकारी को नहीं भेजती है तो सस्था के विरुद्ध व 
सक्षम अधिकारों को प्रकरण मिलने पर उसके द्वारा निस्तारण 
की कार्यवाही न करने पर उसके विरुद्ध उचित कार्यवाही 
करने के निर्देश। हु 

दिनाक 0/06/999 को रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति 
अनुमोदन नहीं किया जावे अन्यथा आदेशों की अवहेलना करने 
वालों के विरुद्ध कार्यवाही के निर्देश साथ ही प्रथम द्वितीय 
व तृतीय श्रेणी के अध्यापको के रिक्त पदो के विरुद्ध पदों 
के अनुरूप योग्यता रखने वाले सेवा निवृत अध्यापक जो 65 
के नहीं हुए है को 25/-, 25/- व 00/- क्रमशः दैनिक 
वेतन के आधार पर लगाये जाने के निर्देश! 

दिनाक 0/06/999 से 45 दिन पूर्व नियुक्ति अनुमोदव 
सम्बन्धी प्रकरण जो सक्षम अधिकारी के कार्यालय में 45 दिन 
पूर्व प्राप्त हो गया हो या कर्मी ने पद ग्रहण कर लिया है। 
जो भी वाद में हो लेकिन !0/06/999 से पूर्व हो ऐसे 
प्रकरणों में निर्धारित योग्यता रखने वाले कर्मचारीयों के 
नियुक्ति अनुमोदन करने के निर्देश। 
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आदेश/निर्देशों का सारांश 





प 90) शिक्षा-5/93 
दिनाक 27/2/999 


नियमित पदों के विरुद्ध नियुक्त सेवानिवृत्त योग्यताधारी दैनिक 
वेतन भोगी कर्मचारी की 58 वर्ष की आयु के बाद 65 वर्ष 
की आयु से पूर्व की नियुक्ति मान्य होगी व उस पर अनुदान 
भी देय होगा। 

अनुदान प्राप्त शैक्षिक सस्थाओं के शाखा प्रधानो की नियुक्ति 
सीधी भर्ती से होती है अतः इस पर 0/06/999 के 
आदेश के अनुसार नियुक्ति पर प्रबंध नहीं है। 
0/06/999 के आदेश के यथोचित प्रसार के कारण जिन 
सस्थाओं ने नियमों के अतगर्त नियुक्ति की सम्पूर्ण प्रक्रिया 
पूर्ण करके नियुक्तियों कर ली है उन्हें स्वीकृति इस शर्त पर 
दी जाती है के इनके लिए अतिरिक्त राशि की माग नहीं की 
जावेगी। 

एक ही वेतन श्रृंखला के कर्मी को सोसाईटी एक शिक्षण 
सस्था से दूसरी में स्थानातरण करती है तो राज्य सरकार के 
अनुमोदन की आवश्यकता नहीं। 

परिवीक्षा पर रखे गए कर्मचारियों को सेवा से हटाने के मामले 
में 6 माह से कम की सेवा अवधि वाले को एक माह का व 
6 माह या इससे अधिक सेवा अवधि वाले को तीन माह का 
नोटिस या वेतन देना होगा। 

गैर सरकारी सस्थाओं में अत्थावश्यक अस्थायी नियुक्ति हेतु 
चयन समिति का गठन, विज्ञापन की मान्यता, नियुक्ति 
अवधि कितनी होगी व विभाग की संस्थापीत प्रतीक्षा सूची में 
से चयन सम्बन्धी निर्देश 

आदेश क्रमाक 26 के लिए ओर अधिक स्पष्टीकरण 


प 9(9) शिक्षा-5/93 
दिनाक 0/03/2000 


प 99) शिक्षा-5/93 पार्ट-8 
दिनाक 29/03/200 


प्‌ 8(8) शिक्षा-5/95 
दिनाक 3/2/997 


प॑ 909) शिक्षा-5/93 
दिनांक 03/08/999 


प 0(2) शिक्षा-5/93 
दिनाक 03/08/999 


प 0(2) शिक्षा-5/93 
दिनांक 03/0/998 
प (33) शिक्षा-6/83 
दिनाक 06/08/993 


अनुदानित शिक्षण सस्थाओं के कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों 
के अनुरुष वेतनभत्ते देय होगे व उनमें परिवर्तन होने पर 
राज्य कर्मचारियों की तरह उन पर भी स्वतः लागू होंगे। इस 
हेतु अलग से आदेश की आवश्यकता नहीं होगी। 

गैर अनुदानित पद से अनुदानित पद पर चयन समिति द्वारा 
नियमानुसार की गई नियुक्ति की स्थिति में उस कर्मी का 
वेतन सरक्षित होगा वशर्ते कि नियुक्त पद की वेतन श्रृंखला, 
से वेतन अधिक न हो। 


पे 40(2) शिक्षा-593 
दिनाक 2005/997 


आदेश आदेश आदेश/निर्देशों का साराश 
संख्या क्रमांक 


प 0(2) शिक्षा-5/93 अनुदान नियमों में चयनित वेतन मान व पदोन्नति का 
दिनाक 77//997 उल्लेख न होने के कारण अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के 
कर्मचारियों को यह देय नहीं होगा लेकिन गृह किराया भत्ता, 
शहरी क्षति पूर्ति भत्ता व महगाई भत्तों देय होगा। 

इन नियमों मे उपादान का प्रावधान भी नहीं है अतः ॥972 
के नियमो के अनुसार संस्था कर्मचारियों को उपादान देने हेतु 
तो वाध्य है लेकिन इस पर अनुदान देय नहीं। 

प 0(2) शिक्षा-5/93 आदेश क्रमाक ॥7 को निरस्त करते हुए वेतन निर्धारण 
दिनाक 03/2/997 आदेश क्रमांक एफ 24(53) शिक्षा 5/76 दिनाक 02/0॥/ 
976 की प्रक्रिया के अनुसार हो व नवीन वेतन श्रृंखला में 
निचली स्टेज पर वेतन देय होगा। वेतन वृद्धि पूर्ववत रहेगी! 
प 0(2) शिक्षा-5/93 वेतन सरक्षण आदेश क्रमांक 34 दिनाक 03/2/॥997 
दिनाक 9/05/998 उसके जारी होने की तिथि से प्रभावी माना जावें (30297) 
प (33) शिक्षा-6/83 पुनरीक्षित वेतन मान 998 लागू व 2/97 तक की राशि से 
दिनाक 2/05/998 राष्ट्रीय वचत-पत्र खरीदने के निर्देश 

प5() शिक्षा-5/94 पार्ट-] वेतन मान भत्ते व फीस के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण। 
दिनाक 29/07/997 

प्‌ (33) शिक्षा-5/83 जुलाई 98 व अगस्त 98 के बढ़े महगाई भत्ते की राशि पूर्व 
दिनाक 9/2/998 में जो जी.पी.एफ. खाते में जमा कराई गई से पुनः राष्ट्रीय 
वचत्त-पत्र खरीदने के निर्देश एव भविष्य मे जब-णंव मम. 
बढ़े सस्था प्रधान अपने अश की राशि के साथ कर्मचारियों 
की इस बढ़ी राशि का विनियोजन राष्ट्रीय बचत-पत्र में करे। 
प ॥63) शिक्षा-5/83 अनुदानित शिक्षण सस्थाओ के कर्मचारियों को पुनरीक्षित 
दिनाक 29/03/999 वेतनमान (छठा सशोधित) नियम 998 के अंतर्गत केवल 
एण्ट्रीस्केल ही देय होगा। सीनियर व स्लेकशन स्केल देय नहीं। 
प (6) शिक्षा-5/88 गैर सरकारी अनुदानित कलिजों के व्याख्याताओ के लिए 
दिनाक 03/07/999 यूं जी.सी. स्केल लागू व 2/97 तक की बढ़ी राशि से 
राष्ट्रीय वचत-पत्र क्रय करे। 

प्‌ (0)) शिक्षा-5/90 उ.मा.वि. प्रधानाध्यापक के पद को क्रमोन्‍्नत करने पर कार्यरत 
दिनाक ]3/03/2000 प्रधानाध्यापक चयनसमिति के अनुसार योग्यताधारी हैं तो 
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आदेश 
संख्या 


प 9(9) शिक्षा-5/93 
दिनाक 26/02/200 
प ॥(22) शिक्षा-588 
दिनाक 22/03/200 


प (22) शिक्षा-5/88 
दिनाक 30/04/200। 


पर ॥(22) शिक्षा-5/88 
दिनाक 04/05/200 


प 3(30) शिक्षा-4/98 
दिनाक 27/03/200 
प 5 0) शिंक्षा-5/200] 
दिनाक" 07/2/200 
प 50) शिक्षा-5/200 
दिनाक 2907/2002 
एफ 50) शिक्षा-श्रम/98/ 
0842 

दिनांक 2/07/2003 
प 9(9) शिक्षा-5/95 
दिनांक 23/09/999 
प्‌ 7(52) शिक्षा-5/9] 
दिनाक 3//997 
प 7 (47) शिक्षा-5/93 
दिनाक 08/03/999 





आदेश/निर्देशों का सारांश 


उसको वेतन पद ग्रहण तिथि से प्रधानाचार्य के पद का देय 
होगा। योग्यताधारी नहीं है तो वेतन निचले स्तर पर केवल 
निर्धारण होगा। 

अनुदानित शिक्षण सस्थाओं के कर्मचारियों के बढ़े महगाई 
भत्ते की राशि जी.पी.एफ. खाते में भी जमा कराने की छूट 
]4/08/997 द्वारा अशदायी प्रावधायी निधि से जो राशि 
क्षेत्रीय आयुक्त कर्मचारी भविष्य निधि के यहाँ जमा करानी थी 
को निरस्त कर अब नियमों के अंतर्गत विहित व्यवस्था के 
अनुसार जमा की व्यवस्था करने के निर्देश। 

आदेश दिनाक 22/03/200 क्रमांक सं. ॥8 के निर्देश 
अनुदानित के साथ-साथ मान्यता प्राप्त सस्थाओं पर भी लागू 
करने के सम्बन्ध में निर्देश । 

आदेश दिनाक 22/03/200] (क्रम. स. 8) व दिनाक 
30/04/200। (क्रम स. 22) को (उच्च न्यायालय के 
निर्णय के अनुसार) स्थगित रखने के निर्देश 

अनुदानित महाविद्यालयों के शिक्षकों को यु.णी.सी. वेतनमान 
के एरियर का भुगतान नगद होगा। 

अनुदानित महाविद्यालयों में 27/07/98 से एरियर एडवांसमेंट 
योजना के लाभ के लिए रक्रीनिंग कमेटी का गठन। 
अनुदानित शिक्षण सस्थाओं के प्राध्यापकों को पी.एच.डी./ 
एम.फील के इन्सेन्टीव का लाभ 06/05/2002 से विलोपित। 
निजी शिक्षण सस्थाओं चिकित्सालयों के कर्मचारियों की 
न्यूनतम मजदूरी की दरे निर्धारित। 


नित्तम्बित कर्मचारी के विरुद्ध 6 माह तक जाच पूरी न होने 
पर जाच पेण्डिग रखते हुए कर्मी को वहात्न करने के निर्देश। 
स्थायी कर्मचारी को सेवा परित्याग करने/करवाने हेतु तीन 
माह का नोटिस देने के क्रम में 

सेवा से पृथक करने सम्वधी सूचना पर विभाग द्वारा सहमति 
देने की अवधि 30 दिन के स्थान पर 60 दिन करने के 
सम्बंध मे, तदनुपरांत स्वतः अनुमोदित मानने के निर्देश 


प9(9) शिक्षा-5/93 
दिनाक 23/09/999 
प]7(47) शिक्षा-5/93 
दिनाक 09/07/998 


प]0(2) शिक्षा-5/95 
दिनाक 20/05॥997 


पे 0(2) शिक्षा-5/93 
दिनाक 8/06/97 


प0(2) शिक्षा-5/93 
दिनाक 29/07/998 
प0(2) शिक्षा-5/93 
पार्टन 
दिनाक 26/03/999 
प0(2) शिक्षा-5/93 
दिनाक 07/07/999 


प9(9) शिक्षा-5/93 
दिनाक 9/05/2000 
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आदेश/निर्देशों का सारांश 


निलम्बित कर्मी की विभागीय जाच विभागीय प्रतिनिधि के 

विना उचित नहीं मानी जावेगी। 

सेवा से कार्यरत कर्मचारी को हटाये जाने पर अनुमोदन हेतु 
गठित कमेटी सम्बन्धी अधिकार जि शि.अ. में निहित किये 
गए। 

सेवा से कार्यरत कर्मी को हटाने से पूर्व शिक्षा निदेशक की 
अनुमति लेना आवश्यक होगा व शैक्षणिक अनुशासन पर 


- प्रतिकूल प्रभाव न पड़े इस हेतु कार्यवाही तत्परता से की जावे। 


सेवारत कर्मचारी की सेवाकाल में वृद्धि जो राज्य सरकार 
द्वारा अनुमोदित समझी जावेगी उस सेवा वृद्धि के लिए 
विहित शर्ते पूर्ण करने के निर्देश; 

सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष लेकिन स्नाकतोत्तर अध्यापन या 
अनुसधानकर्त्ता की सेवा विस्तार 62 वर्ष तक के क्रम में 
नियम 45 को राजस्थान राजपत्र असाधारण भाग-4 (ग) () 
दिनाक 27/03/999 द्वारा सशोषित किया गया जो 
3/03/999 से प्रभावी हुआ। 

राज्य सेवा से त्याग पत्र देकर अनुदान प्राप्त संस्थाओं में 
नियमानुसार नियुक्त कर्मचारी को देय वेतन मे से पेंशन की 
राशि घटाकर भुगतान देय होगा, अधिवार्पिकी पश्चात सेवा 
विस्तार देय नहीं। 

राज्य सेवा से सेवा निवृत्ति आयु से पूर्व नियुक्त कर्मचारी 
को अनुदानित सस्था में नियुक्ति पर राज्य सरकार से 
स्वीकृति आवश्यक अन्यथा अनुदान देय नहीं होगा। 
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- अध्याय - 6. छुट्टी की स्वीकार्यत्ता 
छुट्टी की सामान्य शर्ते- 


छुट्टी केवल कर्तव्य से आर्जित होती है। 
कोई कर्मचारी, जिसे सेवा से पदच्युत कर या हटा दिया जाता है, किन्तु अपील या पुनरीक्षण में पुनः स्थापित कर 
दिया जाता है छुट्टी के लिए अपनी पूर्ववर्ती सेवा को गिनाने का हकदार है। 
छुट्टी का दावा अधिकार के रूप में नहीं किया जा सकता। अवकाश मजूर करने के लिए सशक्त प्राधिकारी के पास 
सेवा की अत्यावश्यकता के अनुसार किसी भी समय छुट्टी से इन्कार करने या उसको प्रतिसहत करने का विवेकाधिकार 
आरक्षित है। 
किसी कर्मचारी को देय और उसके द्वारा आवेदित छुट्टी की प्रकृति मजूरी प्राधिकारी के विकल्प पर परिवर्तित नहीं की 
जा सकेगी। 
छुट्टी सामान्यता उस दिन प्रारम्भ होती है जिसको प्रभार का अन्तरण किया जाता है और उस दिन के पूर्ववर्ती दिन 
को समाप्त होती है जिसको प्रभार पुन लिया जाता है। 
छुट्टी पर जाने वाले प्रत्येक कर्मचारी को छुट्टी के लिए उसके आवेदन पर वह पता लिखना होगा जिस पर छुट्टी के 
दीरान उसे पत्र भेजे जा सके। 

छुट्टी पर का कोई कर्मचारी पूर्व मजूरी प्राप्त किये विना कोई भी नौकरी प्राप्त नहीं कर सकेगा या लेखाकार, सलाहाकार, 
विधिक या चिकित्सा व्यवसायी के रूप में प्राइवेट वृत्तिक व्यवसाय के स्थापन को सम्मिलित करते हुए कोई नियोजन 
स्वीकार नहीं कर सकेगा। 
छुट्टी या उसके विस्तार के लिए आवेदन ऐसी छुट्टी या विस्तार को मजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को किया 
जाना चाहिए। 
किसी सक्षम और प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक के द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र सम्बन्धित कर्मचारी को छुट्टी के लिए 
अपने आप अधिकार प्रदान नहीं करता है। प्रमाण-पत्र छुट्टी मजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को अग्रेषित किया 
जाना चाहिए और उस प्राधिकारी के आदेशो का इन्तजार किया जाना चाहिए। 

चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर छुट्टी के आवेदन के साथ सरकारी चिकित्सा अधिकारी/वैद्य/हकीम /होम्यापैथिक 
चिकित्सा द्वारा दिया गया चिकित्सा प्रमाण पत्र लगाया जायेगा। 

छुई। मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी, स्वविवेक से प्रधान चिकित्सा अधिकारी, या यथास्थिति, मुख्य चिकित्सा 
अधिकारी से द्वितीय चिकित्सीय राय प्राप्त कर सकेगा जो रूग्णता के तथ्यों और सिफारिशीकृत छुट्टी की अवधि की 
आवश्यकता दोनो के बारे में राय व्यक्त करेगा और इस प्रयोजन के लिए वह आवेदक से या तो अपने समक्ष या 
अपने द्वारा नाम निर्देशित चिकित्सा अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने की अपेक्षा कर सकेगा। 

चिकित्सा अधिकारियों को किसी भी ऐसे मामले में छुट्टी मंजूर करने की सिफारिश नहीं करनी चाहिए जिसमें यह 
युक्तियुक्त सम्भावना प्रतीत नहीं होती है कि सम्बन्धित कर्मचारी अपना कर्तव्य ग्रहण करने के लिए कभी समर्थ होगा। 
ऐसे मामलों में यह राय कि कर्मचारी सेवा के लिए स्थायी रूप से असमर्थ है, चिकित्सा प्रमाण-पत्र में अभिलिखित 
की जानी चाहिए। 

ऐसे मामलों में जहां छुट्टी के सभी आवेदन सेवा के हित में मजूर नहीं किये जा सकते हों वहा प्राधिकारी को यह 
विनिश्चित करने में कि किस आवेदन को मजूर किया जाना चाहिए, निम्नलिखित विन्दुओ पर विचार करना चाहिए.- 
(को कर्मचारी जिसे तत्समय सुविधापूर्वक छोड़ा जा सके, 

(ख) विभिन्न आवेदकों को देय अवकाश की मात्रा, १ 
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(ग) प्रत्येक कर्मचारी के द्वारा छुट्टी से अन्तिम वार लौटने के पश्चात्‌ सेवा की मात्रा और प्रकृति, 

(ध) यह तथ्य कि किसी भी ऐसे आवैदक को पूर्व मे छुट्टी से इंकार किया गया है। 

ऐसे कर्मचारी को छुट्टी मजूर नहीं की जानी चाहिए, जिसे अवचार या सामान्य अक्षमता के लिए तुरन्त सेवा से पदच्युत 
किया जाना या हटाया जाना है। 

कोई कर्मचारी जिसने चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर छुट्टी ली है, तव तक कर्त्तव्य पर नहीं लौट सकेगा जब तक कि वह 
प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक से स्वस्थता का चिकित्सीय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं कर देता है। 

कोई कर्मचारी, जो छुट्टी के विना या अवेदित छुट्टी के सक्षम ग्राधिकारी के द्वारा मजूर कर दिये जाने से पूर्व इयूदी 
से अनुपस्थित रहता है जान बूझकर ड्यूटी से अनुपस्थित रहा हुआ माना जाबेगा और ऐसी अनुपस्थिति को पूर्व 
की सेवा की जब्ती को अन्तर्वलित करते हुए सेवा मे तव तक विच्छिन्नता माना जायेगा जब तक कि समाधानग्रद कारण 
प्रस्तुत कर दिये जाने, उस अनुपस्थिति को देय छुट्टी मजूर करके सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनियमित या अताधारण 
छुट्टी मे परिवर्तित नहीं कर दिया जाता है छुट्टी की समाप्ति के पश्चात्‌ जानबूझकर ड्यूटी से अनुपस्थिति कर्मचारी 
को अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए दायी बना देती है। 


(४५/) किसी भी प्रकार की छुट्टी किसी भी अन्य प्रकार की छुट्टी के सयोजन या निरन्तरता मे मजूर की जा सकेगी। 
(४५॥॥ प्रत्येक प्रकार की छुट्टी के लिए प्रत्येक कर्मचारी का अद्यतन छुट्टी लेखा रखा जायेगा। 


47. 
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रियायती छुट्टी- 


गैर-अध्यापन स्टाफ-गैर अध्यापन स्टाफ के सदस्य चाहे अस्थायी हो या स्थायी एक कलेण्डर वर्ष मे 50 दिन की 
रियायती छुट्टी के हकदार होगे। अधिकतम (300) दिन तक के कुल सचयन के अध्यधीन रहते हुए प्रति वर्ष पद्रह 
दिन की रियायती छुट्टी । जनवरी को और शेप पत्रह दिन की । जुलाई को कर्मचारी के छुट्टी लेखे में जमा की जावेगी" '। 
अध्यापन स्टाफ- (क) इस उप-नियम के खण्ड (ख) के अधीन उपदर्शित सीमा तक के सिवाय, अध्यापन स्टाफ 
के सदस्यो को, चाहे अस्थायी हो या स्थायी, ऐसे किसी कलैण्डर वर्ष मे, जिसमें वे पूर्ण दीर्घावकाश का उपभोग करते 
है, निष्पादित कर्त्तव्य के सम्बन्ध में रियायती छुट्टी अनुज्ेय नहीं है। 

(ख) विद्यालयों और महाविद्यालयों का अध्यापन स्टाफ एक कलैण्डर वर्ष मे पन्भह दिन की रियायती छुट्टी का हकदार 
होगा। छुट्टी लेखे में प्रत्येक कलैण्डर वर्ष के समाप्ति के तुरन्त पश्चातू, पन्द्रह दिन की रियायती छुट्टी जमा की 
जायेगी। इस प्रकार जमा की गयी रियायती छुट्टियो का अनुपयुक्त भाग, अधिकमतम (500) दिन तक के 
अध्यधीन रहते हुए, आगामी वर्ष में अग्रनीत करने के लिए अर्हित होगा" “। 

(ग) किसी कलैण्डर वर्ष के दौरान नियुक्त किये गये अध्यापन स्टाफ को ऊपर खण्ड (ख) मे अधिकथित शर्त के 
अध्यधीन रहते हुए उस कलैण्डर वर्ष की समाप्ति के तुरन्त पश्चात्‌ उसकी सैवा के प्रत्येक पूर्ण किये गये महीने 
के लिए क्रमश. 8 . 7 के अनुपात में [/#दिन की दर से रियायती छुट्टी अनुज्ञात की जायेगी। 

(ध) ऐसे किसी कलैण्डर वर्ष के सम्बन्ध में, जिसमें उसे पूर्ण दीघविकाश का उपभोग करने से निवारित किया जाती 
है, ऐसे कर्मचारी को अनुन्नेय रियायत्ती छुट्टी 5 दिन के ऐसे अनुपात में होगी जो नहीं लिये गये दीर्घाविकाशें 
के दिनों की सख्या का पूर्ण दीर्घावकाश से है। यदि किसी भी कलैण्डर वर्ष में कर्मचारी पूर्ण दीर्घावकाश को 
उपभोग नहीं करता है तो उसे कलैण्डर वर्ष के सम्बन्ध, में दीर्धावकाश की समाप्ति पर 5 दिन की रियायती 
छुट्टी अनुन्नेय होगी। 


# 7 ते 2- त्दर्भ अतगक्रम के आदेश के सार्यंध अध्याय के अत में देखे पृष्ठ - 63 । 
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(ड) दीर्धावकाश इन नियमों के अधीन किसी भी प्रकार के अवकाश के सयोजन में या निरन्तरता में लिया जा सकेगा, 
परन्तु अन्य छुट्टी के सयोजन या निरन्तरता मे लिए गए दीर्धावकाश और रियायती छुट्टी की कुल अवधि ऊपर 
उप-नियम(।) के अधीन किसी कर्मचारी को एक समय मे देय और अनुज्ञेय रियायत्ती छुट्टी की मात्रा से अधिक 
नहीं होगी। 

अर्द्धवेतन छुटूटी - 

कर्मचारी, सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के सम्बन्ध में 20 दिन की अर्द्धवेतन छुट्टी का हकदार होगा। 

खण्ड (]) के -अधीन की छुट्टी चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर या प्राइवेट काम -काज के लिए मजूर की जा सकेगी। 

परिवर्तित छुटूटीः 

देय अर्द्धवेतन छुटूटी की मात्रा के आधे से अनधिक की परिवर्तित छुट्टी स्थायी कर्मचारी को निम्नलिखित शर्तों के 

अध्यधीन रहते हुए किसी प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक के चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर मजूरी की जा सकेगी.- 

(क) जब परिवर्तित छुट्टी मजूर की जाती है तो छुट्टी की मात्रा का दुगना देय अर्द्धेतत अवकाश में से विकलित 
किया जायेगा, 

(ख) छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि उसकी समाप्ति पर कर्मचारी 
के डयूटी पर लीटाने की युक्ति युक्त सम्भाव्यता है। 

सम्पूर्ण सेवा के दीरान अधिकमत 80 दिन तक की अर्छवेतन छुट्टी चिकित्सा प्रमाण-पत्र पेश किये विना वहां परिवर्तित 

की जा सकेगी, जहा ऐसी छुट्टी किसी अनुमोदित्त पाठ्यक्रम के लिए उपयोग में लायी जाती है जिसे छुट्टी मजूर 

करने वाला प्राधिकारी लोकहित में किया जाना प्रमाणित करे। 

असाधारण छुटूटीः- 

असाधारण छुट्टी किसी कर्मचारी को विशेष परिस्थितियों में मजूर की जा सकेगी- 

(क) जब कोई भी अन्य छुट्टी नियमानुसार अनुज्ञेय न हो, या 

(ख) जब अन्य छुट्टी अनुन्ञेय हो किन्तु सम्बन्धित कर्मचारी असाधारण छुट्टी की मजूरी के लिए लिखित में आवेदन करे। 

स्थायी नियोजन में के किसी कर्मचारी के मामल को छोड़कर असाधारण छुट्टी की अवधि किसी एक अवसर पर तीन 

या अठारह महीने से अधिक नहीं होगी, दीर्घतर कालावधि तभी अनुन्नेय होगी जब सम्बन्धित कर्मचारी का निम्नलिखित 
के लिए उपचार चल रहा होः- 

(की किसी मान्यता प्राप्त आरोग्यशाला मे फेफड़े के क्षयरोग के लिए, या 

(ख) किसी अर्हित क्षयरोग विशेषज्ञ या सिविल सर्जन के द्वारा शरीर के किसी अन्य भाग के क्षयरोग के लिए, या 

(ग) किसी मान्यता प्राप्त कुष्ठ संस्था में या किसी सिविल सर्जन या सम्बन्धित राज्य प्रशासनिक चिकित्सा अधिकारी 
द्वारा इस रूप से मान्यता प्राप्त कुष्ट विशेषज्ञ द्वारा कुष्ठ के लिए। 

जहा क्षय रोग के लिए उपचार के अधीन चल रहे किसी कर्मचारी को उपनियम (2) के अधीन असाधारण छुट्टी मजूर 

की जाती है और वह ऐसी छुट्टी का उपभोग करने के पश्चात्‌ अपनी डयूटी को पुनः ग्रहण करता है और तत्पश्चातु 

अर्द्धवेतत अवकाश अर्जित करता है, वहाँ उसके द्वारा इस प्रकार उपभोग की गबी असाधाराण छुट्टी अर्द्धवेतन छुट्टी 
में सम्परिवर्तित कर दी जायेगी और वह अर्जित अर्द्धवेतन के पेटे समायोजित की जायेगी। 

छुट्टी वेतन की रकम 

रियायत्ती छुट्टी पर कोई कर्मचारी ऐसे वेतन के वराबर छुट्टी वेतन का हकदार है जिसके लिए यह अवकाश आरष्म 

होने से पूर्ववर्ती दिन को हकदार है। 
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अर्द्धवेतन छुट्टी पर का कोई कर्मचारी अधिकतम 3000/-ख्पये के अध्यधीन ऊपर उप-नियम ([) में विनिर्दिप्ट रकम 
के आधे के बरावर छुट्टी वेतन का हकदार होगा. 

परन्‍्तू यह सीमा लागू नहीं होगी यदि छुट्टी चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर या अध्ययन छुट्टी निवन्धनों से अन्यथा 
अनुमोदित पाठ्यक्रम उर्त्तीण करने के लिए ली गई है। 
परिवर्तित छुट्टी पर का कोई कर्मचारी रियायती छुट्टी के दोरान यथा-अनुज्ञेय छुट्टी वेतन का हकदार होगा। 
असाधारण छुट्टी पर का कोई कर्मचारी किसी भी छुट्टी वेतन का हकदार नहीं है। 


प्रसूति छूट्टीः- 

सक्षम प्राधिकारी, महिला कर्मचारी को उसकी सेया की सम्पूर्ण कालावधि के दौरान दो वार प्रसूति अवकाश मजूर कर 

सकेगा। तथापि यदि दो बार इसका उपयोग करने के पश्चात्‌ कोई भी जीवित सन्तान नहीं है तो प्रसूति छुट्टी एक 

बार और मजूर की जा सकेगी*३। 

प्रसृति छुट्टी ऐस्ती कालावधि के लिए पूर्ण वेतन पर अनुज्ञात की जा सकेगी जो इसके प्रारम्भ की तारीख से 20 दिन 

की कालावधि तक हो सकेगी* 4 

इस नियम के अधीन प्रसूति छुट्टी निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए गर्भ ग्राव को सम्मिलित करते हुए गर्भपात 

के मामले में भी मजूर की जा सकेगीः- 

(क) छुट्टी 6 सप्ताह से अधिक नहीं है, ओर 

(ख) छुट्टी के लिए आवेदन, प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक से प्राप्त प्रमाण-पत्र से समर्थित हो। 

(ग) प्रसूति छुट्टी अपूर्ण गर्भ स्त्राव के मामले में अनुन्नेय नहीं है। 

प्रसूति छुट्टी किसी भी प्रकार की अन्य छुट्टी के साथ संयोजित की जा सकेगी, किन्तु प्रसूति छुट्टी की निरतरता में आवेदित 

कोई भी छुट्टी तभी मजूर की जा सकेगी जब कि प्रार्थना चिकित्सा प्रमाण-पत्र से समर्थित हो। 

अध्ययन छुटूटी- । अनुज्ञेयता- 

(क) अध्ययन छुट्टी अध्यापन स्टाफ के स्थायी सदस्य को ऐसे पाठ्यक्रम या वैज्ञानिक या तकनीकी अन्वेषण का 
अनुसरण करने के लिए अनुन्ञेय होगी, जिसे मजूरी प्राधिकारी की राय में उस सस्था के, जिसमें वह नियोजित 
है, कामकाज के लिए लोकहित मे आवश्यक माना जाता है। यह सामान्य ऐसे कर्मचारी को-मयूर नहीं की 
जायेगी जो सेवा के 20 वर्ष या उससे अधिक पूर्ण कर चूका है। 

(ख) खण्ड (क) मे अन्तर्विष्ट उपबन्धो मे किसी वात के होते हुए भी अध्ययन छुट्टी अध्यापन स्टाफ के ऐसे अस्थायी 
सदस्य को ही अनुज्ञेय होगी जिसने 3 वर्ष की निरन्तर सेवा कर ली है यदि उसकी प्रारम्भिक नियुक्ति इन नियमों 
के अनुसार की गयी हो। 

मजूरी के लिए शर्ते- (क) अध्ययन छुट्टी अध्यापन स्टाफ के किसी सदस्य कोः- 

(0. पाठ्यक्रम या वैज्ञानिक या तकनीकी प्रकृति का अन्वेषण या तो भारत मे या भारत के वाहर करने के लिए समर्थ 
बनाने के लिए मजूर किया जायेगा, यदि यह मजूरी प्राधिकारी द्वारा यह प्रमाणित कर दिया जाता है कि ६ , 
ययन छुट्टी की मजूरी सस्था के काम-काज के हित्त मे होगी। ऐसी छुट्टी किसी अध्यापक को ऐसी आवृति 
में मजूर नहीं की जानी चाहिए जो उसके नियमित कार्य से सम्बद्धतां से हटाने वाली हो। 

60 एक समय में ]2 महीने की कालावधि सामान्यत. उचित अधिकतम के रूप में मानी जानी चाहिए और आप- 
वादिक कारणों को छोड़कर वढायी नहीं जानी चाहिए। 


#3 ते 4- तदर्भ अत्रयक्रम के आदेश के चाय अध्याय के अत में देखे प्रृष्ठ - 83/ 
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(४) किसी कर्मचारी की सेवा की सम्पूर्ण कालावधि के दौरान अध्ययन छुट्टी की कुल कालाबंधि 24 महीने से अधिक 
नहीं होगी। यह एक या अधिक वार में ली जा सकेगी। 

(9 अध्ययन छुट्टी अन्य प्रकार की छुट्टी के सयोजन में ली जा सकेगी, किन्तु किसी भी मामले में असाधारण छुट्टी- 
से भिन्‍न छुट्टी के सयोजन में इस छुट्टी की मजूरी से कर्मचारी नियमित ड्यूटी से कुल 28 महीने से अधिक 
के लिए अनुपस्थित नहीं रहेगा। 

(ख) अध्ययन छुट्टी अर्द्धववन पर की अतिरिक्त छुट्टी है और ऐसी छुट्टी के दौरान छुट्टी वेतव नियम 5 (2) के अनुसार 
विनियमित किया जायेगा। 

() प्रठ्यक्रम की समाप्ति पर उत्तीर्ण की गयी परीक्षा का या विशेष अध्ययन के प्रमाण-पत्रों के सहित उचित प्रारूप में 
प्रमाण-पत्र प्रबन्ध समिति को प्रस्तुत किया जायेगा। 

(९ छुट्टी की कालावंधि को नियमित सेवा की कालावधि के रूप मे गिना जायेगा। 

७) किसी कर्मचारी को, जो प्रशिक्षण के लिए अध्ययन अवकाश का उपयोग करता है, प्रशिक्षण की समाप्ति के पश्चात्‌ 
निम्नलिखित सारणी में दिखायी गयी कालावधि के लिए, सस्था में सेवा करने का वन्ध पत्र निष्पादित करना चाहिए- 


अध्ययन छुट्टी कालावधि जिसके लिए बन्ध-पत्र 
की काल़ावधि निष्पादित किया जाना है 

त्तीन महीने एक वर्ष 

छह महीने दो वर्ष 

एक वर्ष तीन वर्ष 

दो वर्ष पाच वर्ष 


निष्पादित किये जाने वाले वन्ध-पत्र का प्रारूप जैसा पिरशिप्ट'-4 में दिया गया है उसके अनुसार होना चाहिए। 


९५ .% «* 
4 04] 


ए- संदर्भ आदेश सारांश तालिका 











240 दिन के स्थान पर 300 दिन का अवकाश प्रतिस्थापित 
किया गया जो 6/0/999 से प्रभावी माने जाये। 
नियम 47 (ख) अधिसूचना से जो राज पत्र असाधारण 
भाग 4 (ग) (7) दिनाक 6/0/999 में छये अनुसार 
सशोधित किया गया। 

तीन बार के स्थान पर दो बार प्रतिस्थापित किया गया ये 
आदेश दिनाक 6/0/999 से प्रभावी माने जावेंगे। 

90 दिन के स्थान पर 20 दिन प्रतिस्थापित किया गया यह 
सशोधन दिनाक 6/0/999 से प्रभावी माना जावेगा। 
गुजर २० 8५- 5.0. 92६ (52) () 707. 6/0/999 


पे (35) शिक्षा-5/82 
दिनाक 03/08/999 
प (35) शिक्षा-5/82 
दिनाक 03/08/999 







प (35) शिक्षा-582 
दिनांक 03/08/2999 
प (35) शिक्षा-5/82 
दिनाक 03/08/999 
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अध्याय - 7. आचरण और अनुशासन 


54, साधारण- प्रत्येक कर्मचारी हर समय 


(0). पूर्ण सत्य निष्ठ बनाये रखेगा, और 

(0)... कर्तव्य निष्ठा ओर पद की गरिमा बनाये रखेगा। 

55. अनुचित और अशोभनीय आचरण- कोई भी कर्मचारी, जो- 

().. नैतिक अधमता, चाहे वह उसके कर्तव्य के निर्वहण के अनुक्रम में हो या नहीं, अन्तर्वलित करने वाले अपराध के लिए 
सिद्ध दोष किया गया है, 

(0) जनता में ऐसी उच्छूखल रीति से व्यवहार करता है, जो उसके पद की दृष्टि से अशोभमीय हैं; 

(४0. किसी प्राधिकार वान व्यक्क्ति को अनाम या छदमनाम से याचिका भेजा हुआ साबित हो गया हैं; 

(५) अनैतिक जीवन जीता है; 
अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी होगा। 


56. जानकारी की अप्राधिकृत संसूचना- कोई भी कर्मचारी प्रवन्ध के सामान्य या विशेष आदेश के अनुसार के या 
उसे समनुदेशित कर्तव्यों के सदृभावना पूर्वक पालन के सिवाय ऐसे किसी दस्तावेज या सूचना को ग्रत्यक्षतः या परोक्षतः ससूचित 
नहीं करेगा जो उसके कर्तव्यों के अनुक्रम में उसके कब्ने में आयी है या उसके द्वारा चाहे पदीय स्त्रोत से या अन्यथा तैयार 
या समृहीत की गयी है। 


57. अभिदान- कोई भी कर्मचारी प्रवन्ध की पूर्व मजूरी या आदेश के सिवाय कोई भी निधि या किसी भी प्रकार के किसी 
उद्देश्य के अनुसरण में नकद या वस्तु रूप में अन्य सग्रहण जुटाने के लियए कोई अभिदाय न तो मांगेगा न स्वीकार करेगा, 
न ही स्वयं को अन्यथा सहयुक्त करेगा। पे 

58. दान- न 

(॥) कोई भी कर्मचारी कोई भी दान न तो स्वीकार करेगा न ही अपने परिवार के किसी भी सदस्य या अपने निमित्त कार्य 
करने वाले किसी व्यक्ति को स्वीकार करने के लिए अनुज्ञात करेगा। 

स्पष्टीकरणः- “अभिव्यक्ति दान” में, मुफ्त परिवहन, आवास, वीसा या अन्य सेवा या कोई अन्य धन सम्बन्धी फायदा, जे 

वह किसी निकट सम्बन्धी या कर्मचारी के सार्थक पदीय व्यवहार नहीं रखने वाले स्वीय मित्र से भिन्न अन्य व्यक्ति द्वारा उपलब्ध 

कराया गया हो, सम्मिलित होगा। 

(2) शादी वाषिकी, अन्त्येष्टि या धार्मिक उत्सवो जैसे अवसरों पर जब दान करना प्रचलित धार्मिक या सामाजिक प्रथा 
के अनुरूप हो तो काई कर्मचारी अपने निकट सम्बन्ध्यों से दान स्वीकार कर सकेगा, किन्तु यदि किसी ऐसे दान 
का मूल्य 500/-रूपये से अधिक है तो वह प्रबन्ध समिति के सचिव को सूचित करेगा। 

59. दिवालियापन और आशभ्यासिक ऋणिता- 


(0) कर्मचारी आभ्यासिक ऋणिता से बचेगा। अरे 
(2) जब कोई कर्मचारी दिवालिया अधिनिर्णित या घोषित कर दिया जाता है या जब ऐसे कर्मचारी के वेतन का एक अधि 
सतत्‌ कुर्क रहता है या, दो वर्ष से अधिक की कालावधि के लिए निरन्तर कुर्की के अधीन रहा है, या ऐसी राशि 
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) 


(2) 


0) 


6], 


0) 


2) 


के लिए कुक किया जाता है जो, सामान्य परिस्थितियों मे, दो वर्ष की कालावधि के भीतर प्रतिसंदत नहीं की जा सकती 
हो, तो वह पदच्युति का भागी माना जायेगा। 

जब ऐसा कोई कर्मचारी शिक्षा निदेशक की मजूरी के द्वारा या से अन्यथा पदच्युति का भागी नहीं है तो, मामले की 
रिपोर्ट यदि वह दिवालिया घोषित किया गया है तो, शिक्षा निदेशक की की जानी चाहिए ओर यदि उसके वेतन का 
अर्द्ध॑श कुर्क किया गया है तो शिक्षा निदेशक को की जा सकेगी। 

जब किसी कर्मचारी के वेतन का अर्द्धांश कुर्क किया जाता है तो रिपोर्ट में यह दिखाया जाना चाहिए कि ऋण का वेतन 
से क्या अनुपात है वे कर्मचारी के रूप में ऋणी की दक्षता को किस प्रकार कम करते है, आया ऋणी की स्थिति 
असाध्य है और आया मामले की परिस्थितियों मे उसे उसके द्वारा धारित पद पर बनाये रखना वांछनीय है। 

इस नियम के अधीन के प्रत्येक मामले में यह सावित करने का भार ऋणी पर होगा कि दिवालियापन या ऋणिता 
ऐसी परिस्थितियों का परिणाम हे जिसका, सामान्य तत्परता से भी ऋणी पूर्वानुमत नहीं कर सकता था या जिस पर 
उम्रका कोई नियंत्रण नहीं था और वह अपरिमित या अपव्ययी आदतों से नहीं हुई है। 


जंगम स्थावर और मूल्यांकन सम्पत्ति- 


प्रत्येक कर्मचारी किसी भी पद पर अपनी नियुक्ति हो जाने पर प्रबन्ध को अपनी आस्तियों और दायित्वों की एक विवरणी 

प्रस्तुत करेगा जिसमें निम्नलिखित के बारे में पूरी विशिष्टिया दी गयी हो.- 

(क) उसके द्वारा विरासत में प्राप्त या स्वामित्वाधीन या अर्जित या उसके द्वारा या तो उसके स्वय के नाम से या 
उसके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम से या किसी भी अन्य व्यक्ति के नाम से पट्टे या वन्धक पर धारित 
स्थावर सम्पत्ति) 

(ख) उसके द्वारा विरासत में प्राप्त या इसी प्रकार उसके स्वामित्वाधीन या अर्जित उसके द्वारा या धारित शेयर, डिवेंचर 
और बैंक निश्षेपों सहित नकदी। 

(गो) उसके द्वारा विरासत में प्राप्त या इसी प्रकार उसके स्वामित्वाधीन, या उसके द्वारा अर्जित या धारित अन्य जगम 
सम्पत्ति: और 

(घ) उसके द्वारा प्रत्यक्ष. या अप्रत्यक्षतः उपगत ऋण ओर अन्य दायित्व। 

कोई भी कर्मचारी प्रवन्ध समिति के सचिव की पूर्व जानकारी के सिवाय किसी भी स्थावर सम्पत्ति को या तो अपने 

स्वय के नाम से या अपने परिवार के किसी भी सदस्य के नाम से पट्टे, वन्धक, क्रय, विक्रय, दान द्वारा न त्ो अर्जित 

करेगा न ही व्ययमित करेगा। 

प्रत्येक कर्मचारी या तो उसके स्वयं के नाम से या उत्तके परिवार के किसी सदस्य के नाम से उसके ख्ामित्वाधीन की या 

उसके द्वारा धारित जंगम सम्पत्ति से सम्बन्धित प्रत्येक सव्यवहार की सूचना प्रवन्ध समिति के सचिव को देगा, यदि 

ऐसी सम्पत्ति का मूल्य 000/-रूपये से अधिक हो। 

द्वि-विवाह - ध 

कोई भी कर्मचारी, जिसकी पत्नी जीवित है, दूसरा विवाह, इस वात के होते हुए भी के ऐसा पश्चातृवर्ती विवाह तत्समय 

उस पर लागू स्वीयविधि के अधीन अनुन्ञेय है, प्रबन्ध की पूर्व अनुज्ञा पहले प्राप्त किये विना नहीं करेगा। 

कोई भी महिला कर्मचारी किसी भी ऐसे व्यक्ति से, जिसकी पत्नी जीवित है, प्रवन्ध की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये विना 

विवाह नहीं करेगी। 
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दहेज का प्रतिग्रहण:- कोई भी कर्मचारी- 

न तो दहेज देगा न लेगा और न ही दहेज देने या लेने का दुष्प्रेण करेगा; 

वधु या, वर जैसा भी, स्थिति हो के माता पिता या संरक्षक से किसी भी दहेज की प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः माग 
नहीं करेगा। 


स्पष्ठीकरण - इस नियम के प्रयोजनार्थ दहेज का वही अर्थ होगा जो दहेज प्रतिषेष अधिनियम, 96। में दिया गया है। 


63. 
() 


(2) 


(3) 
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64. 


मादक पेयों या मादक द्रव्यों का उपयोगः- कोई भी कर्मचारी 

किसी भी ऐसे क्षेत्र में जिसमे उसे तत्समय जाना पड़े प्रवृत्त मादक पेयों या मादक द्रव्यों से सम्बन्धित किसी भी विधि 
का कड़ाई से पालन करेगा। 

अपने कर्तव्य पालन के दोरान किन्हीं भी मादक पेयों या मादक द्रव्यों के असर के अधीन नहीं रहेगा और इत्त वा 
की भी सम्यक्‌ सावधानी रखेगा कि किसी भी समय उसके कर्त्तव्यों का पालन समय के ऐसे निकट सामीष् में, जब 
उसे डयूटी पर उपस्थित होना हो ऐसे पेयों या द्रव्यों के असर से इस प्रकार से प्रभावित नहीं हो कि उसके मुँह से 
गन्ध आये या उसकी भाव भगिमा से सामान्यत अन्य यह महसूस करे कि उसमे कोई मादक द्रव्यु या मादक पेय 
ले रखी है। 

किसी भी मादक पेय या दृब्य के असर के अधीन किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं आयेगा। 

किसी भी मादक पेय या दृव्य का अधिक मात्रा में उपयोग नहीं करेगा। 


सेवा सम्बन्धी मामलों में मुकदमेवाजी- कोई भी कर्मचारी अपने नियोजन या सेवा की शर्तों से उद्भूत शिकाकतों 


पर और यहा तक कि ऐसे मामलों पर भी जहाँ ऐसा कोई उपाय वैध रूप से अनुन्ेय हो, सामान्य शासकीय माध्यम या परितोष 
का पहले सहारा लिये बिना विनिश्चय चाहने के लिए किसी न्यायालय मे प्रयत्न नहीं करेगा। 


65. 


संगमों का सदस्य बननाः- कोई भी कर्मचारी किसी भी ऐसे सगम का सदस्य नहीं बनेगा या सदस्य नहीं वना 


रहेगा जिसके उद्देश्य या कार्यकलाप भारत की अखण्डता और प्रभुता या लोक व्यवस्था या नैतिकता पर प्रतिकूल श्रभाव डालने 
वाले हो। 


66. 
(0) 
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67. 


प्रदर्शन और हड़ताल: कोई भी कर्मचारी- 


ऐसे किसी प्रदर्शन में, स्वय को नहीं लिप्त करेगा या भाग नहीं लेगा जो भारत की सप्रभुता और अखण्डता, राज्य 
की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्री पूर्ण सम्बन्धो, लोक व्यवस्था, शिष्टता या नैतिकता पर प्रतिकूल प्रभाव डा 
हो या जिसमें न्यायालय की अवमानना, मानहानि या किसी अपराध का उद्दीपन अन्तर्वलित हो, या 

उसकी सेवा या किसी भी अन्य कर्मचारी की सेवा से सम्बन्धित किसी भी मामले के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की 
किसी हडताल का सहारा नहीं लेगा या किसी भी रूप में उसका दुष्प्रेरणा नहीं करेगा। 


संगठनों का सदस्य वनना:-कोई भी कर्मचारी किसी भी ऐसे सगठन का सदस्य नहीं बनेगा या सदस्य नहीं वनों 


रहेगा जिसे या तो विधि-विरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 967 या तत्समय प्रवृत किसी भी अन्य विधि के अधीन 
विधि-विरूद्ध घोषित कर दिया गया हो या जिसके उद्देश्य या कार्यकलाप साम्प्रदायिक सदभाव, भारत की अखण्डता ओर अभुता 
या लोक व्यवस्था या नैतिकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले हो। 


टन देर 
बू्डून्व 
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अध्याय - 8. अभिदायी भविष्य निधि 
सामाच्य:- 


प्रत्येक मान्यता प्राप्त सस्था अपने कर्मचारियों के फायदे के लिए एक भविष्य-निधि का गठन करेगी*े? | 

ऐसे समस्त कर्मचारियों से, जिन्होंने सस्था में एक वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली है, से निधि मे अभिदाय करने 
की अपेक्षा की जायेगी। 

संस्था निधि में सबयें के विनिधान के सम्बन्ध में राज्य सरकार के द्वारा जारी किये गये निदेशें का पालन करेगी* 2रै0। 
निधि की रकम या उसके किसी भाग का आहरण या उपयोग सस्था के क्रियाकलापों के लिए या कर्मचारियों के सदाय 
करने या अग्रिम देने से भिन्न किसी भी प्रयजोन के लिए नहीं किया जायेगा। 

कर्मचारियों की भविष्य निधि रकम में सभी सचित, चालू या भविष्यवर्ती अनुवृध्दियों और सस्था के अभिदाय वेतन 
आहरण के तीन दिन के भीतर-भीतर सस्था द्वारा सरकारी खजाने/उप खजाने में ब्याज वाले व्यक्तिगत जमा लेखा 
में जमा किये जायेगे?! मै ।4॥ 

सहायता अनुदान विल पर ग्रतिहस्ताक्षर करने वाला प्राधिकारी उस पर प्रतिहस्ताक्षर करते समय यह सुनिश्चित करेगा 
कि गत महीने तक की कालावंधि की भविष्य निधि अभिदान और अभिदाय सस्था के व्यक्तिगत जमा लेखा में सम्यक 
रूप से जमा कर दिया गया है। 

प्रत्येक कर्मचारी को एक-एक पास बुक दी जायेगी जिसमें सभी जमाओं और आहरणो की नियमित प्रविष्टया संस्था 
के खजादी द्वारा की जायेगी ओर उसके हस्तक्षरों से अनुप्रमाणित की जायेगी। यह कर्मचारियों को श्रतिवर्ष 30 जून 
के पश्चात्‌ दिखाई जायेगी। 

सस्था का प्रधान कर्मचारियों के उनके अपने-अपने भविष्य-निधि लेखों में, ऐसे व्यष्टिक लेखें में के अतिशेष के अनुसार 


. आनुपातिक आधार पर व्याज जमा कराने का प्रवन्ध करेगा। 


नाम निर्देशनः- 

कोई अभिदाता, निधि में शामिल होने के पश्चात्‌ यथा सम्भव शीघ्र संस्था के सचिव को किसी एक या अधिक थक्तियों 
को वह रकम प्राप्त करने का अधिकार प्रदत्त करते हुए एक नाम निर्देशन भेजेगा जो उस रकम के सदेय हो जाने 
के पूर्व उसकी मृत्यु होने की दशा में निधि में उसके खाते में हो या सदेय हो जाने पर भी संदत्त नहीं की गयी हो, 
परन्तु यदि नाम निर्देशन करने के समय किसी अभिदाता का कोई परिवार हो तो नाम निर्देशन उसके परिवार के 
सदस्यों से भिन्न किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में नहीं होगा*र!5 मे 6 | 

यदि कोई अभिदात्ता उप नियम (॥) के अधीन एक से अधिक व्यक्तियों को नाम निर्देशित करे तो वह नाम निर्देशन 
में प्रत्येक नाम निर्देशिती को संदेय अश की रकम ऐसी रीति से विनिर्दिष्ट करेगा जिससे वह सम्पूर्ण रकम इसके 
अन्तर्गत आ जाये जो निधि मे किसी भी समय उसके खाते में हो। 

प्रत्येक नाम निर्देशन परिशिष्ट-5 में उपवर्णित प्रारूपों मे से किसी ऐसे प्रारूप में होगा जो परिस्थितियों में उपयुक्त हो। 
कोई अभिदाता किसी भी समय किसी नाम निर्देशन को संस्था के सचिव को कोई लिखित नोदिस भेज कर रद्द कर 
सकेगा, परन्तु अभिदाता ऐसे नोटिस के साथ इस नियम के उपब्न्धों के अनुसार किया गया कोई ताजा नाम निर्देशन भैजेगा। 
किसी अभिदाता के द्वारा किया गया प्रत्येक नाम निर्देशन और दिया गया रदकरण का प्रत्येक नोटिस ऐसी सीमा 

तक, जो विधि मान्य हो, उस तारीख को प्रभावी होगा जिसको वह संस्था के सचिव को प्राप्त हो। 


8 से ।6 संदर्भ अत्गक्रम के आदेश के पार्याश अध्याय के अंत में देखे पृष्ठ -०2- 95 
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70, 


जे 


7. 
(]) 


(2) 


(3) 
(4) 


72. 


73. 
74 


अभिदाता का लेखः- प्रत्येक अभिदाता के नाम में एक लेखा रखा जायेगा, जिसमें ये जमा किये गायेंगे:- 
अभिदाता का अभिदान, 
सस्था द्वारा किया गया अभिदाय, ओर 
अभिदानों ओर अभिदायों पर का व्याज 
अभिदानों की शर्ते और दरेः- 
प्रत्येक अभिदाता जब वह ड्यूटी पर हो और जब वह निर्वेतनिक छूट्टी से मिन्‍न छुट्टी पर हो, निधि में शासिक रुप 
से अभिदान करेगा। 
अभिदान की रकम अभिदाता की परिलब्धियों (वेतन+महगाई भत्ता) का 8.33 प्रतिशत होगी। 
अभिदान की रकम पूर्ण रूपयों में होगी (50 पेसे या अधिक को अगले पूर्ण रूपये के रूप में गिना जायेगा) 
इस प्रकार नियत की गयी अभिदान की रकम वर्ष भर अपरिवर्तित रहेगी: 

परन्तु यदि कोई अभिदाता किसी महिने के कियी भाग के लिए कर्तव्य पर या छुट्टी पर हो ओर उस महीने 
की शेप अवधि के लिये निर्वेतनिक अवकाश पर हो तो सदेय अभिदान की रकम उस महीने में कर्तव्य पर ओर/पा 
छुट्टी (निर्वेतनिक छुट्टी नहीं) पर विताये गये दिनों की सख्याके अनुपात में होगी। 
अभिदान की वसूलीः मूल अग्रिम ओर उसकी व्याज की इन परिलब्धियों के मद्दे अभिदान की वसूली संस्था से 

आहरित किसी अभिदाता की परिलव्थियों से की जायेगी। 

संस्था द्वारा अभिदाय: सस्था निधि में अमिदाता के मासिक अभिदान के साथ प्रति माह वरावर का अभिदान करेगी। 
व्याज: राज्य सरकार, प्रत्येक विद्चीय वर्ष की समाप्ति पर, सम्बन्धित कोपागार/उप कोपागार में खोले और रे जाने 


वाले सस्था के व्यक्तिगत जमा लेखे में प्रत्येक महीने की छह तारीख से उसकी समाप्ति तक के वीच व्यक्तिगत जमा लेखें में 
के न्यूनतम अतिशेष पर ऐसी दर से व्याज सदत्त करेगी जो राज्य सरकार साधारण प्रावधायी निधि के अभिदानों पर ध्यान 
के सदाय के लिए समय-समय पर विहित करे। व्याज प्रति वर्ष 3] मार्च से जमा किया जायेगा। 


75. 


निधि से अग्रिम: किसी अभिदाता को निधि में उसके खाते में जमा रकम में से सस्था के सचिव के द्वारा निम्नतिपित 


शर्तों पर अस्थायी अग्रिम स्वीकृत किया जा सकेगा - 


(क) 


आवेदक या उस पर वास्तविक रूप से निर्भर किसी भी व्यक्ति की लम्बी रुग्णता के सम्बन्ध में उपगत व्यय का सदाव 
करने के लिए; 

ऐसी अत्पेष्टियों या समारोहो, जिनका उसके धर्म के अनुसार पालन करना अनिवार्य है, के सम्बन्ध मे युक्तिवु़त रकम 
तक वाध्यकारी व्यय का सदाय करने के लिए 

कोई अग्रिम विशेष कारणो को छोड़कर, कर्मचारी के कुल अभिदान की रकम के आधे या तीन महीने के वेतन, जो 
भी कम हो, से अधिक नहीं होगा. 

दूसरा अग्रिम, विशेष कारणो का छोड़ककर तव तक मन्जूर नहीं किया जायेगा जब तक पूर्व अग्रिम का व्याज सहित 
पूरा संदाय करने के पश्चात्‌ कम से कम बारह महीने नहीं हो जाते: 

अभिदाता के अभिदान की कुल रकम में से पुत्र के विवाह की दशा में 50% और पुत्री के विवाह की दशा में 727 
तक का ऐसा अग्रिम दिया जा सकेगा जो दस महीने के वेतन तक सीमित हो. 

अभिदाता के अभिदान की कुल रकम का 50% तक का अग्रिम दस माह के वेतन की सीमा तक निम्नलिखित कक 
लिए भी दिया जा सकेगा.- 
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76. 
() 


0) प्रस्‍्था के सचिव का समाधान हो जाने पर, इस प्रयोजन के लिए पेश किये गये दस्तावेजों के आधार पर भवन, 
किसी गृह को परिवर्तित या उसका विस्तार करने के लिए या भूमि की कीमत को सम्मिलित करते हुए 
समुचित्त गृह अर्जित करने के लिए; 

() अभिदाता और परिवार के सदस्यों या उस पर वास्तविक रूप से निर्भर किसी व्यक्ति की रूग्णता के सम्बन्ध 
में हुए व्ययों, जिसमे यात्रा व्यय सम्मिलित है, की पूर्ति के लिए- 

अग्रिम की वसूल्रीः 

कोई अग्रिम अभिदाता से समान किस्तों की उतनी सख्या में वसूल किया जायेगा, जितनी मन्जूरी प्राधिकारी निर्दिष्ट 

करे, किन्तु जब तक अभिदाता ऐसा करना न चूने वह सख्या बारह से कम नहीं होगी या किसी भी मामले में छत्तीस 

से अधिक नहीं होगी। प्रत्येक किस्त पूर्ण रूपयों में होगी और अग्रिम की रकम को यदि आवश्यक हो तो ऐसी किस्तो 
को नियत कर सकने के लिए बढ़ाया या घटाया जा सकेगा। 

व्तूली अभिदाता की, संस्था से आहरित की गयी परिलब्धियों से की जायेगी और अग्रिम के दिये जाने के पश्चात्‌ 

के उम्र प्रथम अवसर से प्रारम्म की जायेगी, जिस पर अभिदाता परिलव्यियाँ आहरित करता है। 

यदि एकसे अधिक अग्रिम दि जाये हो प्रत्येक अग्रिम को वसूली के प्रयोजन के लिये पृथक माना जायेगा। 

अग्रिम के मूल के पूर्णतः प्रतिसदत्त कर दिये जाने के पश्चात्‌ उस पर का व्याज दो किस्तों में संदत्त किया जायेगा। 

इस नियम के अधीन की गयी वसूलिया इस प्रकार जमा की जायेगी जैसे निधि में अभिदाता के खाते में जमाएँ की 
जाती है। 


., परिस्थितियां जिनमें संचय सदेय हैं: जब कोई अभिदाता सेवा छोड़े तो निधि में उसके खाते मे शेष रही रकम 


उसे नियम 79 के अधीन किसी भी कटीती के अध्यधीन सदेय होगी '- 
परन्तु कोई अभिदाता, जो सेवा से पदच्युत कर दिया गया है ओर वाद में सेवा में पुनः लगा लिया जाता है, यदि 


सस्था द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाये तो इस नियम के अनुसरण में निधि मे से उसे संदत्त की गयी कोई भी रकम उस पर 
के ऐसी दर से ब्याज के साथ प्रतिसंदत करेगा जो नियम 74 में उपचन्धित है। इस प्रकार प्रतिसंदत रकम निधि में उसके 
लेखे में जमा की जायेगी और जो भाग संस्था के अभिदाय का हो, वह उस पर के व्याज के साथ ऐसी रीति से लेखबद्ध 
किया जायेगा जो नियम 70 में उपवन्धित है। 

78, किसे संदेय हैः नियम 79 के अधीन की किप्ती भी कटौती के अध्यधीन रहते हुए, किप्ती अभिदाता की उसके खाते 
में शेष रकम के सदेय हो जाने के पूर्व या जहों रकम संदेय हो गयी हो वहां सदाय कर दिये जाने के पूर्व मृत्यु हो जाने पर- 


| 


जब अभिदाता कोई परिवार छोड़ जाये तो, 

(क) यदि उसके परिवार के किसी सदस्य या किन्हीं सदस्यों के पक्ष में नियम 69 के उपबन्धो के अनुसार अभिवाता 
द्वारा किया गया कोई नाम निर्देशन अस्तित्व में हो, निधि में उसके खाते मे शेष रकम या उसका ऐसा भाग 
जिससे नाम निर्देशन सम्बन्धित है, उसके नाम निर्देशित या नाम निर्देशितियों को नाम निर्देशन में विनिर्दिष्ट 
किये गये अनुपात में सदेय होगी, 

(ख) यदि अभिदाता के परिवार के सदस्य या सदस्यों के पक्ष मे ऐसा कोई भी नाम निर्देशन नहीं हो या बदि ऐसा 
नौम निर्देशन निधि में उसके खाते में शेप रकम के किसी भाग से ही सम्बन्धित हो तो, पूरी रकम या यथासिथिति, 
उसका वह भाग जिससे नाम निर्देशन सम्बन्धित नहीं हो, उच्तके परिवार के किसी सदस्य या किन्हीं सदस्यों 
से भिन्‍न किसी भी व्यक्ति या किन्हीं भी व्यक्तियो के पक्ष में होने के लिए तात्यर्यित किसी भी नाम निर्देशन 
के होने पर भी उसके परिवार के सदस्यों को वरावर के अशों में सदेय होगा :- 
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परन्तु कोई भी अश इन्हें सदेय नहीं होगा - 


वे पुत्र जिन्होंने विधिक व्यस्कता प्राप्त कर ली है; 
किसी मृतक पुत्र के वे पुत्र, जिन्होंने विधिक व्यस्कता प्राप्त कर ली है; 


(2), (3) और (4) में विनिर्दिप्ट से भिन्‍न कोई भी व्यक्ति है .- 


परन्तु यह भी किसी मृतक पुत्र की विधवा या विधवायें और सन्तान या सन्तानें वरावर-वरावर भागों में केवल वही 
अश प्राप्त करेंगे, जो पुत्र को तब प्राप्त हुआ होता यदि वह अभिदाता के पश्चात्‌ जीवित होता ओर उसे प्रथम परन्तुक के 
खण्ड (]) के उपबन्धो से छूट दी गयी होती। 
टिप्पणीः- ()) किसी अभिवता के परिवार के किसी सदस्य को इन नियमों के अधीन सदेय कोई भी राशि भविष्य-निधि 


अधिनियम, ।925 की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन ऐसे सदस्य में निहित है। 


(॥) जब अभिदाता कोई परिवार न छोड जाये तो, यदि किसी भी व्यक्ति या किन्हीं भी व्यक्तियों के पक्ष में 


टिप्पणी - ॥ 


नियम 69 के उपवन्धों के अनुसार उसके द्वारा किया गया कोई नाम निर्देशन अस्तित्व में हो तो :- निधि 
में उसके खाते में शेष रकम या उसका ऐसा भाग, जिससे नाम निर्देशन सम्बन्धित हे, नाम निर्देशन 
मे विनिर्दिप्ट अनुपात मे उसके नाम निर्देशिती या नाम निर्देशितियों को संदेय होगी। 

जब कोई नाम निर्देशिती भविष्य निधि अधिनियम, 925 की धारा 2 के खण्ड (ग) मे यथा परिभाषित 
अभिदाता का कोई आश्रित हो तो रकम उस अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन ऐसे 
नाम निर्देशिती में निहित होगी। 

जव अभिदाता कोई परिवार न छोड़ जाये और नियम 69 के उपवन्धों के अनुसार उसके द्वारा किया 
गया कोई भी नाम निर्देशन अस्तित्व मे न हो या यदि ऐसा नाम निर्देशन निधि मे उसके खाते में शेष 
किसी रकम के किसी भाग से ही सम्बन्धित हो तो भविष्य निधि अधिनियम, 925 की धारा 4 की 
उपधारा () के खण्ड (ख) के और खण्ड (ग) के उपखण्ड (४) के सुसंगत उपबन्ध, सम्पूर्ण रकम या 
उसके ऐसे भाग पर, जिससे नाम निर्देशन सम्बन्धित नहीं है, लागू होगे। 


79... कटौतियां : इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए कि कोई भी ऐसी कटौती नहीं की जा सकेगी जिससे सस्था द्वारा किये 
जाने वाले किसी भी अभिदान की रकम से अधिक मात्रा तक, नियम 73 व 74 के अधीन जमा किये गये इस पर 
के व्याज के साथ जमा को घटा दे और इससे पूर्व कि निधि में अभिदाता के खाते में शेष रकम निधि में से सदत्त 
की जाये, सस्था उसमें से निम्नलिखित की कटौती का और सस्था को उसका सदाय किये जाने का निर्देश दे सकेगी :- 
(क) कोई भी रकम, यदि किसी अभिदाता को घोर अवचार के कारण सेवा से पदच्युत किया गया है :- परन्तु यदि 

पदच्युति का आदेश बाद मे रद्द कर दिया जाये तो इस प्रकार काटी गयी रकम सेवा मे उसके पुनः ले लिये 
जाने पर निधि मे उसके खाते में प्रतिस्थापित कर दी जायेगी; 

(ख) कोई भी रकम, यदि कोई अभिदाता सस्था के अधीन अपने नियोजन का उसके प्रारम्भ से पाच वर्ष के भीतर 
अधिवार्पिकी से या सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा दी गयी इस आशय की कि वह और सेवा के लिए अनुपयुक्त 
है, किसी घोषणा से भिन्‍न कारण से पदत्याग कर दे; 

(ग) अभिदाता द्वारा सस्था के प्रति उपगत किसी दायित्व के अधीन देय कोई भी रकम। 
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संदाय : 

(!) जब निधि में अभिदाता के खाते में शेप रकम या 79 के अधीन कोई भी कटौती किये जाने के पश्चात्‌ उसका 
अतिशेष संदेय हो जाये तो प्रबन्ध समिति के सचिव का, जब उस नियम के अधीन ऐसी कोई भी कटौती करने 
का निर्देश नहीं दिया हो, स्वय का इस वात से समाधान करने के पश्चात्‌ यह कर्तव्य होगा कि भविष्य-निधि 
अधिनियम, 925 की धारा 4 में यथोपवन्धित संदाय करने के लिए कोई भी कदीती नहीं की जानी है। 

यदि ऐसा कोई भी व्यक्ति, जिसे कोई भी रकम इन नियमो के अधीन सदत्त की जानी है, कोई ऐसा पागल है, जिसकी 

स्थिति के लिए भारतीय पागलपन अधिनियम, 92 के अधीन कोई प्रवन्धक इस निर्मित नियुक्त किया भया है तो 
सदाय ऐसे प्रवन्ध को किया जायेगा न कि पागले को। 


. कोई भी ऐसा व्यक्ति, जो इस नियम के अधीन सदाय किये जाने का दावा करना चाहता हो, उसके लिए एक 


लिखित आवेदन सस्था के सचिव को भेजेगा। 


दिप्पण :- "जब किसी अभिदाता के खाते मे शेष रकम नियम 77 के अधीन संदेय हो गयी हो तो सचिव अभिदाता के 
खाते में शेष रकम के उस प्रभाग का तुरन्त सदाय करना प्राधिकृत करेगा जिसके सम्बन्ध में कोई भी विवाद या सदेह नहीं 
है और अतिशेष का समायोजन इसके पश्चातू यथा सभव शीघ्र किया जायेगा। 


8]. 


() 
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लेखे और संपरीक्षा : 


लेखे : (क) सस्था द्वारा पूर्ण और ब्योरेवार व्यप्टिक कर्मचारी वार लेखे रखे जायेगे। संस्था निदेशक स्थानीय निधि 

संपरीक्षा विभाग को या उसके द्वारा इस निमित प्राधिकृत किसी अधिकारी की उसके द्वारा अपेक्षित सम्पूर्ण सूचना ऐसे 

प्राख्य और रीति से उपलब्ध करायेगी जो उसके द्वारा समय-समय पर विहित की जाये। 

(ख) सस्था के सचिव का यह कर्तव्य होगा कि वह लेखो का समाधान निदेशक, स्थानीय निधि सपरीक्षा विभाग द्वारा 
रखे गये तथा कोपागार/उपकोषागार के लेखो के साथ, वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर करें। 

संपरीक्षा : 

(क) लेखे, निदेशक, स्थानीय निधि सपरीक्षा विभाग या किसी भी ऐसे अन्य प्राधिकारी, जिसे राज्य सरकार द्वारा 
समय-समय पर प्राधिकृत किया जाये, के द्वारा सपरीक्षा के लिए खुले रहेंगे। 

(ख) प्रबन्ध समिति का सचिव, संपरीक्षा अधिकारी द्वारा उसकी रिपोर्ट में इगित फर्को को दूर करेगा या दूर करवायेगा 
और उसकी अनुचालन-रिपोर्ट को प्राप्ति की तारीख से दो महीने की कालावधि के भीतर-भीतर प्रस्तुत करेगा। 

उपदान और बीमा : 

(!) सहायता प्राप्त शैक्षिक सस्थाओ के कर्मचारी समय-समय पर यथा संशोधित उपदान संदाय अधिनियम, 972 
के अधीन यथा अनुज्ञेय उपदान के हकदार होंगे* 77 

(2) प्रबन्ध समिति भारतीय जीवन वीमा निगम की सम्बन्धित स्कीम के अधीन अपने कर्मचारियों के समूह वीमा 
के लिए प्रबन्ध करेगी*र $। 


९ 27 से 8 संदर्भ असंग्क्रम के आदेश के सारांश अध्याय के अंत में देखे प्रष्ठ -93। 
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7- संदर्भ आदेश सारांश तालिका 


आदेश “निर्देशों का सारांश 
प।(22) शिक्षा-5/88 पार्ट भविष्य निधि अधिनियम 952 व 989 के अतर्गत बने 
दिनाक 24/0/998 नियमो के अनुसार जिन कर्मचारियों पर भविष्य निधि प्रकीर्ण 
अधिनियम 952 लागू हे तथा जिन पर लागू नहीं हैं की 
राशि जमा कराने के सम्बन्ध में लिए गए निर्णय। 
प (33) शिक्षा-5/83 जूलाई अगस्त 98 के बढे डी.ए. की राशि से राष्ट्रीय वंचत- 
दिनाक ]9/82/998 पत्र क्रय करे। 
प॑ (22) शिक्षा-5/88 अधिनियम 952 के अनुसार वेतन से भविष्य निधि की राशि 
दिनाक ]2/03/999 काटकर राशि भविष्य निधि संगठन विभाग को भेजने के 
सम्बन्ध में निर्देश। है 
प 9(9) शिक्षा-5/93 बढे 0 की राशि को राष्ट्रीय वचत-पत्र के स्थान पर 
दिनांक 26/02/200 अन्यत्र में विनियोजित करने की छुट 
प॑ ।(22) शिक्षा-5/88 4/08/997 के आदेश को निरस्त करते हुए राशि को 
दिनाक 22/03/200 पी.एफ. खाते मे जमा कराने के निर्देश। 
प॑ (22) शिक्षा-5/88 आदेश क्रम 8 दिनाक 22/03/200] को निरस्त किया 
दिनाक 30/04/200 गया। ये आदेश गैर अनुदानित मान्यता प्राप्त संस्थाओं पर 
भी लागू होगें। 
प॑ ](22) शिक्षा-5/88 गैर अनुदानित सस्थाओ पर भी लागू है। तदनानूमतार पी 
दिनाक 04/05/2002 एफ. की राशि जमा कराने की व्यवस्था करे। 
प (22) शिक्षा-5/88 न्यायालय के निर्णय अनुसार मान्यता प्राप्त गैर सरकारी 
दिनाक 04/05/2002 शिक्षण सस्थाओ द्वारा अशदायी प्रावधायी निधि की राशि 
जमा कराने के निर्देश। 
प 8(3) वि.मा./97 न्यायालय के निर्णय अनुसार मान्यता प्राप्त गैर सरकारी 
दिनाक 5/06/2002 शिक्षण सस्थाओं द्वारा अशदायी प्रावधायी निधि की राशि 
जमा कराने के निर्देश। 
एफ १4 (73) एफ/डी न्यायालय के निर्णय अनुसार मान्यता प्राप्त गैर सरकारी 
>रिवेन्यु /95 शिक्षण सस्थाओं द्वारा अशदायी प्रावधायी निधि की राशि 
दिनाक 30/08/2002 जमा कराने के निर्देश। 
प (22) शिक्षा-5/88 भविष्य निधि की राशि आयुक्त भारत सरकार के यहा जमा 


दिनाक 08/0/993 कराने के क्रम में। 





690) 


आदेश 
संख्या 


प (22) शिक्षा-5/88 
दिनाक 25/02/995 


प (22) शिक्षा-5/88 
दिनांक 9/02/॥997 
प (22) शिक्षा-5/88 
दिनांक 4/08/997 


प (22) शिक्षा-5।88 


दिनाक 03/0/993 


प॑ (22) शिक्षा-5/88 
दिनांक 08/0/993 


प ॥(22) शिक्षा-5/88 
दिनांक 08/0/993 


प 0(2) शिक्षा-5/93 
दिनाक 0707997 


आदेश 
क्रमांक 





आदेश /निर्देशों का सारांश 


विभिन्‍न भविष्य निधि खाते की राशि कहा ओर किस प्रकार 
से जमा कराई जावे के निर्देश। ये निर्देश उन्हीं संस्थाओं पर 
लागू होंगे जहा कर्मचारियों की सख्या 30 या इससे अधिक है। 
आदेश क्रमाक । व 0 को निरस्त करते हुए 8.33% की दर 
से जो राशि निजी निक्षेप खाते में जमा होगी। 

आदेश क्रमाक सं. 0 व ततृसम्वन्धी आदेशों को निरस्त 

करते हुए कर्मचारियों की पी डी. खाते में जमा राशि को 

आयुक्त क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय में जमा कराने पर 

उन्हें लाभ मिल सकता है के निर्देश साथ ही संस्थाओं को 
भविष्य निधि की राशि कहाँ जमा करानी है का विवरण। 

पारिवारिक पेशन सुविधा हेतु सस्था व कर्मचारियों के वेतन 
से काटे जाने वाले पी.एफ. 8.33% में से .6% कर्मी के 
अश में से व 6% सस्था के हिस्से की राशि 3/93 के 
वेतन बिल से काटकर कोषागार में संधारित निश्षेप खाते से 
आहरित कर क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, भारत सरकार के 
यहाँ जमा करावे। 

आदेश क्रमाक । दिनाक 08/0/993 के क्रमाक में गैर 

सरकारी शिक्षण सस्थाओं को कार्यरत कर्मचारियों के ..... 
पेंशन सुविधा देने हेतु विभिन्‍न प्रकार से भविष्य विधि में 

राशि जमा कराने के निर्देश। 

सस्था को, कर्मचारियों को 976 की योजनाओं के अतंर्गतत 
लाभ देने हेतु सामूहिक वीमा पॉलिसियों लेने की कार्यवाही 

करनी होगी। 

अनुदान नियमों मे उपादान नियम 972 के अंतर्गत अनुदान 
तो देय नहीं लेकिन उपादान नियमो के अंतर्गत सस्था के पात्र 
कर्मचारियों को उपादान देने के लिए सस्था वाध्य होगी। 


83. 


अध्याय - 9. प्रकीर्ण 
सामान्य : प्रत्येक सस्था वित्तीय औचित्य के उच्च मानदण्डो से मार्गदर्शित होगी। सिद्धान्त, जिन पर सामान्यतया वल 


दिया जाना है, निम्मलिखित है 
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प्रत्येक पदधारी से व्यय के सम्बन्ध में वेसी ही सतर्कता बरतने की प्रत्याशा की जाती है जैसी कि एक सामान्य प्रज्ञावान 
व्यक्ति अपने स्वयं के धन के व्यय के सम्बन्ध मे वरतता है। 

व्यय प्रथम दृष्टया अवसर की माग से अधिक नहीं होना चाहिए। 

किसी भी प्राधिकारी को व्यय मजूर करमे की अपनी शक्तियों का प्रयोग ऐसा आदेश पारित करने के लिए नहीं करना 
चाहिए, जो प्रत्यक्षत या अप्रत्यक्षत उसके स्वयं के लाभ के लिए होगा। 

सस्था के धन का उपभोग किसी भी विशिष्ट व्यक्ति या समुदाय के भाग के फायदे के लिए नहीं किया जाना चाहिए 
जब तक कि- 

(क) अन्तर्वलित व्यय की रकम नगण्य न हो; या 

(ख) रकम के लिए कोई दावा किसी न्यायालय से प्रवर्तित नहीं कराया गया हो; 

(ग) व्यय किसी मान्य रीति या रूंढि के अनुसरण में न हो। 

किसी विशिष्ट प्रकार के व्यय की पूर्ति करने के लिए स्वीकृत भत्तों की रकम इस प्रकार विनियमित की जानी चाहिए 
कि भत्ते कुल मिलाकर प्राप्तिकर्ताओं के लाभ के स्रोत नहीं हो जाये। 

सस्था कदम-कदम पर वित्तीय आदेश और कडी मितव्ययिता लागू के लिए उत्तरदायी है। 

यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कुल व्यय ने केवल प्राधिकृत विनियोग की सीमाओं के भीतर रखा जाता हे बल्कि 
यह भी कि आवटित निधिया उन कार्यो पर व्यय की जाती है जिनके लिए उनका प्रावधान किया गया हे। 


भण्डार सामग्री का क्रय और अर्जन : कोई प्राधिकारी, जो आकस्मिक व्यय उपगत करने हेतु सक्षम है, संस्था 
में उपयोग के लिए अपेक्षित भण्डार सामग्री का इन नियमों मे अन्तर्विष्ट उपवन्धो के अनुसार, क्रय करने की मंजूरी 
दे सकेगा। 


भण्डार सामग्री की प्राप्ति : जब परिदान प्राप्त हो जाये तब प्राप्त सम्पूर्ण सामग्री का परीक्षण, गणना माप वा, 
यथास्थिति वजन किया जाना चाहिए, और उन्हे किसी उत्तरदायी कर्मचारी के प्रभार में दिया जाना चाहिए जो यह देखे 
कि परिमाप सही है और उनकी क्वालिटी अच्छी है तथा इस आशय का एक प्रमाण-पत्र अभिलिखित करें। भण्डार 
सामग्री प्राप्त करने वाले पदधारी से यह प्रमाण-पत्र देने की भी अपेक्षा की जानी चाहिए कि उसने सामग्री वास्तविक 
रूप में प्राप्त्कर ली है और उनकी समुचित स्टॉक रजिस्टर मे अभिलिखित कर लिया है। 


भण्डार सामग्री ज़ारी करना : जब सस्था के उपभोग के लिए स्टॉक से सामग्री जारी की जाये तब भण्डार सामग्री 
के प्रभारी अधिकारी को यह देखना चाहिए कि माग पत्न समुचित रूप से प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा दिया गया हे, भण्डार 
सामग्री जारी करने के आदेशो या अनुदेशो के प्रति निर्देश से उसका सावधानी पूर्वक परीक्षण करे और सामग्री के 
वर्णन और परिमाण पर यदि अध्यपेक्षा का पूर्णतः पालन करने में असमर्थ है तो तारीख सहित अपने आधाक्षर करके 
उपयुक्त परिवर्तन करने के पश्चात्‌ हस्ताक्षर करें। जब सामग्री जारी की जाये तब उस व्यक्ति से जिसे उन्हें परिदत्त 
या भेजने का आदेश दिया गया था, लिखित अभिस्वीकृति प्राप्त की जानी चाहिए। 
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87. भण्डार सामग्री के प्रभार का अन्तरण : अन्तरण की दशा में भण्डार सामग्री के प्रभारी पदधारी को यह देखना 
चाहिए कि उसकी अभिरक्षा में की भण्डार सामग्री उसके उत्तराधिकारी को सही तौर पर संभला दी गयी हे और उससे 
समुचित रसीद ले ली है। 

88. भण्डार सामग्री की अभिरक्षा और लेखा : 

() रास्था के प्रधान को उनकी सुरक्षित अभिरक्षा करने, उनको अच्छी और दक्ष स्थिति में रखने ओर उनको हानि, नुकसान 
या क्षय से बचाने के लिए विशेष सावधानी बरतन चाहिए। उपयुक्त जगह की व्यवस्था विशिष्टत मूल्यवान और 
ज्वलनशील भण्डार सामग्री के लिए की जानी चाहिए। उसे उपयुक्त लेखे ओर तालिकाएं रखनी चाहिए और चोरी, 
दुर्घटना, कपट से या अन्यधा होने वाली हानि के बवाने की और पुस्तक अतिशेष से वास्तविक अतिशेष तथा प्रदायकों 
इत्यादि के सदाय की किसी भी समय जाच को सभव बनाने की दृष्टि से उसके प्रभार में की भण्डार सामग्री के 
सम्बन्ध में सही विवरणिया तैयार करनी चाहिए। 

(2) जंगम और स्थावर सम्पत्तियों के लिए प्राप्त परिमाप अन्तरण विक्रय, हानि इत्यादि द्वारा निपटाये गये परिणाम ओर 
स्वगत अतिशेष दिखलाते हुए पृथक्‌-पृथक्‌ लेखे रखने चाहिए। अनुपयोज्य स्टॉक की स्थिति की भी तालिका बनायी 
जानी चाहिए। 

(3) राज्य सरकार से समय-समय पर प्राप्त सहायता अनुदान से सृजित भवन, फर्नीचर, शैक्षणिक उपकरण, पुस्तकालय 
पुस्तकें इत्यादि जैसी सभी आस्तियों के लिए भी पृथक्‌-पृथक्‌ लेखे रखे जाने चाहिए। इन आस्तियों को हर समय ठीक 
रखने के लिए विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। 


89. भीतिक सत्यापन : भण्डार सामग्री और स्टॉक की प्रत्येक मंद का वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व वर्ष में कम से 
कम एक वार भोतिक सत्यापन किया जायेगा। ऐसा सत्यापन किसी ऐसे उत्तरदायी अधिकार को सौंपा जाना चाहिए जो भण्डार 
से सम्बद्ध नहीं हो और भण्डार के प्रभारी अधिकारी का अधीनस्थ नहीं हो तथा भण्डार की मर्दों से परिचित हो। ऐसा 
सत्यापन भण्डारी की उपस्थिति में किया जाना चाहिए यधासभव टीक-टीक ओर सही-सही शत प्रतिशत सत्यापन किया जाना 
चांहिए। आधिक्य और कमिया, यदि कोई हो, दिखलाते हुए पृथक्‌ सूची बनायी जानी चाहिए और उसकी एक प्रति कमियों की वसूली/ 
विनियमन के ओर आधिक्य की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि के लिए प्रवन्ध समिति के सचिव के परिदत्त की जानी चाहिए। 
90. क्रय के लिए निविदायें आमंत्रित करने के लिए प्रक्रिया : निविदाएँ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया 
का अनुसरण किया जायेगा। निविदायें निम्न प्रकार से प्राप्त की जानी चाहिए :- 
() विज्ञापन द्वारा खुली निविदाएं) 
0) सीमित सख्या में फर्मों को सीधे ही आमत्रित करके (सीमित निविदा) 
(0) केवल एक फर्म को आमत्रित करके (एकल निविदा) 
(५) बातचीत से। 
एकल निविदा पद्धति छोटे-छोटे आदेशों जिनका कुल मूल्य 500/- रुपये से अधिक नहीं है, के मामले मे अग्रीकृत 
है. जा सकेगी। सीमित निवदा पद्धत्ति का अनुसरण तभी किया जा सकेगा जव क्रय का अनुमानित मूल्य 0,000/- रुपये 
कम हो। मे 
खुली निविदा पद्धति अर्थात्‌ सार्वजनिक विज्ञापन द्वारा निविदाओं के आमत्रण का उपयोग 0,000/- रुपये या इससे 
अधिक क्रय के लिए किया जाना चाहिए। वातचीत सहायता अनुदान विल पर प्रतिहस्ताक्षर करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी के 
परामर्श से समिति के माध्यम से की जा सकती है। 
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9]. निरसन और व्यावृत्तिया : 

() राजस्थान शैक्षणिक और सास्कृतिक सस्थाओ को सहायता अनुदान नियम, 963 और ऐसे नियमों के अधीन उस्त 
जारी की गई कोई भी अधिसूचना और किये गये आदेश, उस सीमा तक जहां तक वे ऐसे व्यक्ति/संस्था पर लागू 
होते है जिसको ये नियम लागू होते हैं दथा जहा तक वे मान्यता, सहायता अनुदान सेवा की शर्तों से सम्बद्ध हो या 
नियुक्ति करने मान्यता देने, सहायता अनुदान मजूर करने, शास्तिया अधिरोपित करने या अपील ग्रहण करने की 
शक्तिया प्रदत्त करते है, इसके द्वारा निरसित किये जाते हैं, परन्तु- 

(क) ऐसा निरसन उक्त नियमो, अधि सूचनाओं और आदेशो पर तद्धीन की गयी किसी वात या किसी भी कार्यवाही 
के पूर्व प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगा 

(ख) उक्त नियमो, अधिसूचनाओं और आदेशो के अधीन की इन नियमो के प्रारम्भ पर लम्बित कोई भी कार्यवाहियां 
चालू रहेगी और जहा तक हो सके इन नियमों के उपवन्धों के ,अनुसार निपटायी जायेगी। 

(2) इन नियमो में की कोई भी बात ऐसे किसी भी व्यक्ति या सस्थाओ को जिसे ये नियम लागू होते है इन नियमों के 
प्रारम्भ से पूर्व विनिश्चित किसी भी आदेश के सम्बन्ध मे अपील से किसी भी ऐसे अधिकार से वचित करने पर लागू 
नहीं होगी जो उपनियम () द्वारा निरसित नियमों, अधिसूचनाओ या आदेशो के अधीन उनको प्रादभूत हुआ है। 

(3) ऐसे प्रारम्भ के पूर्व किये गये आदेश के विरुद्ध इन नियमो के प्रारम्भ के पश्चात लम्बित या की गयी किसी भी अपील 
पर विचार किया जायेगा और उन पर इन नियमों के अनुसार आदेश पारित किया जायेगा। 

92. नियमों से छुट देने की शक्ति - राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा किसी भी सस्था या सल्थाओं के 
किसी वर्ग को नियमो के किन्हीं भी उपबधो से छूट दे सकेगी या यह निर्देश दे सकेगी कि ऐसे उपबध ऐसी संस्था 
या सस्थाओ के वर्ग पर ऐसे उपान्तरणों और या शर्तो के सहित लागू होगें, जैसी कि आदेशो में विनिर्दिप्ट की जायें*' '। 


93. शंकाओं का निराकरण : जहां इन नियमो के किन्हीं उपवन्धो के निर्वचन या इनके लागू होने के बारे में कोई सदेह 
उत्पन्न हो, वहों मामला सरकार के शिक्षा विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा जिस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा*“। 


(सख्या प. 7 (73) शिक्षा-6/74) 
राज्यपाल के आदेश से, 
अभिमन्यु सिह, 
शासन सचिव (प्रा. मा. शिक्षा) ! 


&ै दु देर 








पूर्व के नियम 92 को हटाकर उसके स्थान पर नया नियम 
अंतः स्थापित किया गया। 
पूर्व के नियम 92 को अब नियम स. 93 पर पुनः संख्याकित 





प (22) शिक्षा-5/88 





प (33) शिक्षा-5/93 





गैर-सरकारी शैक्षिक संस्थाओं को मान्यता के लिए आवेदन 
(नियम 34 (2) 





में मे हमारी संस्यों, ५०६६-०० २७५ पर जहर >> पपकडीर जज ज तप (सस्था का नाम) 
३३४३१ ०३३ २४४ ४४४१ ०४ २ रद 270४7 7३१४2 (स्तर) को मान्यता प्रदान करने हेतु आवेदन करता हूं/करते 
हैं। संस्था सम्बन्धी विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है :- 


क्रसं. संस्था सम्बन्धी विवरण संस्था द्वारा निरीक्षण दल 
कथन का अभिकथन 
8 जा 8 मिस या नी कर या 
संस्था का नाम हल 
कार्यालय का स्थान एवं पूर्ण पत्ता 
संस्था का प्रकार एवं स्तर 
सख्या के स्थापन एवं सचालन की तारीख 
सस्था के सचिव का नाम, पता, टेलीफोन सख्या (यदि हो) 
संस्था का :- 
() विधान 
(2) प्रबन्ध समिति के सदस्यो के नाम और पते 
(3) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र (प्रति संलग्न की जाये) 
(4) संस्था का प्रधान/कर्मचारी यदि प्रवन्ध समिति का सदस्य हो तो उस्नद्य 
नाम, पद एवं समिति में धारित पद 

7... (]) वाछित मान्यता का स्तर, प्रकार, सत्र एवं विपय 

(2) संस्था द्वारा पूर्व में मान्यता हेतु किये गये आवेदन छा वर्ष एवं स्वर 
8... सस्था का शिक्षा सम्बन्धी उद्देश्य/इसकी पूर्ति हेतु सचिव कल कदन 
9... उपलब्ध भवन का पूर्ण विवरण :- 

(१) कक्षा-कक्ष/कार्यालय/प्याऊ/शौचालय आदि (लू व्टिओफ्रतर्क साथ 

में प्रस्तुत की जाये, जिसमें उक्त सभी निर्मित स्वत सप स्प मे अँद्त श्र) 
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क्र.सं. संस्था सम्बन्धी विवरण संस्था द्वारा निरीक्षण दल 


कथन का अभिकधन 
है] 4 





(2) सस्था का ख्वय का भवन होने पर स्वामित्व का प्रमाण-पत्र दें 

(3) भवन किराये का होने पर किराया-विलेख की सत्यापित प्रतिलिपि सलग्न की जाये 

खेलकूद हेतू भूमि का विवरण .- 

() सस्था की स्वयं की भूमि होने पर स्वामित्व का प्रमाण-पत्र सलग्न करे 

(2) किराये की भूमि होने पर किराया विलेख की सत्यापित प्रति सलग्न करें 

अन्य भूमि का विवरण - 

जल»विद्युत/सफाई की व्यवस्था का पूर्ण विवरण .- 

वित्तीय स्थिति का विवरण - 

()) स्थायी जमा खाते में जमा राशि, वेक का नाम, रसीद/खाता सख्या 
(रसीद की सत्यापित फोटो प्रति सलग्न करे) 

(2) नियमित आय का आकलन एवं इसके स्थायी प्लोत 

(3) आय के स्रोत के नियमित, पर्याप्त तथा स्थायी होने का स्पष्ट प्रमाण 

(4) सस्था के गत तीन वर्षों के आय-व्यय एवं तुलन-पत्र 
[चार्टड एकाउन्हेन्ट द्वारा प्रमाणित) 

सस्था की सम्पत्तियों का विवरण, मूल्य सहित 

(!) कार्यरत कर्मचारियों के नाम, पद, आयु, जन्मतिथि, वेतनमान, योग्यता, प्रशिक्षण, 
अनुभव, नियुक्ति, तिथि, वेतनमान, प्रथम जनवरी को मूल वेतन एवं भत्ते (भत्तो 
का पूर्ण विवरण दे) 

भविष्य निधि के रूप में कर्मचारियों से काटे जाने वाले एवं सस्था द्वारा देय अंशदान 

का विवरण 

(।) संस्था के पास उपलब्ध फर्नीचर एवं अध्ययन/अध्यापन सामग्री की सूची 
(नाम, तादाद एवं मूल्य सहित) 

(2) विद्यार्थियों के ज्ञानवर्धन हेतु उपलब्ध कराये जा रहे दैनिक/साप्ताहिक/ 
सामयिक पत्र/पत्रिकाए 

वालक/बालिकाओं की कक्षावार/वर्गवार सख्या एव औसत उपस्थिति का विवरण 

() वालक/वालिकाओं से वसूल की जा रही फीस (कक्षावार किस मद में किस दर 
से कितनी फीस प्राप्त की जा रही है अथवा प्रस्तावित है) का विवरण 

(2) सस्था के कितने बालक/वालिकाओं की फीस में रियायत दी गयी है, 
(कक्षावार/वर्गवार राशि एव दर का विवरण) 

(3) क्या सस्या में सभी जातियों तथा वर्ग के विद्यार्थियों के लिये फीस सुविधा 
है तथा किसी भी भेदभाव के बिना प्रवेश सुला रहता है। 
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(4) क्या धार्मिक एवं जाति विशेषीय शिक्षा में विद्यार्थियों एव कर्मचारियों का सम्मिलित होना 
अनिवार्ष है। 

() संस्था द्वारा सचालित पाठ्यक्रम का विवरण 

(2) क्‍या सस्था राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रम का अनुसरण करती है 

(॥) संस्था आवासीय है अथवा गैर आवासीय 

(2) क्या संस्था में छात्रावास की व्यवस्था है ? 
यदि हा तो उपलब्ध भवन, कर्मचारी एवं व्यवस्था सम्वन्धी विवरण 

(9) वसूल की जा रही फीस का विवरण 

कार्य क्षेत्र का विवरण - 

() विद्यालय /सस्था के आस-पास समान स्तर की सचालित अन्य सस्थाओं के नाम, पते 
एव विद्यालय से दूरी 

(2) आस-पास के वातावरण का प्रदूषण रहित होने का विवरण एवं संस्था के अध्यक्ष का 
प्रमाण-पत्र 

()) संस्था का साम्प्रदायिक तथा राजनैतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेने के सम्बन्ध में 
प्रबन्ध समिति द्वारा पारित प्रस्ताव की सत्य प्रतिलिपि तथा इस सम्बन्ध में सचिव का 
शपथ-पत्र 

(2) क्या शैक्षिक वातावरण में व्यवधान पैदा करने वाले किसी सार्वजनिक वाद, विवाद 
एवं प्रवृति में संस्था के कर्मचारी /प्रवन्ध आदि भाग लेते है ? 

विद्यार्थी कल्याण सम्बन्धी किये जा रहे कार्यकलापो का विवरण 

विद्यार्थियों के लिए शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य परीक्षा, स्वास्थ्य, खेलकूद, मनोरजन आदि की 

च्यवस्था 

संस्था द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख 


मै /हम प्रमाणित करता हू/करते हैं कि इस आवेदन में उल्लिखित सभी विवरण सही है। मैंने/हमने मान्यता 
सम्बन्धी नियमों /शर्तो को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है। मैं /हम प्रतिज्ञा करता हू /करते हैं कि यदि संस्था को मान्यता प्रदान कर 
दी जायेगी तो मैं /हम भाग्यतता सम्बन्धी शर्तों से और तत्तम्वन्धी समस्त वर्तमान और समय-समय पर परिवर्तित एव परिवर्धित 
नियमों से आवद्ध रहूंगा/रहेंगे तथा समय-समय पर प्रचलित शिक्षा विभाग के निदेशों का अनुपालन करता रहूगा/रहेंगे। 


हस्ताक्षर सचिव 


(संस्था का नाम) 
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गैर-सरकारी शैक्षिक संस्थाओं को मान्यता देने सम्बन्धी 


न्यूनतम भौतिक एवं वित्तीय मानदण्ड की शर्ते 
(नियम 5 (3)) 


मद 
| 


रजिस्ट्रीकरण 


भवन 


स्तर 
5 
सयस्त गेर-सरकारी 
शैक्षिक संस्थाएं 
(क) प्राथमिक विद्यालय 


मानदण्ड एवं शर्ते 
र 
१. रुस्था का राजस्थान सोसावटी रजिस्ट्रोकरण अधिनियम, 
१958 के अधीन रजिस्ट्रीकृत होना आवश्यक है। 
(क) प्रारम्भिक शर्त :- 


(अ) वक्षा-कक्ष 6५5 मीटर- 3 
दा: मय चरामदा 3 मीटर चौड़ा) 

(व एुधानाध्यापक कक्ष-(5 ५4 मीटर) ) 

(त) शौचालय-मूत्रालय- 2 

(द) पेयजल सुविधा के लिये उपयुक्त प्याक- त 

का अर्प पश्चात्‌ .-म्रत्येक कक्षा-कक्ष 6४5 मीटर 

केपुथकू कमरा मय बरामदा- ४ 


(ख) उच्च हधमिक विद्यालय. (क) आरम्भिक अवस्था में :- 


(7) माध्यमिक विद्यालय 


(आओ) वक्षा-क्षक्ष 6.5 मीटर 
मय बरामदा 3 मीटर चौड़ा- 6 
(व) प्रधानाध्यापक कक्ष [(3%4 भीटर)-) 
(स) स्टीर- 
(द) पुत्तकालय-वाचनालय (6५5 मीदर)- 
(य) कामन कक्ष [3»4 मीटर)- 
(र) शीचालय-मूआालय- 
(वालक-वालिकाओं के लिए अलग-अलग) 
(ल) उपयुक्त प्याऊ- १ 
माध्यमिक शिक्षा वोर्ड, राजाथान अजमेर द्वार प्रकाशित विश 
पुरितिका के अनुसार सूक्ष्म विवरण निम्न प्रकार है 
(।) विदालय की छटी व उसके ऊपर को प्रत्येक कक्षा के 
लिए 6<8 मोटर का कक्ष [45 छात्रों तक) 
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र् 


(2) सामान्य विज्ञान, गृह विज्ञान एवं विज्ञान वर्ग के लिए 6»8 मीटर के 
प्राध्यापक कक्ष के साथ भण्डार गृह एवं प्रयोगशाला की अतिरिक्‍त व्यवस्था 
9» 8 मीटर 

(3) कला उद्योग एवं समाजपयोगी उत्पादक कार्य के अधीन सिखाये जाने वाले 
प्रत्येक विषय के लिए भण्डार गृह एवं दीवारीं में आलमारियों सहित 000 
वर्गफुट से ढका हुआ स्थानारियों। 


(4) विविध 


(क) 
(ख) 
(ग) 
(घ) 
(ड) 
(च) 
(8) 
(ज) 


[झञ) 
(ण) 
(2) 
(5) 


(ड) 
(ढ) 


प्रधानाध्यापक कक्ष 6» 5 मीरर 
कार्यलिय कक्ष 6<5 मीटर 
अध्यापक कक्ष ७» 8 मीटर 
पुस्ताकलय-वाचनालय 2 » 8 मीटर 
खेलकूद कक्ष 24 वर्गमीटर 
एन. सी सी. 48 वर्गमीटर 
वालचर सस्था 48 वर्गमीटर 
बालिकाओं के लिए (सहरशिक्षा की स्थिति में) 


अलग कमरा (कामन रूम) 


भण्डार गृह 64 वर्गमीटर 
चौकीदार कक्ष 8 वर्गमीटर 
मूत्रालय प्रति 30 विद्यार्थियों के लिये एक 


शोचालय प्रति 00 विद्यार्थियों के लिये एक 
बालिकाओं के लिये अलग शीचालय-मूत्रालय 
उपयुक्त प्याऊ 6 वर्गमीटर 
सभा भवन 2 » 78 वर्गमीटर 


(घ)) सीनियर माध्यमिक (क) प्रत्येक वर्ग के लिए अतिरिक्त कक्ष... 658 मीटर 

(ख) प्रधानाध्यापक कक्ष 

ग) कार्यालय कक्ष 

(ध) अध्यापक कक्ष हे 

(ड) भीतिक/रसायन/जीव विज्ञान विषयों के लिए प्रत्येक की 9%8 मीटर की 
प्रयोगशाला एवं भण्डार गृह की अतिरिक्त व्यवस्था 


विद्यालय 


(चु| कृषि वर्ग हेतु :- 
() कक्षा, भवन प्रयोगशाला सहित 2 £ 8 मीटर 
(2) पशु गृह 
(3) औजार एवं वीज भण्डार एवं चारागृह 5%»3 मीटर 
(4) कृषि भूमि लिचाई सुविधायुक्त 
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(ड) महाविद्यालय. (॥) कक्षा-क॒न् कमरों की संख्या आकार 
(क) कला सकाय 7 24'36' 
(या) वाणिन्य सफाव रथ 24936' 
(ग) विज्ञान सकाय 6 24%36' 


(2) विज्ञान सकाय प्रयोगशाला 


(क) रसायन शास्त्र 2 24'040' 
(ख) भीतिक शास्त्र 2 24%40' 
(ग) प्राणी शास्त्र ] 20'७0' 


(घ) वनस्पति शास्त्र ॥ 20'240' 
नोट : प्रत्येक प्रयोगशाला में एक भडार कक्ष, प्रायोगिक कक्ष, डार्क रूम, वैलेन्स 
रूम, प्राध्यापक कक्ष एवं संग्रहालय व अन्य कक्ष हो। 
(ड़) विज्ञान उद्यान 
वनस्पति उद्यान 2000 वर्गमीदर 
जन्तु उद्यान 500 वर्गमीटर 
(3) प्रशासनिक भवन 
(क) कार्यलिय कक्ष 2 24'240' 
(ख) स्टाफ रूप मय शरीचालय 24'20' 
(ग) भण्डार कक्ष ! 24'५40' 
(घ) प्राचार्य कक्ष ]4'02' 
(ड) उपप्राचार्य कक्ष ]4%2' 
नोट : इनके अतिरिक्त विद्यार्थी कल्याण सेवा, एन.सी.सी./ एन.एस.एस. 
आदि के कक्ष तथा श्ोचालय उपयुक्त आकार के। 
(4) पुस्तकालय भवन 
महाविद्यालय के प्रारम्भ से 3 वर्ष में एक उपयुक्त पृथक्‌ पुस्तकालय भवन 
का निर्माण 
(5) प्राध्यापक कक्ष 
कम से कम दो कक्ष, प्रत्येक 40'70' आकार के 


उक्त सभी प्रकार की संस्थाओं के पास छात्रों के स्वास्थ्य, मनोरंजन एवं शारीरिक शिक्षा तथा अध्ययन कक्षों 


हेतु उपयुक्त व्यवस्था/प्रावधान होना आवश्यक 


3... भूमि (क) प्रा.विद्यालय 
(ख) उ प्रा.विद्या. 


यक है |१# । 

टिप्पणी : प्रत्येक तीसरे वर्ष विद्यालयों को भवन के सुरक्षित होने का प्रमाण-पत्र 
लोक निर्माण विभाग से लेना होगा। 

ग्रामीण क्षेत्र में ॥ एकड तथा शहरी क्षेत्र में 200 वर्ग मीटर खेलकूद मैदान 
ग्रामीण क्षेत्र मे 2 एकड तथा शहरी क्षेत्र में 7000 बर्ग मीटर खेल मैदान 
“खेलो की पर्याप्त व्यवस्था सहित 
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“ (ग) मा. एव सी लगभग 5 एकड़ भूमि एवं शहरी क्षेत्र में एक एकड़ भूमि 
उच्च मा. 
- (घ) महाविद्यालय. खूली भूमि 
(अ) 0 एकड भूमि 
(व) खेल का मैदान - खेलों की पर्याप्त व्यवस्था सहित 
एक 400 वर्गमीटर का ट्रेक तथा बॉलीवाल एवं वास्केटबाल के मेदान 
उक्त सभी प्रकार की संस्थाओं के पास छात्रों के स्वास्थ्य, मनोरंजन एवं शारीरिक शिक्षा तथा अध्ययन कक्षों 
"हैतु उपयुक्त व्यवस्था प्रवधान होना आवश्यक है।*ी! 


4. वित्तीय (क) प्रा. विद्यालय आरक्षित कोष 
आरक्षित कोप (।) 50,000/- रुपये सावधि जमा खाते (एफ. डी.) मे होना चाहिये जो 
४ अषमिक स्तर 2000... निकाले नहीं जाये। 
2 उच्च प्राथमिक स्‍तर 5000 (2) संस्था के आय के ग्लोत 


3. माध्यमिक स्तर 25000 (अ) सस्था की नियमित आय का आंकलन एवं अन्य आय के स्थायी 
दि उच्च माध्यमिक स्तर 50, 000 स्रोत का स्पष्ट विवरण 
(व) स़ोत के नियमित, पर्याप्त तथा स्थायी होने की सुनिश्चितता का प्रमाण 
(ख) उ, प्रा. वि. आरक्षित कोष 
,00,000/- रुपये सावधि जमा (एफ. डी.) खाते में होना चाहिए, जो निकाले 
नहीं जाने चाहिए। 
आय के स्रोत 
(अ) संस्था की नियमित आय का आकलन एवं उक्त आय के स्थायी स्रोत, होने 
का स्पष्ट विवरण 
(व) प्लोत के नियमित, पर्याप्त तथा स्थायी होने की सुनिश्चितता का प्रमाण 
(ग) मा. एवं सी. आरक्षित कोष 
मा. विद्यालय तीन लाख रुपये की राशि सावधि जमा खाते में जिसे निकाला नहीं जायेगा 
आय के स्लोत 
(अ) सस्था की नियमित आय का आकलन एव ऐसी आय के स्थायी स्रोत होने 
का स्पष्ट विवरण 
(व) झोतों के नियमित, पर्याप्त त्था स्थायी होने की सुनिश्चितता का प्रमाण 


या यम 3 ही नम 

#7 आदेश ते, प३ (7) धिक्षण - 5/94 विनांक 79/05/7994 उक्त संशोधन उच्चस्तरीय समिति की अतिम (िपपॉट आने 
व शण्य सरकार के निर्णय प्रतार॒र्ण तक अभावी रहेया। आदेश क्रमांक 6 एष्ठ- 

22 भावेश सं. प३ (४) शिक्षण - 5/04 दिनाक 08/03/2999 पर्व में आदेश क्रमांक विनांक /9/05/94 में निर्धारित 
आरक्षित कोप 25000/- - 25000" मय को 25,000/ व 50.000/ बोर्ड के विनिययों के अनु्र आदकित चधि 
करने के आदेश। 
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स्टाफ 
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(घ) महाविद्यालय विश्वविद्यालय की शर्तों के अनुसार प्रत्येक महाविद्यालय में कम से कम निम्न 
सारिणी के अनुसार वित्तीय ससाधन होने चाहिए :- 


(क) प्रा विद्यालय 


(ख) उ. प्रा, 
विद्यालय 


(ग) मा विद्यालय 


क्रसं. संकाय का नाम स्नातक स्तर स्नातकोत्तर स्तर 
(राशि लाखों में) (राशि लाखों में) 

(7) कला सकाय 2.00 2.50 

(2) वाणिज्य सकाय 2.00 2.50 

(3) विज्ञान संकाय (मय कृषि) 3.00 3.75 

(4) विधि संकाय .00 .25 

टिप्पणी : 


ते 


महाविद्यालय की वित्तीय स्थिति हर हालत में सुदृढ़ होनी घाहिए तथा 
विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित की गयी एण्डोमेण्ट राशि संस्था एवं 
विश्वविद्यालय के सयुक्त नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा की जानी 
आवश्यक है। 


- सस्था के ससाधन के स्रोत ऐसे होने चाहिए जिससे नियमित आय हो एवं 


उस आय से महाविद्यालय का खर्चा पूरा हो सके। 

(क) सस्था की नियमित आय का आकलन एवं अन्य आय के स्थायी 
स्रोतो का स्पष्ट विवरण 

(ख) ज्ोत के नियमित, पर्यात्त तथा स्थायी होने की सुनिश्चतता का प्रमाग। 


- यदि किसी स्थिति में महाविद्यालय में विज्ञान संकाय के ऐच्छिक विषय घार 


से अधिक हो तो अतिरिक्त राशि रुपये 25,000/- रुपये प्रत्येक ऐष्छिक 
विषय हेतु प्रायोगित तौर पर एण्डोमेन्ट फन्‍्ड मे जोड़ी जानी चाहिए 


कक्षाओं की सख्या के अनुरूप उतनी ही सख्या में प्रशिक्षित अध्यापक/न्यूनतम 
छात्र-अध्यापक अनुपात 40 : 7 


() 
(2) 
(3) 
(4) 


प्रधानाध्यापक (द्वितीय श्रेणी अध्यापक) प्रशिक्षित स्नातक ] 
अध्यापक-प्रशिक्षित कक्षाओ की सख्या के अनुरूप ] 
शारीरिक शिक्षक (प्रशिक्षित) 
चतुर्थ श्रेण कर्मचारी ] 


माध्यमिक शिक्षा वोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा प्रकाशित निर्देश पुरितिती 
(अधिनियम व सामान्य विनिमय) के अनुसार : 

नवी कक्षा को आरम्भ करने से पूर्व उन विषयों के शिक्षण के लिए जिनमें 
विद्यालय को मान्यता दी जाये, बोर्ड द्वारा निर्धारित आवश्यक न्यूनतम योग्यता 
वाले अध्यापकों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति वोर्ड द्वारा अनुशपित वेतन 
श्रृखलाओं में करनी होगी। ये निम्नानुसार होगे .- 
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(घ) सीनियर मा. 
विद्यालय 


(ड़) महाविद्यालय 


(को) प्रधानाध्यापक एक 

(ख) सहायक प्रधानाध्यापक एक 
(यदि छठी से दसर्वी कक्षाओं में छात्र संख्या 700 से अधिक हो अथवा 
विद्यालय दो पारियों में चलता हो) 

(ग) पुस्तकालयाध्यक्ष एक 

(घ) लिपिक- यदि छात्र सख्या 500 तक हो तो वरिष्ठ लिपिक एक और 
कनिष्ठ लिपिक एक और 500 से अधिक छात्र संख्या पर वरिष्ठ लिपिक 
एक कनिष्ठ लिपिक दो 

(ड) सेकण्डरी कक्षाओं में कोई अध्यापक दो से अधिक विपय नहीं पढागेगा 

(च) प्रत्येक विज्ञान प्रयोगशाला के लिए एक प्रयोगशाला सहायक और एक 
प्रयोगशाला सेवक होना चाहिए 

ग्यारहवीं कक्षा को प्रारम्भ करने से पूर्व उन विषयों के शिक्षण के लिए जिनमें 

विद्यालय को मान्यता दी जाये, बोर्ड के द्वारा निर्धारित आवश्यक न्यूनतम योग्यता 

बाले अध्यापक एव कर्मचारियों की वोर्ड द्वारा अनुशपित वेतनमान में नियुक्ति 

करनी होगी। ये निम्न प्रकार होंगे - 

(क) प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य एक 

(ख) सहायक प्रधानाध्यापक एक 
(यदि छठी से ॥वीं कक्षा तक की छात्र संख्या 700 से अधिक हो अथवा 
विद्यालय दो पारियों में चलता हो) 

(ग) पुस्तकालयाध्यक्ष एक 

(घ) लिपिक- यदि छात्र संख्या 900 तक हो तो एक वरिष्ठ लिपिक तथा तीन 
कनिष्ठ लिपिक 

(ड़) अध्यापक वर्ग- माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता 
आवश्यक होगी 

(चु) भीतिक विज्ञान, रस्तायन विज्ञान, जीव विज्ञान और कृषि विज्ञान की प्रत्येक 
प्रयोगशाला के लिए एक प्रयोगशाला सहायक तथा एक प्रयोगशाला से और 
गृह विज्ञान विषय के लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी होना चाहिए। 

प्राध्यापक एवं अन्य स्टाफ 

()) प्राचार्य एवं विद्यार्थियों की सख्या 300 से अधिक होने पर एक उपाचार्य 

(2) प्रत्येक विषय में प्रति अध्यापक कालांश विश्वविद्यालय नियमों के अनुसार 

[3) पृष्तकालयाध्यक्ष एक 

(4) पी.टी,आई एक 
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(5) कनिष्ठ लेखाकार एक 
(6) वरिष्ठि लिपिक एक 
(7) कनिष्ठ लिपिक तीन 
(8) बुक लिफ्टर एक 
(9) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सात 


नोट . विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि के अनुरूप अतिरिक्‍त कर्मचारी। 
6... फर्नचर तथा (क) प्रा. विद्यालय फर्नीचर/अध्यापन/अध्ययन सामग्री 


अध्ययन / . फर्नीचर 
अध्यापन (च) दरी पट्टियां वालकों/वालिकाओं की सख्या के अनुरूप « 
सामग्री (8) लोहे का बक्सा (4'४2%2') एक 
(ज) अध्यापकों हेतु कुर्सियां छ्ह 
» । (विद्यालय में पुस्तके, फर्नीच: एव... [झ) अध्यापकों हेतु मेजें छ्ह 
छात्रापयोगी सामान पर्याप्त मात्रा में (ज) आलमारी एक 
उपलब्ध होना आवश्यक है) (2) विद्यालय घण्टी एक 
(ठ) दीवार घड़ी एक 
(ड) दरी 5'02' * दो 
2. अध्यापन सामग्री 
(च) ब्लेक बोर्ड (कक्षा वर्ग हेतु संख्या के अनुरूप अतिरिक्त) पांच 
(8) पाठ्यक्रम एक सैट 
(ज) पादूय पुस्तकें प्रति कक्षा हेतु एक सैट 
(झ) अध्यापक सदशिका प्रति कक्षा हेतु एक सैट 
(ज) नक्शे (जिला, राज्य, देश, विश्व) एक सैट 
(८) ग्लोब एक 
(5) विजडम ब्लाक एक सैट 
खिलौने (ग्ुडिया, पशु, आकृतिया) एक सैट 
(ड) विज्ञान सम्बन्धी एक सैट 
(ढ) पेपर ट्रे एक सैट 
(ण) चार्ट (पाठ्यक्रम के अनुसार) एक सैट 
3. गणित/सामग्री उपकरण हि 
गणित किट (एन.सी.ई.आर.टी.) एक सैट 
4. संगीत उपकरण 
(च) ढोलक एक 
(8) हारमोनियम एक 


4 आदेश स॑. १३८) शिक्षा- 5/94 दिनाक /903/7994 ते तम्रविष्ट किया गया लेकिन ये आदेश उच्च सर्द 
की अतिम रिपोट आने व ग्ज्य तरकार के निर्णय अतारण तक लायू रहेगा। 


+ 
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(ज) मजीरा एक या दो जोड़े 

(झ) सरस्वती चित्र एक 
5. खेल उपकरण 

(च) कूदने की रस्सी द्स 

(8) रबर बाल द्स 

(ज) रिंग मय नेट पाच 

(ञ्ु) झूले की रस्सी मय टापर एक 


6 पुस्तकालय, पुस्तकें 
(चो सन्दर्भ पुस्तके - (अ) शब्द कोश- हिन्दी/अंग्रेजी दो 
(ब) एनसाइलोपीडिया एक 
(8) बच्चों की ज्ञानवर्धक पुस्तकें 200 
(एन.वी.टी. एवं चिल्ड्रन बुक पुस्तके ट्रस्ट, नेहरू 


बाल पुस्तकालय) 
(ज) वाचनालय हेतु दैनिक समाचार पत्र एक 
(झ) वालोपयोगी पत्रिका एक 
7. विविध सामान 


(व) टकी - एक, 2. बाल्टी - दो 3 रामसागर - एक 

(8) गिलास - एक दर्जन, 2. कचरा पात्र - छह, 3, फावड़े- दो 
(ज) तगारी - चार, 2. खुरपी - चार 3 फव्वारा पानी देने हेतु - दो 
|) राष्ट्रीय ध्वज - एक ! 


8. विज्ञान सामग्री 
(च) प्राइमरी साइन्स किट (एन.सी.ई.आर.टी.) एक सैट 
(8) मिनी टूल किट (एन.सी ई.आर.टी.) एक सैट 


(ख) उच्च प्रा. पूर्व प्राथमिक विद्यालय के लिए निर्धारित सामग्री के अतिरिक्त सामग्री :- 
प्रवेशिका . नक्शे और चार्ट 
विद्या, (च) ज्योमेट्री वाक्स लकड़ी का बड़ा एक 
(8) ग्लोब बड़ा एक 
(ज) चार्ट पाठ्यक्रम के अनुसार 
(झ) माडल्स पाठ्यक्रम के अनुसार 


(ज) नक्शे-गिला, राज्य, देश और विश्व एक सैट 
(2) प्राकृतिक, राजनैतिक, वन सम्पदा, खनिज एवं यातायात 
(5) महापुरुषी के चित्र (विभिन्‍न) पच्चीस 


0 


रे 


फर्नीचर 








(व) उच्च प्राथमिक कक्षाओं हेतु डेस्क मेज/स्टूल-वेंच 


(विद्यार्धियों की सख्या के अनुसार) 


(8) अध्यापक मेज ओर कुर्ती कक्षा/वर्ग अनुसार 


(ज) प्रधानाध्यापक मेज 
(झ) प्रधानाध्यापक कुर्सिया 
(ज) अध्यापक कक्ष मेज बडी 
(2) अध्यापक कक्ष कुर्सी 
(ठ) आलमारी 

प्रधानाध्यापक 


परीक्षा और कार्यालय अभिलेख 


3. खेल उपकरण 


(च) फुटबाल 

(8) बालीवल मय नेद 
(ज) हैन्डबाल 

(झ) साफ्ट वाल 

(ज) शाट पुट (जूनियर) 
(2) डिस्क (जूनियर) 
(5) जेवेलियन 


4. पुस्तकालय 


(च) देनिक समाचार पत्र 
(छ) वालोपयोगी पत्रिका 
(ज) साप्ताहिका पत्रिका 
(झु) पुस्तके 


5. अध्ययन-अध्यापन सामग्री 


(च) ब्लेक बोर्ड 

(8) रोल अप बोर्ड 

(ज) पाठ्यक्रम 

[झु) पाठ्य पुस्तकें-प्रति कक्षा 

(ज) अध्यापक संदर्शिता-प्रति कक्षा 


6. विज्ञान सामग्री एवं उपकरण 
() कवर सहित काच का गैस जार 6"५2" हाइटेक 


(2) प्लास्टिक टब 3"५4" ऊचाई 
08 


एक 
300 अतिरिव्त 


कक्षा/वर्ग सख्या के अनुसार 
तीन 
एक सैट 
एक सैट 
एक तैट 


क> 


र् 


(3) 05 मि.मी. व्यास की प्लास्टिक कीप जिसमें 8 मि.मी. व्यास का छिद्र 
हो-टारसन या समकक्ष 

(4) काच की वुल्फ बोतल 250 मिली.-हाईटेक 

(5) प्लास्टिक का मापक सिलेण्डर-500 मि.ली. टारसन या समकक्ष - 

(6) पीतल का स्प्रिट लेम्प-60 मिली 

(7) कांच का स्टोप कार्क वाला ब्यूरेट-50 मि.ली. »»0 मि.ली. 

(8) पिपेट 20 मि.ली. 

(9) वोरोसिल का वीकर-250 मि.ली. 

(१0) कोनिकल फ्लास्क 00 मिली. “वोरोसिल” 

(१)) परखनली 25 » 5 मिमी. “वोरोसिल” 

(2) धातु के आवरण वाली स्टोप क्लोक, जिसमें प्रारम्भ रुकने एवं फ्लाई बैंक 
सुविधा हो, तथा जिसमें एक सैकण्ड तक की गणना भी की जा सके। 

(१3) विद्यार्थी सूक्षदर्शी, जिसमें अच्छे सन्तुलन हेतु रेक एवं पिनिपन तथा 
धीमी गति सुविधा हो तथा जिसमें तिहरे घुमाव वाली नोज पीस एवं 
आइरिस डाइफाम लगी हो, जिप्तमें चोकोर धरातल 0 » 0 मिमी. 
एवं ओब्जेक्टिव 0£ एवं 45८ एवं आई पीस 0% एवं 5% जिसका 
कुल आकार वृद्धि कारण 675% हो जो ताले चाबी सहित लकड़ी के बक्से 
में हो। 

(4) यूरेट के लिए 9 सेमी. तथा 2.5 सेमी. आकार के कास्ट आइरन 
आधार का स्टेण्ड जिसमें 60 सेमी. लम्बी एवं | सेमी. व्यास की लोहे 
की रोड हो तथा साथ में प्लास्टिक क्लेम्प हो- “टारसन” या समकक्ष 

(5) धर्मामीटर 0 डिग्री सेन्‍्टीग्रेड से 0 डिग्री सेन्टीग्रेड का जो न्यूनतम 
0.5 डिग्री सेन्टीग्रेड माप सके, 300 मि.मी. लम्बाई का जो पारे के पीछे 
चमकीला हो, कार्ड आवरण सहित। 

(76) पिच क्लिप निकिल किया गया मोटे लोहे का, लम्बाई 6.5 से.मी. भार 
4.5 ग्राम 

(7) 3 निकल किये गये पीतल के पीस सहित कोर्क बर्नर सैट 

(8) ॥0 से.मी. लोहे के दाते एवं 7 से.मी. लकड़ी के हत्थे वाली 
त्रिकोणात्मक रेती 

(79) नाईलोन का 33 से.मी. लम्बा गेल्वेनाइज्ड परखनली का ब्रुश, जिसमें 9 
से.मी. लम्बा नाइलोन तन्तु तथा 4 से.मी. व्याप्त का तार का हत्था हो। 

(20) सफेद प्लास्टिक का 6 परख नलियो वाला स्टेण्ड वजन 38 ग्राम 
“टारसन” या समान श्रेणी का 
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(2]) 45 से.मी. लम्बा प्लास्टिक का स्केल जो इचों में भी विभाजित हो, वजन 
54 ग्राम हो 

(22) दर्जी का नापने का फीता (फोल्डिग) 

(23) ।.5 वोल्ट की विद्युत मोटर 

(24) 2 इच लम्बी छड़ चुम्बक 

(25) 3 इंच व्यास की पोर्सलीन प्याली 

(26) 5% इंच ४5% इच की लोहे की जाली, जिसमे ॥0 से.मी. व्यात्त की 
एस्वेस्टस टुकड़ा लगा ही। 

(27) 30 से.मी. लम्बी एवं 2 मि.मी. व्यास का एम.एस. वायर 

(28) 5 से.मी. व्यास का व्दिउतल लेन्स जिसकी फोकस दूरी 5 से.मी. तथा 
25 से.मी. हो। 

(29) 5 से.मी. व्यास का व्विअवतल लेन्स जिसकी फोकस दूरी 25 सेमी. 
तथा 30 सै.मी. हो। 

(30) 3 से मी. व्यास की एल्युमिनियम की पूली, जिसमे एक हुक लगा हो। 

(3) 500 ग्राम वजन क प्लास्टिक वोडी स्प्रिग तुला जिसमें शून्य स्थिरीकरण 
सभव हो तथा जो 0 ग्राम का भी मापन कर सके। 

(32) कांच की चोकोर प्लेट जो पूर्ण रूप से पारदर्शी हो। 

(33) 5 से मी. व्यास का उत्तल दर्पण, जिसकी फोकस दूरी 20 सेमी.हो। 

(34) 5 से.मी. व्यास का अवतल दर्पण जिसकी फोकस्त दूरी 25 से.मी. हो। 

(35) 45%30 से.मी. का विना सिर का चीड की लकड़ी का तख्ता जिम 
270 मि.मी./40/7 मि.मी. के सपोर्ट्स हो। 

(36) वेकेलाइट स्टेण्ड पर 03 एम्पीयर का डी. सी. एमीटर जिसमें न्यूनतम 
0.05 एम्पीयर की धारा मापी जा सके। ओमेगा या समकक्ष 

(37) वेकेलाइट स्टेण्ड पर 25 वोल्ट का डी. सी. वील्ट मीटर जिसमें कम 
से कम 005 वोल्ट के विभवान्तर को मापा जा सके। ओमेगा या 
समकक्ष। 

(38) 9 वोल्ट का शुष्क डी. सी. सैल 

(39) पीतल की चादी सहित 75:50 »0 मिमी. वेकेलाइट की मोटाई की 
“वन वे की” जिसमें एल्यूमिनियम के टर्मिनल हो व एल्यूमिनियम ब्लार्क 
का आकार 47 »9» 0 मिमी. का हो। 

(40) ताँवे की डी. सी. तार 22 गेज 

(4) ।.5 वोल्ट के टार्च वल्व जिसमें प्लास्टिक होल्डर तथा टर्मिनल पेच लेगे 
हो। 
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(42) 2, 3, 4, 5, 6, 7 माप के रबर कार्क। ५ 

(43) 50 मि.मी क्रूसीबल टगस्टन आइरन तार जिसका मुंह मुड़ा हो लकडी 
के हत्थे सहित। 

(44) 7.8%3»3 से मी आकार का प्लास्टिक वक्‍्सा जिनमें पाच तैयार की 
गई स्लाइडें लगी हो-एपीथिलियम उत्तक, जन्तु कोशिका, मास पेशी 
ऊतक, एमीवा एवं रक्त स्मीयर। 

(45) तीन यागों वाले तिकोने लोहे की टाप वाले स्टेण्ड जिसमें एन. एस टॉगे 
काले रग से पुति हो तथा स्थायित्व के लिए-वाहर की ओर निकली हो, 
जिसके ऊपर का व्यास 85 मिमी. एवं ऊंचाई 50 मि.मी. हों 

(46) 9 मानक उपकरणों वाला डिसेक्सन वाक्स 

(47) सफेद प्लास्टिक की वाई ट्यूब जिसका अन्दर का व्यास 8 मि.मी. हो। 

(48) क्रोकोडाइल क्लिप स्प्रिग लोडेड डेरेटेड दाते जो क्लेम्प के साथ लगने 

वाले पेच्च और नालाकार विस्तार वाली लीड सहित हो। 

49) चमकीली परत वाली चीनी मिट्टी का 80 मि.मी. व्यास का बीहाइव सेल्फ 

50) 6 वोल्ट की विजली की घन्टी 

5]) 5%»5 से.मी. आकार की सादे शीशे की पढूटी 

52) 4.2 व्यास की प्लास्टिक की पन चकरी जिसके पखरों की लम्बाई 3 से.मी. 
तथा कुल लम्बाई 06 से.मी हो तथा 6 पस्रों का भार 8 ग्राम हो। 

(53) 35% 25 से मी. आकार की हार्ड बोर्ड चहर 

(54) इनैमल किया हुआ तोबे का तार 22 एस.डब्ल्यू.जी. 

(55) 

॥ 


इनैमल किया हुआ तॉबे का तार 26 एस.डब्ल्यू.जी. 

56) ॥8»0 से.मी आकार की हार्ड बोर्ड स्लिट प्रत्येक 5 से.मी. लम्बी 
स्लिट मे एक-एक से.मी. की दूरी पर एक-एक मि मी. के तीन सुराख हो। 

(57) विजली का वक्‍सा जिसमें वल्व व होल्डर लगा हो तथा जो 25 ग्राम एम. 
एस. परावर्तक परत का हो तथा जिसमे 5 से.मी. व्यास का लेन्स लगा 
हो, बक्से का आकार 6»0» 0 से.मी. हो जिसमे 8»3 से.मी. 
आकार का हत्था लगा हो। यह वक्‍सा 40 वोल्ट बलव, 2 मीटर लम्बे 
तार जिसमे दो पिन होल्डर लगे हो से सुसज्जित हो। 

(58) जेक्सन या समकक्ष 6 लीवर वाले दो चावियो वाले ताले। 

(59) 70+45 »24 सेमी. आकार का 22 ग्रेज पर गैल्वेनाइज्ड लोहे की चददर 

का बना बक्सा, जिसमें दो प्रकार के ताले लगाने की व्यवस्था तथा गैंती 

हत्थे, एक सामने तथा दो वक्‍से के वाजू मे लगे हों। जिसमें 30 » 8 

से.मी. आकार की दो विभाजन सीटें भी लगी हो, जो बक्से को ऊपर 

6 सेमी. चौड़ा तथा 8 सेमी. गहरा लम्बकत्‌ विभाजित करती हो। 
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(ग) माध्यमिक आवर्ती अनावर्ती 
विद्याय... फर्नीचर/उपकरण के कुल मूल्य प्रथम वर्ष 20,000/- 
का 0 प्रतिशत न्यूनतम 
[घ) सी. मा... फनीचर/उपकरण के कुल मूल्य प्रथम वर्ष 20,000- 
विद्यालय का ॥0 प्रतिशत न्यूनतम 
(ड) महाविद्यालय फर्नीचर/उपकरण के कुल मूल्य प्रथम वर्ष ।,00,000/- 
का ॥0 प्रतिशत न्यूनतम 

नोट - माध्यमिक/सीनियर माध्यमिक विधालय/महाविद्यालयों में। 

(॥) कार्यालय, पुस्तकालय स्टॉफ रूम आदि में आवश्यक उपयुक्त फर्नीचर के 
साथ-साथ प्रत्येक विद्यार्थी के लिए कुर्सी/वेंच ओर लिखने के लिए 
डैस्क/टेविल उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। 

(2) पुस्तकालय, विज्ञान, गृह विज्ञान एवं अन्य प्रयोजनों के लिए आवश्यक 
ससाधन/उपकरणो की व्यवस्था माध्यमिक शिक्षा वोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा 
समय-समय पर निर्धारित। 

7... फीस (क) प्राथमिक. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों पर विभिन्‍न फीसें ली जा 
विद्यायय.. सकेंगी। 
(खि) उ. प्रा. राज्य सरकार द्वरा समय-समय पर निर्धारित दरों पर विभिन्‍न फीसे ली जा 
विद्यालय सकेंगी। े 
(ग) मा. और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों पर विभिन्‍न सी.माध्यमिक 
सी मा.विद्या. विद्यालय फीसे ली जा सकेगी। 
(ध) महाविद्यालय. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों पर विभिन्‍न फीसें ली था 
सकेगी। 
8. गणवेश  (क) प्रा. विद्यालय निर्धारण अनिवार्य नहीं होगा। 
(ख) उ. प्रा. वि. निर्धारण अनिवार्य नहीं होगा। 
(ग) मा एवं सी. निर्धारण अनिवार्य नहीं होगा। 
मा. विद्यालय 
(घ) महाविद्यालय. निर्धारण अनिवार्य नहीं होगा। 
9... पाठ्यक्रम (क) प्रा. विद्यालय राज्य के शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित 
(ख) उ. प्राथमिक राज्य के शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित 
विद्यालय 
(ग) मा. और सी. माध्यमिक शिक्षा वोर्ड द्वारा निर्धारित 
मा. विद्यालय 


टिप्पणी : सभी सस्थाओं को समान परीक्षा योजना में सम्मिलित होना 
अनिवार्य होगा। 
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(घ) महाविद्याय.। जो विषय क्षेत्र में स्थित सीनियर माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाये जाते है 


वे ही विषय नये खौले जाने वाले महाविद्यालय में पढ़ये जायेगे निम्नलिखित 
विपयो मे १0 विद्यार्थियों को छोडकर 25 विद्यार्थियों से कम होने पर नया 





विषय शुरू नहीं किया जायेगा। 

(0) ड्राइग एवं पेटिग (2) सगीत (3) अग्रेजी साहित्य 
(4) सस्कृत (5) भूगोत.. (6) उर्दू /फारसी 
(7) दर्शनशास्त्र 


2. निम्नलिखित दविषयो में 0 विद्यार्थियों को छोडकर शेष विपयों मे कम से 
कम 20 विद्यार्थी नहीं होने पर स्नातकोत्तर स्तर की कक्षाओं में नये विषय 


नहीं खोले जायेगे :- 
() अग्रेजी साहित्य (2) सगीत (3) ड्राइंग एवं पेटिग 
(4) समाजशास्त्र (5) भूगोल 


स्नातकोत्तर स्तर के विज्ञान संकाय में नये विषय प्रारम्भ करने हेतु पूर्वार्द्ध 
मे 0 विद्यार्थियों का होना आवश्यक है। 


छात्रावास ॒(क) प्रा. विद्या. कोई भी सस्था विभाग की पूर्वानुमति से ही छात्रावास सचालित कर सकरेगी। 


प्रबंध 
समिति 


(ख) 3. प्राथमिक कोई भी सस्था विभाग की पूर्वानुमति से ही छात्रावास सचालित कर सकेगी। 
विद्यालय 

(ग) मा और सी. वालकों और बालिकाओं के लिए पृथक-पृथक छात्रावा्सों की व्यवस्था करना 
मा. विद्यालय. अनिवार्य होगा। 

(ध) महाविद्यालय. बालको और वालिकाओं के लिए पृथक-पृथक छात्रावासो की व्यवस्था करना 

अनिवार्य होगा। 
प्राथमिक /उच्च अनुदान नियमों के परिशिष्ट-] के अनुसार 
प्राथमिक /मा.विद्या . / 


सी.मा. विधालय/ 

महाविद्यालय विश्वविद्यालय की शर्तों के अनुसार तथा सहायता प्राप्त शैक्षिक ससस्‍्थाओं के 
लिए समय-समय पर सशोधित सहायता अनुदान नियमों के अनुसार होगी। 

(क) प्राथमिक () विद्यालय के आस-पास का वातावरण प्रदूषण रहित होगा। 


विद्यालय (2) सरकारी अथवा गैर-सरकारी सस्थाओं में कम से कम % किमी. दूरी हो 
तथा सस्था में न्यूनतम 75 विद्यार्थी हो। 
(ख) उच्च-प्राथमिक (]) विद्यालय के आस-पास का वातावरण प्रदूषण रहित होगा। 
विद्यालय (2) । किमी. दूरी में अन्य सरकारी या गैर-सरकारी ऐसी सस्था न हो। शहरों 
के मामले में सम्बन्धित मौहल्ले में अन्य सरकारी/गैर-सरकारी उच्च 
प्राथमिक विद्यालय न हो तथा कक्षा 6 से 8 में न्यूनतम 45 छात्र हो। 
(ग) मा. और सी. (]) विद्यालय के आस-पास का क्षेत्र प्रदूषण रहित हो। 
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! 2 : रथ 


मा विद्यालय (2) 5 किमी दूरी में अन्य सरकारी या गेर सरकारी माध्यमिक विद्यालय/सीनियर 
माध्यमिक विद्यालय न हो। शहरों के मामले में उन मीहल्लों में अन्य 
सरकारी अथवा गेर सरकारी विद्यालय न हो। 
[8) महाविद्यालय... कोई भी महाविद्यालय स्वीकृत नहीं किया जायेगा 

() यदि 30 किमी. के वृत्त में सरकारी या गेर सरकारी महाविद्यालय हो या 
450 से कम विद्यार्थी हो। 

(2) यदि किसी महाविद्यालय के 25 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 4 सीनियर 
माध्यमिक विद्यालय नहीं हो। 

(3) यदि प्रथम वर्ष की कक्षा में प्रथम वार में कम से कम 20 विद्यार्थियों 
को प्रवेश नहीं हो एवं अन्य संकायों में कम से कम 60 विद्यार्थियों का 
प्रवेश न हो अर्थात्‌ प्रथम वर्ष में जहां दो सकाय हो, कम से कम 80 
छात्र और तीनों सकायों में 240 छात्रों का प्रथम वर्ष में प्रवेश हो। 

(4) किसी भी महाविद्यालय को तब तक स्थायी मान्यता नहीं दी जायेगी जब 
तक कि उसकी छात्र सख्या 200 नहीं हो जाती। 





33 मान्यता फीस (क) प्राथमिक सामान्य सस्थाओं के लिए 250/- रुपये और विशिष्ट ससस्‍्थाओं के लिए 
विद्यालय 500/- रुपये की फीस जमा करानी आवश्यर्क है। 
(ख) उच्च प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालबों के लिए मान्यता फीस 500/- रुपये और विशिष्ट 
विद्यालय सस्थाओं के लिये 000/- रुपये। 


(ग) मा. और सी. मान्यता आवेदन फीस 2000/- रुपये ९ । 
मा. विद्यालय माध्यमिक उच्च माध्यमिक अतिरिक्त विषय अतिरिक्त सकीय* 


5000/- 7000/- 2000/- 25000/- 
(घ) महाविद्यालय मान्यता आवेदन फीस 5000/- रुपये। 
]4.. वेतन भत्ते (क) प्रा./उल्रा./ सस्था में कार्यरत कर्मचारियों को सरकार के नियमों के अनुत्तार वेतन, महगाई 
मा /सी.उ. भत्ता एवं भविष्य निधि सुविधाएं उपलब्ध करायी जाये। 


मा. विद्यालय 
(ख) महाविद्यालय. महाविद्यालय के शैक्षणिक अधिकारी को राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर 
निर्धारित वेतनमान, भत्ते एव अन्य सुविधाएं देना आवश्यक है। (संस्था 
को अनापति प्रमाण-पत्र देने से पहले इस विषय में वचन बंध) देना 
आवश्यक होया। 
नोट -- कर्मचारियों के खाते में जमा योग्य चैक से महीने की समाप्ति के पश्चात 
अगले माह की 5 तारीख से पूर्व सदाय करना आवश्यक होगा। 


57 आदेश त॑. प्‌ 28 (3) थिक्षा- 5/2007 दिनांक 69/05/200। मान्यता एवं क्रमोन्द्रति पर करीस्र के संबंध। 
#2 आदेश सं. प्‌ 78 (3) चिक्षा- 5/2007 दिनांक 06/77/2092 ग्ान्यवा एवं आरक्षित कोष नई स्कूलों को वर्ष 2000 
व_209/ हेतु आवेदन करने पर देने होंगे। 
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45. 


१6. 


फा. 


2 3 


विविध. सभी गैर सरकारी 

शैक्षिक सस्थाए 
विद्यार्थी (क) महाविद्यालय 
कल्याण 


(ख) समस्त 
विद्यालय 
निरीक्षण समस्त शिक्षण 
सस्थाएँ. 


्< 


सस्था किन्हीं साम्प्रदायिक तथा राजनैतिक कार्यकलापो मे भाग नहीं लेगी तथा 
किसी व्यक्ति विशेष अथवा राजनीतिक फायदे के लिए नहीं होनी चाहिए। 
3. केण्टीन एवं कामन रूम 
विद्यार्थी कल्याण कक्ष के साथ-साथ कमरे (एक बालकों व दूसरा 
वालिकाओ के लिए) प्रत्येक 24" 40" तथा शौचालय 
क्रीड़ा कक्ष 
प्रथम वर्ष में एक क्रीड़ा कक्ष आकार 0"» 24" और बाद में आवश्यकता 
-नुसार अतिरिक्त क्रीड़ा कक्ष। 
3. साइकिल-स्कूटर शेड 
प्रथम वर्ष कम से कम 00 साइकिलें रखने योग्य साइकिल शेड तथा 
अगले वर्ष 00 साइकिलें और 50 स्कूटर रखने योग्य अतिरिक्त शेड एक 
विद्यार्थियों की सख्या में वृद्धि को देखते हुए आवश्यकता के अनुरूप। 
विद्यार्थियों के शारीरिक व्यायाम, खेल एव प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त व्यवस्था 
होगी तथा चरित्र निर्माण और नैतिकता की ओर पर्याप्त ध्यान दिया जायेगा। 
सस्था की जाच/निरीक्षण किसी भी समय शिक्षा विभाग के किसी भी अधिकारी 
द्वारा किया जा सकेगा। सस्था को सभी आवश्यक अभिलेख/विवरण तुरन्त 
उपलब्ध कराने होगे। 


0 
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ग. 


हि 


मान्यता अनापति प्रमाण-पत्र हेतु प्राधिकृत अधिकारी 


नियम 5 (॥) 

संस्था की श्रेणी - प्राधिकृत अधिकारी 
()) प्राथमिक विद्यालय जिला शिक्षा अधिकारी वालक/वबालिका 
(2) उच्च प्राथमिक विद्यालय 
(3) मूक बधिर विद्यालय 
(4) विमन्दित बाल विद्यालय 
(5) प्रज्ञाचध्षु विद्यालय 
(6) विकलाग विद्यालय 
(7) मोनन्‍्टेसरी, पूर्व प्राथमिक विद्यालय एवं बाल बाडी 
(0) क्लब निरीक्षक शारीरिक शिक्षा, शिक्षा निदेशालय वीकानेर 
(2) व्यायाम शाला तथा खेल एव 

शारीरिक शिक्षा सम्बन्धी प्रवृत्तिया 
पुस्तकालय/वाचनालय उपनिदेशक, समाज शिक्षा वीकानेर 
(!) शोध सस्थान निदेशक, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा, वीकानेर 
(2) सगीत विद्यालय 
(3) शिक्षक, प्रशिक्षण विद्यालय 
(4) विशिष्ट विद्यालय 
स्कृत्त विध्ालप जिदेशक, उ्कृत शिक्षा, राजत्थान, जपपुर 
माध्यमिक और सीनियर माध्यमिक विद्यालय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर 
महाविद्यालय निदेशक, कॉलेज शिक्षा एवं सस्कृत शिक्षा के माध्यम से आवेदन 


अग्रेपित कर राज्य सरकार से अनापति प्रमाण-पत्र प्रात्त होने 
पर सम्बन्धित विश्वविधालय से सम्बद्धता प्राप्त करनी होगी। 


जा 3 >> 3 जल. मलललिज जल मा दी कद जब की जी न जी मन पन अमल ज मकर मर अल. अली अअ मी जन्‍ली जी की जयाबबद 
/04 आदेश तं.प. 29 (9) चिक्षा 593 दिनांक 27.2.98 (आदेश क्रय. 47) मान्यता,/अनुपात अमाण-पत्र देने हेदु भयिकावें 
का उत्यायोजन 


#02 जादेग्न सं.प. 49 (9) चिक्षा 5/95 दिनाक 77.72.98 (आदेश क्रय. 66) ग्रान्यवा,/अठुणत वापित लेने के की ्े। 
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गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं द्वारा अनुदान सहायता प्राप्त करने हेतु आवेदन 
नियम ॥] () 








(!): - संस्था का : नाम; «५६६६ 7 ३३७५० ४ २३२० ००४४ फू >रलर- २ म मततार१ ३ 2: ०५३६ रह 

(2) सस्था की स्थपना की तारीख... . ......... «. - «0... >अअछ ७3५० + «० (0 5 

(3) “संस्था: को वर्तमान उतर: ८ ४00 2070 वर, जाओ कलर तल 7: 8889 

(4) सस्था के राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 958 के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण की तारीख (प्रमाण-पत्र 
की अनुप्रमाणित प्रति सलग्न करे) ....... >> >लनलल + न++ 

(5) सस्था का रजिस्ट्रीकृत विधान/उपनियम (प्रति सलग्न करे). 

(6) मान्यता सम्बन्धी विवरण- 


(क) अस्थायी मान्यता की तारीख 

ख) अस्थायी मान्यता का स्तर... . .... « 

ग) स्थायी मान्यता की तारीख. .... --. 

ध) स्थायी मान्यता का स्तर... . .... 

ड़) मान्यता देने वाले अधिकारी का.......---२--००---<न्‍«>न्‍ह_्बन्न्नन >«२०२००२०३०«०>«न्‍ननल्‍_न्‍>न्‍बसस ४०. बन्‍्>>> 
पद नाम (स्वीकृतियों की अनुप्रमाणित प्रतियां सलग्न करें) 

(7) अनुदान का विवरण 
(की «अन्त प्राप्ति का अर प: गए 287०2: 257: :207: से किट पर रस पर 
(ख) स्तर/विषय, जिसके लिए अनुदान प्राप्त हो रहा है...........००-००««नन्‍ञतञञतलनलल जल लननन न 


ल््- 


च्स् 





न 


लता 
७५७ 
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(ग) प्राप्त अनुदान का प्रतिशत (स्वीकृति की प्रति सलग्न करें) 

(ध) सस्था को गत वर्ष प्राप्त अनुदान की राशि, 
(8) अध्यापको का कार्यभार (अध्यापकवार व कक्षावार समय विभाग चक्र सलग्न करें) 
(9) सस्था की प्रवन्ध समिति का विवरण 


क्र.सं. सदस्य का नाम पता पद निर्वाचन की तारीख 
] 2 3 4 

















(१0) शैक्षणिक कर्मचारियों पर व्यय 








क्रसं.. नाम अध्यापः आयु योग्यता नियुक्ति की अध्यापन वेतन वेतन महंगाई 
तारीख कार्य का अनुभव मान 
] ५ 2 3 4 5 6 7 8 5.9 
मकान शहरी क्षतिपूर्ति. अन्य योग स्तंभ अध्यापक कार्य अन्य विवरणे 
किराया भत्ता भत्ते (8 से )) भार का विवरण है 
00 ]] 2 3 4 ॥5 





(।) गत वर्ष की कक्षा वार विद्यार्थी सख्या और उपस्थिति का विवरण :- 











क्र.सं. कक्षा मय कार्य दिबल औसत दैनिक पिछली 33 मार्च अन्य विवरण 
अनुभाग विद्यार्थी संख्या. को वास्तविक छात्र संख्या 
2 3 4 5 6 
(2) गत तीन वर्षो का पृथक-पृथक वर्ष वार परीक्षा परिणाम 
कक्षा विद्यार्थी संख्या प्रविष्ट उत्तीण॑ प्रतिशत विशेष योग्यता अन्य विवरण 
] 2 3 4 5 6 7 
(73) अशैक्षणिक कर्मचारियों पर व्यय '- 
5 पक यम न न न रा ना 
क्रसं. कर्मचारी का नाम पद योग्यता वेतनमान वेतन महगाई मकान भत्ता किराया 
पे ता सम आ 0 मी ता मा न 
] 2 3 4 5 6 हर 8 
शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता अन्य भत्ते योग स्तम्भ 6 से 40 अन्य विवरण 
श्र 07 व्‌ 82 





(१4) आय का विवरण - है 


क्र-सं. आय की मद गत वर्ष की आय चालु वर्ष की आगामी वर्ष की 
___ ८: ..॒॒ ॒ अनुमानित आय अनुमानित आय 
॥ ह. 3 4 द ५ 
कक 
रः 8 


(5) व्यय का विवरण .* 








क्र्स. ब्यय की मद गत वर्ष चातु वर्ष की आगामी वर्ष का 
का व्यय अनुमानित व्यय अनुमानित व्यय 
2 3 र् 5 





(१6) स्थायों कोप :- 
(की गत 3 मार्च को स्थायी कोष की गशि....... .... | >॑न्‍अन्‍्-ज>>>न> तल ल्‍ ने हल्‍ब> अजजनन-० 
(प) कीपपन किस प्रकार विनियोजित है। (पूर्ण विवरण), . ..... .......- -«०««>>>>न्‍न्‍_े_त«-्- हलन++ 
(7) सम्पतियों का विवरण (जगम और स्थावर) 








क्र... सम्पत्ति का नाम क्रय या सनिर्माय क्रय या सनिर्माण वर्तमान विवरण 
का वर्ष लागत मूल्य 
2 3 र् 5 6 





(8) आयेदित अनुद्यन सहायता का विवरण 
(क) स्तर 
(सी) विपय/सवाव 
(ग) प्रतिशत 


तार: ,,-००+०४६२०० 


सस्था सचिव/अध्यक्ष 


घोषणा-पत्र 


उपयुक्त सूचनाएं पूर्णतया सत्य है तथा किसी भी तथ्य को जानबूझकर नहीं छिपाया गया है। सस्था राज्य सरकार द्वारा 
मान्यता और अनुदान सहायता देने हेतु बनाये गये नियमों का पालन करती रही है तथा भविष्य में भी करती रहेगी। सस्था 
के द्वारा राजस्थान गैर सरकारी दीक्षणिक सस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तो आदि) नियम, 993 के उपब॑धों 
और राज्य सरकार तथा शिक्षा निदेशक -के आदेशों/निर्देशों की पालना न करने पर संस्था की मान्यता/अनुदान 
सहायता/स्थगित/समाप्त की जा सकेगी। 


हस्ताक्षर 


संस्था सचिव/अध्यक्ष 
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अनुदान हेतु संस्था की पैनल निरीक्षण रिपोर्ट का प्रारूप 

नियम ॥] (3) 
(भाग-प्रथम) 

विद्यालय का नाम * 

सस्था के प्रधान का नाम : 

सस्था में कार्य-ग्रहण की तारीख : 

योग्यता . 

वर्तमान निरीक्षण की तारीख : 

निरीक्षण दल के सदस्य : 

गत-निरीक्षण की तारीख : 

गत निरीक्षणकर्ता का नाम : 

गत निरीक्षण की अनुपालना : 

0. प्रेषण की तारीख : 

कमियों का उल्लेख :- , का 

2. पूर्ति हेतु टिप्पणी * 

3. विद्यालय कितनी पारियों में चलता है : 

]4  अध्यापक/कर्मचारी विवरण : 

5. विद्यार्थी संख्या * 


छऊ 6०0 3 ८६४ 3 «४ (७० ऐ> “८ 


क्र.सं.. कक्षा वर्ग योग उपस्थिति योग 
बालक बालिका. - बालक बालिका 





6. अध्यापक विद्यार्थी अनुपात : 

]7. टिप्पणी . 

8. विद्यालय भवन . 

9. टिप्पणी : 

20. सेवारत शिक्षक प्रक्षिण अभिलेख रखा जाता है या नहीं : 


420 


2. प्रधानाध्यापक द्वारा निरीक्षण : 





विवरण वर्तमान माह तक अब तक सपादित संख्या 
प्रस्तावित सख्या 

(क) शिक्षक 

(ख) लिखित कार्य 


(ग) प्रवृत्ति/कार्यालय कार्य 





टियणी और सुझाव : 

लिखित और शिक्षा कार्य का निरीक्षण (अध्यापन टिप्पणी) * 
24. शिक्षोपरान्त की उपलब्धि और इस विषयक टिप्पणी 

25. रेडियो प्रसारण की व्यवस्था : 

26. आन्तरिक मूल्यांकन का क्रियान्वयन . 

27. कार्यानुभव/समाजोपयोगी उत्पादक कार्य और समाज सेवा - 
28. समय विभाग चक्र कक्षावार और अध्यापकवार * 

29. पाठ्यक्रम विभाजन और लिखित कार्य की योजना का निर्माण 
30. अध्यापक देनन्दिनी की पूर्ति पर सामान्य अभिमत * 

3. पुस्तकालय : पुस्तकों की सख्या . विद्यार्थी सख्या : 

32. वाचनालय-पत्र-पत्रिकाओं की संख्या : दैनिक/साप्ताहिक/पाक्षिक/मासिक /त्रैमासिक/अर्द्धवार्षिक /वार्षिक योग 
33. विशेष रूप से उल्लेखनीय कार्य 

34. परीक्षा रजिस्टर : 

35. प्रवेश रजिस्टर : 

36. रोकड़ वही : 

37. भण्डार रजिस्टर : 

38, निरीक्षणकर्ता की टिप्पणी : 


ध्> 3 
त्ज 
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पैनल निरीक्षण दल के 
सदस्यों के हस्ताक्षर 
* अनुदान प्राप्त संस्थाओं के स्तर के मूल्यांकन का प्रारूप 
भाग-द्वितीय 
संस्था का नाम : है 
वर्तमान अनुदान प्रतिशत तथा जब-जब प्रतिशत में वढोतरी हुई उम्तकां पूर्ण विवरण * 
स्तर एवं क्रमोन्नत वर्ष : 
संस्था का भवन निजी है या किराये पर : 


ठा छिपा 


5. (अ) निम्न प्रवृत्तियों का मूल्याकन 60 अंकों के आधार पर : 








प्रवृत्तिया कुल अंक प्राप्ताक 
. प्रयोगशाला 0 
2. अध्यापन व्यवस्था ]0 
3. शैक्षणिक स्तर 0 
4. वेतन से भविष्य निधि व्यवस्था 0 
5, उच्चतर परीक्षा का परिणाम (उच्चतम कक्षा) ॥0 
6. अनुशासन 0 
कुल अक 60 





(व) निम्न प्रवृत्तियो का मूल्याकन 40 अकों के आधार पर - 





. भवन की उपयुक्तता 5 
2. फर्नीचर व्यवस्था 5 
3 उपलब्ध पाठ्य सामग्री और उसका उपयोग 5 
4. शैक्षिक योजना का क्रियान्वयन 5 
5. क्रीडा स्थल व्यवस्था 5 
6. सहशैक्षिक प्रवृत्तियों का सचालन 5 
7 व्यवस्था (व्यावसायिक शिक्षा सहित) 5 
8. कार्यालय अभिलेखा (विद्यार्थी प्रवेश रजिस्टर) 5 
9. वित्तीय स्थिति 2 
कुल अकः 40 
कुल अक 00 भ्राप्ताक वर्गीकरण 
हस्ताक्षर मुख्य सदस्य हस्ताक्षर ससथा प्रधान हस्ताक्ष' सयोजक 
निरीक्षण दल निरीक्षण दल 
नोट : प्राप्तांको को गुप्त रखने हेतु निम्नाकित सकेतों का प्रयोग किप्ना जाये। 
प्रवृत्ति (अ) के लिए प्रवृत्ति (4) के लिए 
0ए 5ए 
श्बी 4 वी 
6सी 3सी 
4डी 2डी 
2.ई. । ई (इसके आधार पर योग प्राप्त करे) 
नोट : गत तीन वर्षों का औसत परीक्षा परिणाम भी अलग से दशशाये। 
पद मोहर 
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भाग तृतीया 


निदेशालय...............--०--+- शिक्षा, राजस्थान. ... ........-.- - --सस्था को सहायता देने के सम्बन्ध में 
अभिमत :- 
. सस्था सहायता प्राप्ति के लिए उपयुक्त है। 
2. प्रबंध द्वार प्रस्तुत सूचना की सत्यता की जाच कर ली गयी है। 
3. अन्य कोई विशेष विवरण 
4. सस्था को अनुदान सूची पर लेने/अनुदान प्रतिशत में वृद्धि/नये विषय व स्तर को अनुदान देने हेतु स्पष्ट 
सिफारिश | 


हस्ताक्षर शिक्षा निदेशक 
भाग-चतुर्थ 
सन्‌ 99........ 99.... . -तक के लिए सस्था को प्रतिशत अनुदान देने/नये विषय व स्तर को अनुदान देने हेतु 


अनुदान समिति की तारीख....... .........--+- को हुई वैठक मे विचार कर सस्था को अनुदान देने/प्रतिशत में वृद्धि /नये 
विषय व स्तर को अनुदान देने का निर्णय लिया गया। 


मजूरी अधिकारी के हस्ताक्षर और पद 
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प्रबन्ध के अन्तरण के लिये आवेदन 
नियम 0 (स) 


निदेशक, 





राजस्थान 
विषय प्रबन्ध के अन्तरण के लिए अनुन्ञा। 
महोदय, 


हम, अद्योहस्ताक्षरी प्रवन्ध के अन्तरण के लिए आपकी अनुन्ञा चाहने के लिए यह आवेदन निम्नलिखित विशिष्टियों के 
सहित प्रस्तुत करते हैं '- 


क्र्स विशिष्टयां अतरित किये जाने के लिए संस्था को कव अंतरित किया 
प्रस्तावित संस्था जाना प्रस्तावित है 
2 3 4 
।. सस्था का नाम 
2... पता 
3 शिक्षा का वर्तमान स्तर 
4. प्राप्त की जा रही आवर्ती 


सहायता अनुदान की स्तरवार प्रतिशतता 
5. सकाय और कक्षा/अनुभागवार 
विद्यार्थियों की सख्या 
6. सम्पत्तियों का व्यौरा (जगम) स्थावर 
सम्पत्तियों का पृथक-प्रंधफ विवरण सलग्न करें। 
7. विद्याल्य/महाविद्यालय भवन 
(क) कक्षा-क॒क्ष 
(ख) पुस्तकालय 
(ग) प्रयोगशालाए 
(प) खेल मेदान 
(ड) अन्य सुविधाएं 
8. नकद और वैक में अतिशेष 


2 
बज --+ 
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9. आरक्षित निधि 

0. विनिधान (सूची सलग्न करें) 

. अध्यापकों की सख्या (सकाय/कक्षा और 
वेतनमान के अनुसार) 

72. नयी सस्था मै विद्यार्थियों की शिक्षा की सभाव्यता 

3. प्रस्तावित अतरण के लिए कारण 

4. प्रवन्ध द्वारा पारित संकल्प (प्रति सलग्न करे) 

5. अन्य विशिष्टयों 


घोषणा 
हम इसके द्वारा घोषणा करते है कि ऊपर उल्लिखित तथ्य और विशिष्टर्यों हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के 
अनुसार सत्य है। 


अन्तरित की जाने वाली सस्था उस सस्था के अध्यक्ष/सचिव के हस्ताक्षर 
के सचिव के हस्ताक्षर तारीख जिसको अन्तरित की जानी है 
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संस्थाओं का विशेष प्रवर्गकरण 
नियम 23 (3) 


किसी भी शैक्षिक सस्था को विशेष प्रवर्ग सस्था के रूप मे प्रवर्गीकृत करने के लिए मानदण्ड निम्नलिखित होंगे :- 


4. सामान्य 


() 
(2) 


संस्था अध्यापन में कुछ नये शैक्षिक प्रयोग कर रही हो। 

सस्था ने शिक्षा केन्द्र के रूप मे बच्चों के साथ युक्तियो, तकनीकों और रूप भेदो पर प्रयोग, करके भिन्न-भिन्न 
विषयों को पढ़ाने की कार्यपद्धति मे उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त की हो। 

सस्था ने शिक्षा कालावधि के दौरान बच्चों की समग्र शिक्षा में शिष्यो के कार्य का संचयी विस्तृत अभिलेख रखा है। 
संस्था ने संस्था की शिक्षा को सामुदायिक जीवन से सम्बन्ध रखा है ओर क्षेत्र में सामुदायिक विकास कार्य में 
हाथ बटाया है जिसके लिए अभिलेख भी रखा जाना चाहिए। 

ससथा क्राफ्ट मे प्रशिक्षण दे रही, समुचित परिरूपण ओर सुन्दरता वाली विक्रेय वस्तुओं का उत्पादन कर रही 
है और लेखे तथा अन्य आवश्यक अभिलेख रखती है। 

सस्था के पास सस्था में अध्यापन कार्य के साथ ही गृह कार्य का कोई समन्वित कार्यक्रम है। 

सस्था के पास नियमित पाठ्यक्रम सम्बन्धी क्रियाकलापों और अनुवर्ती कार्य की कोई उचित स्कीम है। 
सस्था के पास शारीरिक शिक्षा और चिकित्सीय निरीक्षण के लिए, उसके प्रभावी अनुवर्तन के सहित, नियमित 
व्यवस्था है और इसके लिए अभिलेख भी रखा जाना चाहिए। 

संस्था के पास दोपहर के भोजन या टिफिन की व्यवस्थायें है। 


(0) संस्था क्राफ्ट, गृहविज्ञान आदि को सम्मिलित करते हुए वास्तविक अध्यापन के पाच घण्टों के सहित कम पे 


कम दो सौ दिन कार्य करती हो। 


() सस्था में, जीवन निर्वाह के प्रजातात्रिक तरीके मे प्रशिक्षण के लिए शिप्य सरकार हो। 
(2) संस्था निम्नलिखित सकायों में मूल सृजनात्मक कार्य कर रही हो '- 


(क) साहित्य 

(ख) कला 

) क्राफ्ट 

(प) सास्कृतिक क्रियाकलाप अर्थात्‌ सगीत, नृत्य और नाटक 
) समाज शिक्षा 

(च) महिला शिक्षा- 


संस्था, वयस्को और वच्चों के लिए उनकी आवश्यकताओ के अनुरूप मूल या अनुसधान या अनुमोदित साहित्य के सृजन 
के सम्बन्ध में पुरोगामी साहित्यिक कार्य में और मानविकी विज्ञान, वाणिज्य, ललित कलाओं और अन्य तकनीकी पाठ्यक्रमों 
में उच्च शिक्षा देने में तथा शैक्षिक कैम्प और यात्राओं का आयोजन करने में लगी हुई हो। 
2« वित्त हे 

विशेष के खूप में प्रवर्गीकृत होने के लिए किसी संस्था के पास पर्याप्त अध्यापन उपकरण, भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, 
कार्याशाला, अन्य यन्त्र और साधित्र और खेल-मैदान होना चाहिए और उसमें कम से कम त्तीन वर्ष की कालावधि तक लगातार 
दक्षतापूर्वक कार्य किया हो। 
3. प्रशासन 

प्रबन्ध, अधिनियम और इन नियमों के अनुसार, अपने कर्मचारियों की सेवा की सुरक्षा व्यवस्था करता है। 
4, लोक परीक्षाओं में अध्यापन परिणाम 

सस्था लोक परीक्षाओं में साथ ही आतरिक परीक्षाओ में, जिनमे कम से कम सौ शिष्य बैठे हो, गत पांच परीक्षाओं 
के दौरान पचहत्तर प्रतिशत से और स्नातक तथा स्नातकोत्तर परीक्षाओं में अस्सी प्रतिशत से ऊपर परिणाम दिखाया हो। 
गुणात्मक रूप से परिणाम सतोपप्रद होने चाहिए। उच्च प्राथमिक विद्यालय मे न्यूनतम प्रतिशत कक्षा 6,7 और 8 में पचहत्तर 
विद्यार्थियों के नामांकन पर अस्सी होना चाहिए। 
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बन्धक विलेख 
सहायता. अनुदान की रकम के आधार पर स्टाफ लगाये जायेंगे 
और रजिस्ट्रीकरण किया जायेगा 


नियम 6 (ज) 
यह बन्धक विलेख............... «० « "के विनाक,.... ........... «« को एक और राजस्थान सस्था रनिस्ट्रीकरण 
अधिनियम, 958 के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी .............. जिसका मुख्यालय................० में है। जिसे इसमें 


आगे वन्धक कर्ता कहा गया है और निप्त अभिव्यक्ति में उसके समापक, शासकीय रिसीवर और समनुदेशिती सम्मिलित होंगे) 
और दूसरी और राजस्थान राज्य के राज्यपाल, (जिन्हें इसमें आगे सरकार कहा गया है) के वीच किया गया। 


यत: 85.0 कोट ७० का नकद में: २६०८-८० ०९०४० नामक शैक्षिक संस्था का चंधककर्ता स्वामी है। उसे 
चलाता और संधारित करता है। 
और यत- बन्धककर्ता ने,.......... -.«--००-०- के प्रयोजन के लिए.. .. .............----- रुपये की सहायता 


अनुदान के लिए सरकार को आवेदन किया है ओर यत. सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसे मामलों में सबधित 
तत्समय प्रवृत वियमों के अनुसार उस प्रयोजन के लिए जिसके लिए बन्धककर्ता ने इस प्रकार आवेदन किया है, सहायता 
अनुदान दिया णा सकता है और तदनुसार सरकार ने शिक्षा निदेशक की सिफारिश पर वन्धककर्ता को . . . .......... 
झपये का अनुदान स्वीकृत और संदत्त किया है। 

और यतः बन्धककर्त्ता इससे संलग्न अनुसूची में वर्णित, और विशिष्टतः इससे संलग्न रेखांकन में अकित और चिन्हित 
सम्पत्ति (जिसे इसमें आगे उक्त सम्पत्ति कहा गया है) का स्वामी है। 

और यतः यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि सहायता अनुदान का उपयोग किसी भी समय उस प्रयोजन से भिन्‍्म 
किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जाये जिसके लिए वह दिया गया हैं, बन्धककर्ता, उक्त सम्पत्ति को इसमें आगे वर्णित रीति 
से बन्धफ करने के लिए सहमत हो गया है। 
साक्षी-. 
साक्षी-2. 

उपर्युक्त संस्था के फायदे के लिए................---- के प्रयोजन के लिए.............. --.- रुपये के सहायता अनुदान 
की राशि के सरकार के द्वात बन्धककर्ता को संदाय (जिसकी प्राप्ति को वन्‍्यककर्ता एतदृद्ाय स्वीझर करता है) के प्रतिझल 
स्वरूप बन्‍्यककर्ता एतदुद्वारा सम्पत्ति को सादा बन्‍्धक के समस्त वितलगर्मों से इस आध्य से मुक्त घोषित करता है कि बदि 
इसके पश्चात्‌ किसी भी समय एतदूद्वारा किये जा रहे सहायता-अनुदान का रकम दा उसके द्वारा मृजित आत्तियां उस प्रयोजन 
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से भिन्‍न किसी भी प्रयोजन के लिए प्रयुक्त की जाती है जिसके लिए वह दिया गया है या यदि उक्त सम्पूर्ण सम्पत्ति या उसका 
कोई भी भाग किसी भी ऐसे प्रयोजन के लिये प्रयुक्त किया जाता है तो उक्त सस्था के शैक्षिक प्रयोजन से या उन प्रयोजनों 
से भिन्‍न है जो, उक्त सस्था के जिस प्रयोजन के लिए प्रारम्भ किया गया था उसके अनुसार उसके सधारण से विधि सम्मत 
रूप से सम्बन्धित हो तो, और ऐसी ही प्रत्येक दशा में सरकार द्वारा वन्धनकर्ता से एत्तदुद्धारा दी जा रही रकम से अन्युव 
ऐसी राशि वसूलीय होगी जो उस तारीख को जब यह राशि वसूलीय होती. है, उक्त सम्पत्ति के इसमें इसके पश्चातृ उपबरन्धित 
रीति से निर्धारित मूल्य के उस अनुपात के वरावर हो जो ........... रु. के अनुदान की उक्त रकम का उक्त सम्पत्ति के 
मूल्य के साथ इस विलेख की तारीख को है और जिसका प्राक्कलन . ......... रु. है ओर ऐसी राशि से संदाय के व्यक्तिक्रम 
की स्थिति मे, सरकार को, किसी न्यायालय के हस्तक्षेप के विना, उक्त सम्पत्ति को या उसके किसी भाग को, या तो इकट्ठा 
या टुकड़ों में तथा या सार्वजनिक नीलामी से या प्राइवेट सविदा द्वारा, और हक अथवा हक के साक्ष्य से तथा सरकार द्वारा 
उचित समझे गये किन्हीं भी अन्य मामलों से सम्बन्धित अन्य श्ष्तों के अध्यधीन रहते हुए, वेच देने की या बेच देने में किसी 
भी व्यक्ति से सहमत हो जाने की तथा विक्री की किसी भी सविदा में फेरफार कर देने तथा किसी भी अवसर पर सम्पत्ति 
को स्वय खरीद लेने या बिक्री की किसी भी सविदा को लेने या बिक्री की किसी भी सविदा को विखण्डित कर द्वेने की शक्ति 
होगी और वह इससे होने वाली किसी भी हानि के लिए उत्तरदायी नहीं होगी 

परन्तु सदैव यह कि उस राशि का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए जो इसके द्वारा सृजित प्रतिभूति के आधार 
पर सरकार द्वारा वसूलीय हो सकती है, उक्त सम्पत्ति का उस समय का मूल्य जब कि सरकार इसके द्वारा सृजित प्रतिभूति 
को प्रवृत्त कराना चाहती है, सरकार द्वारा या ऐसे व्यक्तियों द्वारा निर्धारित किया जायेगा जिन्हें इस निमित्त सरकार द्वारा नियुक्त 
किया जाये और वह ऐसा निर्धारित वन्धककर्ता के लिए आवद्धकर होगा। 








ऊपर निर्दिष्ट अनुसूची 
उक्त सम्पत्ति का वर्णन 
उत्तर 
दक्षिण 
पूर्व 
पश्चिम : हु 
जिसको साक्ष्य स्वरूप इसके पक्षकारों ने उस तारीख को और उस रीति से हस्ताक्षर किये जो नीचे उपदर्शित हैं 
राज्यपाल के लिए बन्धककर्त्ता के लिए 
हस्ताक्षर... हस्ताक्षर, ७०००० >> ० 
तारीख.... तारीख: ००२५ ०४०% ८०३०० रह 
पद 60000 5008: 6 7. पद, 72७2 पार 


सकलप सख्या....... «दिनाक, ,......-०-००१***४* 
के सगम-अनुच्छेद स. .......... ००-०० / 
द्वारा प्राधिकृत 
साक्षी-. ... 
साक्षी-2. 


साक्षी-. ... 
साक्षी-2. 
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वचन-बंध 
नियम 0 (छत) 





सचिव/प्रवन्धक /अध्यक्ष, .......... .... -- 
200 22% 28 व सन . सिस्था का नाम), सकलप स. .... ..... «००० «७ «दिनाक .... ..... 
के द्वारा जैसा कि मुझे राज्य सरकार में सदाय प्राप्त करने और सस्था के समस्त लेखो का परिनिर्धारण करने के लिए सशक्त 
किया गया है, एतद्‌ द्वारा, यह वचन देता हू कि मै उन सशक्त हानियो, गबनों, दुर्विनियोगे और अनियमितताओं के लिए 
यदि बे कोई भी उपर्युक्त सस्था के अध्यक्ष/सचिव के खूप मे मेरे कार्यकाल के दौरान हो, के लिए व्यक्तिश. उत्तरदावी होऊँगा 
और राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक सस्था अधिनियम, 989 और राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता 
अनुदान और सेवा शर्तों आदि) नियम, 993 के उपवब्धो, तथा राज्य सरकार और शिक्षा निदेशक तथा प्रतिहस्ताक्षर करने 
वाले अधिकारी के द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशो/अनुदेशों, का पालन करूंगा। 

स्थान : हस्ताक्षर 

तारीख : पद 


हज्कु 


नल व जज अमल 
हि... ० 


(७) 
(7) 


(9) 


सेवाकाल में वृद्धि के लिए आवेदन 
नियम 45 (हां) 


कर्मचारी का नाम 

सस्था का नाम, स्थान और जिला 

धारित पद 

नियुक्ति की तारीख 

अर्हताएं 

(क) शैक्षणिक 

(ख) तकनीकी 

(ग) प्रशिक्षण 

(घ) अन्य 

वेतनमान और लिया जा रहा वेतन 

जन्म तारीख (माध्यमिक विद्यालय प्रमाण-पत्र की अनुप्रमाणित फोटो प्रतियों संलग्न करें)। 
अधिवर्षता की आयु प्राप्त करने की तारीख 
सेवाकाल में वृद्धि के कारण 

(क) गत तीन वर्षों के परीक्षा परिणाम 
(ख) उत्कृष्ट उपलब्धियों 

(ग) अन्य क्रियाकलाप 


(0) स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र (प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी का मूल प्रमाण-पत्र सलग्न करें) 


घोषणा 


मैं, इसके द्वारा घोषणा करता हूं कि ऊपर वर्णित विशिष्टयों मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार तले 
और सही है। 


कर्मचारी के हस्ताक्षर 
सत्यापन 


प्रमाणित किया जाता है कि : 


(फ) 
(प) 
(गण) 


कर्मचारी के द्वारा ऊपर वर्णित विशिष्टयां अभिलेख आदि के आधार पर सत्यापित की गयी है और सही पायी 
गयी है। 

प्रबन्ध सममिति ने, अपने दिनाक...........-०-- को पारित सकत्प (प्रति सलग्न करें) के द्वारा, सेवाकाल में 
दृद्धि के लिए मामले की लिफारिश करने का सफल्प पारित किया है। 

फर्मचारी सेवा वृद्धि की सिक्ररिशादृत कालावधि के दौरान दक्षतापूर्वक कार्य करने के लिए उपयुक्त है। 


सपग्नक - उपयुक्त प्रबन्ध की ओर से 


बिनि6 - 


सविव/अध्यक्ष के हस्ताक्षर 
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अध्ययन-ऋण बन्ध-पत्र 
नियम 53 (5) 


जिलो&, २४ रे जो कि:अंगी संस्था: (४४०३5 प३न में मल म जप हुनर सम व रे के रूप मे नियोजित हू, स्वय को 
और अपने वारिसों/निस्पादको और प्रशासको को सस्था द्वारा मांग किये जाने पर......... . क्र 
"जल तर रुपये राशि तथा उस पर मांग के दिनाक से ऋण में के लिए तत्समय प्रवृत्त दर से लगे व्याज का सदाय करने 
के लिए या, यदि सदाय भारत से भिन्‍न किसी देश मे किया जाता है तो उस देश और भार के वीघ की विनिमय की शासकीय 
दर से संपरिवर्तित की हुई उस देश की करेंसी की उक्त रकम से समतुल्य मूल्य का और प्राधिकारी तथा ग्राहक के बीच 
के समस्त खर्चो और उन समस्त प्रभारों तथा व्ययो का, जिन्हे सस्था द्वारा उपगत किया गया हो या किया जा सकता हो, 
संदाय करने के लिए वचनवद्ध करता हूं। 

सन्‌ उन्नीस सौ..............-- के .... . - -दिन दिनाकित। 

यत्तः उक्त वचन वद्ध को सस्था द्वारा अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जा रहा है और यत. सस्था के सुसरक्षण के 
लिए उक्त वचनवद्ध इसके नीचे लिखी शर्त पर बन्ध-पत्र निष्पादित करने के लिए सहमत हो गया है। 

अब ऊपर लिखी वाध्यता की शर्त यह है कि उस दशा मे जबकि उक्त वचनवद्ध अध्ययन-अवकाश की अवधि की 
समाप्ति या पर्यवसान के पश्चात्‌ काम पर वापस न आकर या काम पर वापस आने के पश्चात्‌ की........... वर्ष की अवधि 
के भीतर सेवा से त्याग-पत्र दे देता है या सेवानिवृत्त हो जाता है तो वह माग किये जाने पर तुरन्त सस्था को या संस्था 
गैसा निर्देश दे उसके अनुसार.............-- 78 - रुपये) की राशि तथा उस पर माग के दिनांक से कणों के 
लिए तत्समय प्रदत्त दर से लगे व्याज का संदाय करेगा। 

और उक्त वचनवद्ध के ऐसा संदाय कर देने पर ऊपर लिखी वाध्यता शून्य और निप्प्रभावी हो जायेगी, अन्यथा यह 
संपूर्वतः प्रवृत्त और प्रभावी होगा और रहेगा। 

इस बन्धपत्र पर सदेय स्टाम्प शुल्क का वहन करने के लिए सस्था सहमत हो गयी है। उपर्युक्त वचनवद्ध 





के द्वारा हस्ताक्षरित और प्रतिभू- 
परिदत्त प्रतिभू-2 

क का रा 

संस्था के लिए और उसकी ओर से स्वीकृत। 

दिनाक..................... अध्यक्ष/सचिव 


वक 


अभिदायी भविष्य निधि के लिए नामनिर्देशन का प्ररूप 
नियम 69 (४) 


]. जब अभिदाता का परिवार हो और उनमें से एक सदस्य को नाम निर्देशित करना चाहता हो * - 

में इसके द्वारा नीचे उल्लिखित व्यक्ति, को जो मेरे परिवार का सदस्य है, वह रकम प्राप्त करने के लिए नामनिर्देशित 
करता हू जो उस रकम के सदेय हो जाने के पूर्व मेरी मृत्यु हो जाने की दशा में मेरे खाते मे हो या संदेय हो जाने पर 
सदत्त नहीं की गयी हो '- 


नाम निर्देशिती का अभिदाता से आयु आकस्मिकताएं जिनके. ऐसे व्यक्ति यदि कोई हो, का 
नाम और पता सम्बन्ध घटने पर नाम निदेशक नाम, पता और संबंध जिसको 
अविधिमान्य हो जायेगा. नाम निर्देशिती का अधिकार 
अभिदाता से पूर्ष उसकी 
मृत्यु होने की दशा में 
संक्रात हो जायेगा 
| ्ः | रद 5 





न न पल 
दिनाक : 
स्थान अमिदाता के हस्ताक्षर 


दो साक्षियों के हस्ताक्षर 





॥ जब अभिद्ता का परिवार हो और उसमें से एक से अधिक सदस्यों को नाम-निर्देशित करना चाहता हो- 

मे, इसऊे द्वारा नीवे उल्निधित व्यक्तियों को, जो मेरे परिवार के सदस्य हैं, को, वह रकम प्रात्त करने के लिए 
सामनिदेशन करता हूं, जो उस रफम के सदेय हो जाने के पूर्व मेरी मृत्यु हो जाने की दक्षा में, मेरे घाते में हो या सदय 
हो झने पर सतत नहीं वी गद। ते और निर्देश करता हू कि उक्त रकम उस्तल व्यक्तियों में उनके मार्मों के सामने दर्शित 
ऐसे से दिच्स्त दो जायेगी : ब 
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नाम निर्देशिती अभिदाता से आयु संचयन की आकस्मिकताएं ऐसे व्यक्तियों, यदि कोई हो, 


का नाम और पता संबंध रकम का अंश जिनके घटने पर के नाम पते और संबंध 
जो प्रत्येक को. नाम निर्देशन जिनको, नाम निर्देशिती 
संदत्त किया अविधिमान्य का अधिकार अभिदाता 
जाना है हो जायेगा से पूर्व उनकी मृत्यु 
होने की दशा में 
संक्रांत हो जायेगा 
] 2 5] 4 5 6 
दिनाक : 
स्थान : अभिदाता के हस्ताक्षर 
दो साक्षियों के हस्ताक्षर 


]. ««« 





शा. जब अभिदाता का कोई परिवार नहीं है और एक व्यक्ति को नामनिर्देशित करना चाहता हो : 
मैं, इसके द्वारा नीचे उल्लिखित व्यक्ति की वह रकम प्राप्त करने के लिए नाम-निर्देशित करता हू जो उस रकम के 
संदेय हो जाने के पूर्व मेरी मृत्यु हो जाने की दशा में मेरे खाते में जमा हो या सदेय हो जाने पर सदत्त नहीं की गयी होः- 


नाम निर्देशिती का अभिदाता से. आयु आकस्मिकताएं जिनके ऐसे व्यक्ति, कोई हो, का 





नाम और पता सम्बन्ध घटने पर नाम निर्देशन नाम, पता और संबंध जिसको 
* अविधिमान्य हो जायेगा नाम निर्देशिती का अधिकार 
अभिदाता से पूर्व उसकी 
मृत्यु होने की दशा में 
संक्रांत हो जायेगा 
] 2 3 .] 5 

दिनांक : है 

स्थान : * अभिदाता के हस्ताक्षर 

दो साक्षियों के हस्ताक्षर 


3६ 


]43 


॥५ जब अभिदाता का परिवार नहीं हो और एक से अधिक व्यक्तियों को नाम-निर्देशित करना चाहता हो :- 

में, इसके द्वारा नीचे उल्लिखित व्यक्तियो को वह रकम प्राप्त करने के लिए नाम-निर्देशिती करता हूं जो उस रकम 
के सदेय हो जाने से पूर्व मेरी मृत्यु हो जाने की दशा में, मेरे खाते में, जमा हो या सदेय हो जाने पर सदत्त नहीं की गयी 
हो ओर निर्देश करता हू कि उक्त रकम कक्त व्यक्तियों में उनके नामो के सामने दर्शित रीति से वितरित की जायेगी : 


नाम निर्देशती अभिदाता से आयु संचयन की आकस्मिकताएं. ऐसे व्यक्तियों, यदि कोई हो, 








का नाम और पता सववंध रकम का अंश जिनके घटने पर के नाम पता और सवंध 
जो प्रत्येक को. नाम निर्देशन जिनको, नाम निर्देशिती 
सदत्त किया अविधिमान्य का अधिकार अभिद्याता 
जाना है हो जायेगा से पूर्व उनकी मृत्यु 
होने की दशा में 
संक्रांत हो जायेगा 
] बडे 3 रक 5 6 
दिनाक . 
स्थान अभिदाता के हस्ताक्षर 
दो साक्षियों के हस्ताक्षर 


जय 


आदेश, निर्देश परिपत्र व संशोधन 
अनुक्रमणिका 
क्र,सं. विषय विवरण पेज संदर्भित नियम सं. 


. गैर सरकारी शिक्षण सस्थाओ के कर्मचारियों को अशदायी प्रावधायी निधि एव 
इसके अतर्गत पारिवारिक पेशन सुविधा का लाभ देने हेतु 3/93 के वेतन बिल 
से सस्था एवं कर्मचारियों के अशदान से | 6% - ॥ 6% क्रमश" काटकर 
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त भारत सरकार के यहा जमा कराने के क्रम मे। 
आज्ञा क्रमांक प-] (22) शिक्षा - 5/88 दिनांक : 08/0/993 ] 

2. गैर सरकारी अनुदानित शिक्षण सस्थाओं मे प्रवथ सचिव के पद के वेतनमान 
निर्धारित करने के क्रम में। अनुमत वेतनमान () वर्ग के सचिव हेतु 640- 
2900 व (॥) वर्ग के सचिव हेतु। 
भाज्ञा क्रमांक प-] (45) शिक्षा - 6/82 दिनांक : /05/993 ]6].. 26 (ख) |-ा 

3. पूर्व नियम 92 का क्रमाक सख्या 93 करने व 92 नियम “नियमों में छुट 
देने की शक्ति” के नए नाम से अंत्तस्थापित करने के क्रम मे। 
भाज्ञा क्रमांक प-0 (8) शिक्षा - 5/93 दिनाक ; 28/07/993 62 92,93 

4. गैर सरकारी अनुदानित शिक्षण संस्थाओ के कर्मचारियों को भी राज्य सरकार के 
कर्मचारियों की तरह समय-समय पर देय वेतन भत्ते स्वत ही देय होंगे। उनके 
लिए अलग से आदेश की आवश्यकता नहीं होगी। 
आज्ञा क्रमांक प- (33) शिक्षा - 6/83 दिनाक : 06/08/993 62 34 

5. गैर सरकारी अनुदानित शिक्षण सस्थाओ के कर्मचारियों को देय मकान किराया 
भत्ता, शहरी भत्ता, क्षतिपूर्ति भत्ते को अनुमोदित व्यय मानने व कदौति का पूर्न 
भुगतान करने के क्रम मे। 
भज्ञा क्रमांक प-0 (8) शिक्षा - 5/93 पार्ट- | दिनांक : 7/03/994.._ 63 4 (क) 

6. गैर सरकारी शिक्षण सस्थाओं को मान्यता देने हेतु परिशिष्ट-2 के मानदण्डों मे 





5 


] 68(5), 69 () 


सशोधन व निर्देश। 
(0) आईटम न. 2, 3 .- छात्रों के स्वास्थ्य, मनोरजन एवं शारीरिक शिक्षा तथा परिशिष्ठ-2 
अध्ययन कक्षो हेतु उपयुक्त व्यवस्था व प्रावधान होना आवश्यक है। नि. 0 (था) 
(0) परिशिष्ट-2 के आईटम स.-< में शिक्षा स्तर वार आरक्षित कोपका पुर्न 50) 
निर्धारण आगामी आदेशो तक (परिशिष्ठ-2) 
(पी) --4०-- आईटम स. 6 में विद्यालयों में पुस्तके, फर्नीचर एवं अन्य 
छात्रोपयोगी सामान पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। आगामी आदेशो तक >न्‍पं०-- 


(४ गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओ को अनुदान नियम 0 (शा) के वर्णित 
पी.डी. खातो के खोलने व इसमें संस्था की समस्त आय को जमा कराने 
23339 ७५०“ नमक +००-०-५७५५४०- ५५००-०५ 3.२००--०००-५०-३३०५३७--०----०------न-ननननमननमनमनननभ की नननननन-- मनन नानी नल नन नमन म-न- - मनन नमन कप नननननपनननननन----न-न-न--म-+------+म- ७ «न. 
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क्रसं. विषय विवरण पेज सदर्भित नियम सं. 





की अनिवार्यता मे छूट व राशि विनिवेश हेतु संशोधित प्रक्रिया का निर्धारण 
(आगामी आदेशो तक) 0(शा) 
(९) अनुदान गणना हेतु अनुदान नियम 3 (4) में निर्धारित प्रक्रिया में छूट 
दी जाकर आगामी आदेशो तक सशोधित प्रक्रिया अपनाने के क्रम में 
आय-गणना की विधि] 3(4) 
आज्ञा क्रमाक प-3 () शिक्षा - 5/94 दिनांक : 9/03/994 63 
7. गैर सरकारी अनुदान प्राप्त वालिका, मूक, वधिर, अध एवं विक्लाग विद्यालयो 
के अनुदान प्रतिशित में वृद्धि। 
जआज्ञा क्रमांक प-2 (6) शिक्षा - 5/90 दिनांक : 23/05/994 ]65 3 (3) 
8 अनुदामित शिक्षण सस्थाओ मे रिक्त पदो की पूर्ति हेतु चयन समिति द्वारा चयनित 
प्रत्याशियों के पैनल की वैधता अवधि के क्रम में पैनल सूची सम्बन्धित शिक्षण सत्र 
के लिए वैध मानी जावे। 
आज्ञा क्रमांक प-] (29) शिक्षा - 5/92 दिनांक : 06/06/994 ]65 26 (8) 
9. गैर सरकारी महाविद्यालयों में भर्ती /नियुक्ति हेतु चयन समिति में विश्वविद्यालय के 
प्रतिनिधि को ही चयन प्रक्रिया में बुलावे॥ 


आज्ञा क्रमांक प-3 (0) शिक्षा - 5/94 दिनांक : 23//994 65 26 (घ) 

]0 गैर सरकारी शिक्षण सस्थाओं के कर्मचारियो को अंशदायी प्रावधायी निधि एव 690) 
उसके अतर्गत पारिवारिक पेशन का लाभ देने के क्रम में खाते की राशि 68 (5) 
स्टेट बैक ऑफ इण्डिया की किसी भी शाखा मे जमा करादे। 82 (2) 
भज्ञा क्रमांक प-] (22) शिक्षा - 5/88 दिनांक : 25/02/995 ]66 


. गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालयों की मान्यता के सम्बन्ध मे प्राथमिक विद्यालयों 
को मान्यता की अनिवार्यता नहीं के स्पष्टीकरण के क्रम मे। 


आज्ञा क्रमाक प-3 (4) शिक्षा - 5/94 दिनांक : 0/03/995 67 30) 
]2. गैर सरकारी शिक्षण सस्थाओं मे नियुक्ति अधिवार्षिकी आयु तक ही देय। 
आज्ञा क्रमांक प- (0) शिक्षा - 5/9] दिनांक : 27/077996 67.. 26 क-श) 


]3. गैर सरकारी उ.मा शिक्षण सस्थाओं मे प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्ति हेतु 5 

वर्ष अध्यापन व 5 वर्ष के प्रशासनिक अनुभव के स्थान पर 0 वर्ष का अध्यापन 

अनुभव स्वीकार्य माना। 

आज्ञा क्रमांक प-१ (4) शिक्षा - 5/95 दिनांक : 03//996 68. 26 [क-५) 
4. गैर सरकारी शिक्षण सस्थाओं के कर्मचारियों को अशदायी प्रावधायी निधि के पूर्व 

के आदेशों का अतिक्रमण करते हुए नए निर्देश। 

आज्ञा क्रमाक प-] (22) शिक्षा - 5/88 दिनांक : 45/02/997 68 68 (5) 
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20. 


4.- 


22. 


23. 


24. 


विषय विवरण पेज 


संदर्भित नियम सं. 





- गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओं के कर्मचारियों के पदच्युत की कार्यवाही के प्रकरणों 


मे शीघ्र निर्णय लेने के क्रम में। 
आज्ञा क्रमांक प-0 (2) शिक्षा - 5/93 दिनाक : 20/05/997 69 


» गेर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं के कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु चयन समिति मे 


विभागीय प्रतिनिध के मामाकन हेतु स्थाई आदेश जारी करने के क्रम मे जिससे 
चयन में अनावश्यक विलम्ब न हो। 
आज्ञा क्रमांक प-0 (2) शिक्षा - 5/93 दिनाक : 20/05/997 ]69 


- गैर सरकारी शिक्षण सस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन निर्धारण 


जज्ञा क्रमांक प-0 (2) शिक्षा - 5/93 दिनाक : 20/05/997 70 


« गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओ के कर्मचारियों के नियुक्ति अनुमोदन हेतु (नियुक्त 


अनुमोदन सीधे ही सक्षम अधिकारी को प्रेषित कर निस्तारण करावे ताकि विलम्ब 
न हो) 
आज्ञा क्रमांक प-0 (2) शिक्षा - 5/93 दिनाक : 20/05/997 70 


« अनुदान प्राप्त शिक्षण सस्थओं को रोस्टर प्रणाली के अनुसार उम्मीदवार उपलब्ध 


न होने पर सामान्य कोटे से नियुक्ति करेन के क्रम मे। 

आज्ञा क्रमांक प-] (20) शिक्षा - 5/90 दिनांक : 3/05/997 [7 
अनुदानित गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओ के कर्मचारियो की अधिवार्पिकी आयु तक 

सेवा विस्तार की स्वीकृति के क्रम में। श्र 

जआज्ञा क्रमांक प-0 (2) शिक्षा - 5/93 दिनाक : 8/06/997 ]7 
गैर सरकारी अनुदानित सस्थाओं के स्तर क्रमोन्न/नए विषय खोलने की स्वीकृत 

के क्रम मे स्पप्टीकरण। 

जज्ञा क्रमांक प-0 (22) शिक्षा - 5/89 दिनांक : 25/06/997 72 
गैर सरकारी अनुदान प्राप्त शिक्षण सस्थाओं के कर्मचारियों के विभिन्‍न खातो की 
अशदायी प्रावधायी निधि से सम्बन्धित राशि कहा व किस प्रतिशत से वेतन से 

काट कर जमा करानी होगी के सम्बंध मे निर्देश। 


आज्ञा क्रमांक प- (22) शिक्षा - 5/88 दिनांक : 74/08/997. _ 73 
विद्यार्थी सुरक्षा चीमा योजना की स्वीकृति के सम्बन्ध में। 
भज्ञा क्रमांक प-8 (8) शिक्षा - 5/97 दिनांक : 9/08/997 ]74 


गैर सरकारी शिक्षण सस्थाओ को स्थायी मान्यता देने सम्बन्धी प्रकरणों का 
प्राथमिकता से निस्तारण करने के क्रम मे। 
आज्ञा क्रमांक प-0 (9) शिक्षा - 5/97 दिनाक : 09/09/997 ]74 
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29 


30. 
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32 


33. 


34. 


विषय विवरण पेज 


गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओं में की जाने वाली नियुक्तियों के अनुमोदन सम्बन्धी 
अधिकारों का प्रत्यायोजन। 

आज्ञा क्रमांक प-] (7) शिक्षा - 5/9] दिनाक : 0/]00997 .. ,. _75 
राजस्थान सरकारी शैक्षिक संस्था नियम 993 के नियम 33 के प्रावधन 


* अत्यावश्यक अस्थायी नियुक्ति के सम्बन्ध में स्थिति का स्पष्टीकरण! 


आज्ञा क्रमाक प-0 (2) शिक्षा - 5/93 दिनांक : 04//997 ]75 
गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओं को अस्थाई मान्यता अधिकतम 5 वर्ष ही दी 

जाने के क्रम में। 

आज्ञा क्रमांक प-5 (]) शिक्षा - 5/94 पार्ट दिनाक : 05//997 76 
गैर सरकारी शिक्षण सस्थाओं को भूमि व भवन मूल्याकन अथवा सुरक्षा 
प्रमाण-पत्र सार्वजनिक विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागों से लेने हेतु छुट। 

आज्ञा क्रमांक प-5 () शिक्षा - 5/94 दिनांक : 05//997 [77 
राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक अधिनियम, 993 के अंतर्गत नियुक्त स्थायी/अस्थायी 

कर्मचारी को हटाये जाने अथवा सेवा छोडने पर दिये जाने वाले नोटिस की अवधि 

के सम्बन्ध में। 


आज्ञा क्रमाक प-7 (52) शिक्षा - 5/9] दिनांक : 3//997 77 
गैर सरकारी सस्थाओ मे कार्यरत कर्मचारियों को चयनित वेतनमान एवं उपादान 

के सम्बन्ध में स्थिति का स्पष्टीकरण। ड़ 

आज्ञा क्रमाक प-0 (2) शिक्षा - 5/93 दिनांक : 77//997 77 


गैर सरकारी अनुदान प्राप्त शैक्षिक सस्थाओं के लेखो का अकेक्षण 5 लाख रु. तक 
वार्षिक अनुदान प्राप्त करने वाली सस्थाओं के लेखो का अकेक्षण राज लेखा सेवा से 
सेवानिवृत अधिकारी भी कर सकेगे। 

आज्ञा क्रमांक प-0 (2) शिक्षा - 5/93 पार्ट-] दिनाक : 7//997.. 479 
विद्यालयो को मान्यता हेतु सस्था के रजिस्ट्रेशन सम्बन्धी प्रावधान का स्पष्टीकरण 

पुनः रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं। 

आज्ञा क्रमांक प-5 (]) शिक्षा - 5/94 पार्ट दिनांक : 9//997 79 
उच्च प्राथमिक स्तर तक की गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं को स्थायी मान्यता हेतु 
शिथिलन। 

आज्ञा क्रमांक प-0 (9) शिक्षा - 5/97 दिनाक : 03/2/997 80 
गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन निर्धारण व सरक्षण 

के क्रम में। 

आज्ञा क्रमांक प-0 (2) शिक्षा - 5/93 दिनाक ३ 03/2/997 80 
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क्र्सं. 


विषय विवरण 


पेज संदर्भित नियम सं. 





35. चयन समिति के गठन के सम्बन्ध में (शिक्षा विभाग द्वारा निर्देशित प्रतिनिधि सहित 


36, 


3. 


38. 


39. 


40, 


4. 
42. 
43, 


44. 


तीन सदस्यों द्वारा सर्व सम्मति से किया गया चयन मान्य होगा) 

आज्ञा क्रमांक प-9 (2]) शिक्षा - 5/94 दिनांक : 05/2/997 
सोसाइटी के अधीन संचालित एक विद्यालय से अन्य विद्यालय में कर्मचारियों के 
स्थानातरण करने के अधिकार के क्रम में। 

आज्ञा क्रमांक प-8 (8) शिक्षा - 5/95 दिनांक : 3/2/997 
राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्थान (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्ते 
आदि) नियम, 993 के नियम 33 के प्रावधान-अत्यावश्यक अस्थायी नियुक्ति के 
सम्बन्ध में स्पष्टीकरण। 

आज्ञा क्रमांक प-0 (2) शिक्षा - 5/93 दिनांक : 03/0/998 

गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओं के कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम व 
अधिकतम आयु के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण (8 से 58 तक नियुक्ति सम्भव) 
आज्ञा क्रमांक प-9 (9) शिक्षा - 5/93 दिनांक : 08/0/998 

कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण अधिनियम 952 एवं राजस्थान गैर सरकारी 
शैक्षिक संस्था अधिनियम 989 के अतर्गत बनाये नियमों के विरुद्ध शैक्षिक 
सस्थाओं के कर्मचारियों के प्रावधायी निधि कटौतियो के सम्बन्ध मे। 

आज्ञा क्रमांक प- (22) शिक्षा - 5/88 पार्ट दिनांक : 24/0/998 
निदेशक प्रा.एवं. मा. शिक्षा को राज्य सरकार के आदेश स॒ एफ 26 (4) 
शिक्षा- (93) पार्ट- ] दिनाक 28//997 द्वारा प्राथमिक शिक्षा एव 
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के रूप में अलग-अलग गठन। 

आज्ञा क्रमांक प-6 (7) शिक्षा - 5/97 दिनांक : 04/02/998 

गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओ को मान्यता या अनापति प्रमाण-पत्र देने 

सम्बन्धी अधिकार। 

आज्ञा क्रमाक प-9 (9) शिक्षा - 5/93 दिनांक : 22/02/998 

गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओं को अनुदान अतिमीकरण के आवदेन-पत्रो के 
निस्तारण करने के अधिकारों का प्रत्यायोजन। 

जाज्ञा क्रमांक प-9 (9) शिक्षा - 5/93 दिनांक : 2/02/998 

गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओं में कर्मचारियो की नियुक्ति अनुमोदन सम्बन्धी 
अधिकारों का प्रत्यायोजन। 

आज्ञा क्रमांक प-0 (2) शिक्षा - 5493 दिनांक : 39/03/998 

मान्यता प्राप्त गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओ को कर्मचारियों की नियुक्ति अनुमोदन 
में छुट के क्रम में 

भाज्ञा क्रमांक प-0 (2) शिक्षा - 5/93 दिनांक : ॥9/03/998 
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क्र-सं. विषय विवरण पेज संदर्भित नियम सं. 


45 मान्यता प्राप्त गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओ मे कर्मचारियों की नियुक्ति अनुमोदन 

सम्बन्धी व्यवस्था के क्रम में। 

आज्ञा क्रमांक प-0 (]2) शिक्षा - 5/93 दिनांक : 9/03/998 89 28 
46 गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं के अनुदान अतिमीकरण के आवेदनःपत्नों को 

स्वीकार करने के सम्बन्ध मे अनुदान नियम-2 (3) के तहत राज्य सरकार द्वारा 

प्रदत्त अधिकारों का शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारियों में प्रत्यायोजन के सम्बन्ध में | 

जज्ञा क्रमांक प-। (39) शिक्षा - 5/93 दिनांक : 02/04/998 90 2 (3) 
47. वर्तमान मे अनुदान प्राप्त कर रही शैक्षिक संस्थाओं को वर्ष 998-999 के 

लिए अनुदान की प्रोविजनल स्वीकृति देने से पूर्व सुनिश्चित किये जाने वाले निर्देश। 

आज्ञा क्रमाक प-2 (।) शिक्षा - 5/97 दिनाक : 28/04/998 490 83 (9) 
48. गैर सरकारी शिक्षण सस्थाओं को अनुदान सूची पर लिये जाने के लिए भेजे जाने ह 

वाले प्रस्तावों के लिए नीतिगत निर्देश। 

जज्ञा क्रमांक प-2 (]) शिक्षा - 5/97 दिनाक : 28/04/998 9] 3] (0 
49. अनुदान प्राप्त गैर सरकारी विद्यालयों को अनुदान सूची पर लेने एवं अनुदान 

प्रतिशत में वृद्धि करने के सम्बन्ध में जारी आदेशो के प्रभावीकरण की स्थिति। 

आज्ञा क्रमाक प-2 (3) शिक्षा - 5/94 पार्ट दिनांक : 06/05/998 92 (5) 
50 गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओ के कर्मचारियों के वेतन सरक्षण के सम्बन्ध मे जारी 

विभागीय समसख्यक आदेश दिनाक 03/]2/997 की प्रभावशीलता के सम्बन्ध 

में स्पष्टीकरण। 

आज्ञा क्रमांक प-0 (2) शिक्षा - 5/93 दिनांक : 9/05/998 93 34 
5] सस्था में कार्यरत कर्मचारी का सस्था की प्रवंध समिति मे सचिव या कोपाध्यक्ष 

के पद पर नियुक्त होने पर उसके पद हेतु दिये जाने वाले अनुदान को अमान्य 

करने के सम्बन्ध मे। हे 

आज्ञा क्रमाक प-0 (2) शिक्षा - 5/93 दिनांक : 9/05/998 93 23 (3) 
52 अनुदान ग्राप्त गेर सरकारी शैक्षिक सस्थाओं के कर्मचारियों को राजस्थान सिविल 

सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 998 के अनुसार वेतन एव भत्तों का भुगतान 

करने के सम्बन्ध में। 

आज्ञा क्रमांक प-] (33) शिक्षा - 6/83 दिनांक : 2/05/998 93 34 
53. राजस्थान गैर सरकारी सस्था अधिनियम 989 एवं ततृसम्बन्धी नियम, 993 
*  सहपटित राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के विनियममों के तहत निर्धारित नाम 

से स्वीकृत पदों के अतिरिक्त अन्यनामों से पूर्व में स्वीकृत पदों को दिनाक 30/ 

09/998 के पश्चात्‌ जब भी रिक्त हो स्वतः समाप्त समझे जाने के क्रम में। 

आज्ञा क्रमाक प-। (22) शिक्षा - 5/94 दिनांक : 22/05/7998 94. 77 (9 32 
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क्र.सं. 


54. 


55. 


56. 


क्र 


58. 


60. 


6]. 


विषय विवरण 


अनुदान प्राप्त विद्यमान गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओ में पद स्वीकृति के नार्मस 
व चालू सत्र मे जुलाई 998 तक 98-99 के एनरोलमेण्ट के आधार पर 
विद्यमान पदो की समीक्षा करने के क्रम में। 

आज्ञा क्रमांक प-! (0) शिक्षा - 5/90 दिनांक : 06/06/998 
अतिरिक्त पदों हेतु अनुदान समिति में विचार के पश्चात्‌ सृजन के सम्बन्ध में निर्देश। 
आज्ञा क्रमांक प- () शिक्षा - 5/93 दिनाक : 25/06/998 

गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओ में कार्यरत कर्मचारियों को अनुदान नियम 993 
के नियम 39 के तहत निर्धारित प्रक्रिया अपनाने-के बाद सेवा से परथक करने के 
सम्बन्ध में। शिक्षा विभाग को 30 दिन को नोटिस देने के बाद किसी प्रकार की 
सूचना न प्राप्त होने पर स्वतः अनुमोदन मान लिया जावेगा। 

आज्ञा क्रमांक प-7 (47) शिक्षा - 5/93 दिनांक : 09/07/998 

गैर सरकारी शैक्षिणक सस्थाओ को अनुदान देने व अनुगन अतिमीकरण के 
आवेदन-पत्नों का निस्तारण करने के सम्बन्ध में। 

आज्ञा क्रमांक प-9 (9) शिक्षा - 5/93 दिनांक : 22/07/998 

गैर सरकारी शिक्षण सस्थाओ को राजस्थान गैर सरकारी सस्था नियम 993 के 
परिशिष्ट-8 मे अनुदान कन्टीजेन्सी मदो का भुगतान करने के सम्बन्ध में 
स्पष्टीकरण/लेखन व मुद्रण तथा रोशनी पानी के मद्दो में मुद्रण शुद्धि व विशिष्ट 
संस्थाओं को अनुदान स्तर की पढाई के अनुसार देय होगा। 

भज्ञा क्रमाक प-20 (8) शिक्षा - 5/9 दिनांक : 25/07/998 


* अधिवार्षिक आयु नियम मे संशोधन 


भाज्ञा क्रमांक प-0 (2) शिक्षा - 5/93 दिनांक : 29/07/998 
मान्यता प्राप्त गैर सरकारी अनुदानित शिक्षण सस्थाओं में कर्मचारियों को देय वेतन 
भते तथा फीस लेने सम्बन्धी वस्तु स्थिति-जवतक नियम नहीं वनते सस्थाएं अपने 
कर्मचारियों को आपसी अनुवध के आधार पर वेतन भत्ते देने हेतु स्वतन्त्र है - 
फीस लेने के सम्बन्ध में भी आदेश 

आज्ञा क्रमांक प-5 () शिक्षा - 5/94 पार्ट- दिनांक : 29707/998 
राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था (मान्यता, सहायता अनुदान ओर सेवा शर्ते) 
(नियम 993 के नियम 20 (6) के अनुसार प्राप्त गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओं 


- के लेखों की आवश्यक सपरीक्षा करने के सम्बन्ध में। 


जाज्ञा क्रमांक प-6 (8) शिक्षा - 5औ98 दिनाक : 26/08/998 


* गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं में कर्मचारियों की नियुक्ति अनुमोदन के सम्बन्ध में 


विभागीय परिपत्र दिनांक 9/03/98 के द्वारा की गई व्यवस्था के क्रम में 
स्पष्टीकरण। 
भाज्ञा क्रमांक प-0 (2) शिक्षा - 5/93 दिनांक ६: 22/09/998 
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क्र... विषय विवरण पेज संदर्भित नियम सं. 


63 अनुदान प्राप्त गैर सरकारी माध्यमिक एव विशिष्ट श्रेणी की शैक्षिक सस्थाओं को 

देय कन्टीजेन्सी की राशि तथा अनुदान नियम 993 के परिशिष्ठ-8 के कॉलम 

8 के क्रम सख्या 5 में वर्णित लेखन मुद्रण सम्बन्धी सुधार व देय राशि की प्रभावी 

होने की तिथि /4/93 होने की स्वीकृति। 

आज्ञा क्रमांक प-20 (8) शिक्षा - 5/9] दिनांक : 22/09/998 203... परिशिष्ठ-8 
64 गेर सरकारी शिक्षण सस्थाओं को अनुदान देने एव अनुदान अतिमिकरण के 

आवेदन-पत्रो का निस्तारण करने सम्वन्धी अधिकारों का प्रत्यायोजन। हि 

आज्ना क्रमांक प-9 (9) शिक्षा - 5/93 दिनाक : 26/09/998 204 2 6) 
65 गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओं को अनुदान देने एवं अतिमिकरण के आवेदन-पत्रों 

के निस्तारण करने सम्बन्धी अधिकारों के प्रत्यायोजन के आदेश स. (42) निरस्त 

करने के क्रम मे। 

आज्ञा क्रमांक प-9 (9) शिक्षा - 5/93 दिनांक : /2/998 204 2 0) 
66. गैर सरकारी शेक्षिक सस्थाओ को मान्यता या अनापति प्रमाण-पत्र देने सम्बन्धी 

अधिकारों के प्रत्यायोजन के आदेश (4) निरस्त करने के क्रम मे। 

आज्ञा क्रमाक एफ-9 (9) शिक्षा - 5/93 दिनांक : /2/998 205 50) 
67 अनुदान प्राप्त विद्यमान गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओं मे पद स्वीकृति के नोर्म्स ४ 

तथा विद्यमान पदों की समीक्षा करने सम्बन्धी आदेशो को स्थागित किये जाने के 

सम्बन्ध में (पूर्व आदेश - 54) 

आज्ञा क्रमांक प-] (0) शिक्षा - 5/90 दिनाक ; 6/[2/998 205 ..7 0) 0 (90 
68. वर्तमान में अनुदान प्राप्त कर रही गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओं को वर्ष 998- 

99 से अनुदान प्रोविजनल स्वीकृत देने पूर्व सुमिश्चित किये जाने वाले निर्देशों की 

पालना स्थगित किये जाने के सम्बन्ध में। 

आज्ञा क्रमाक प-2 () शिक्षा - 5797 दिनाक : 6/2/998 206 43 (0) 
69. अनुदान प्राप्त गैर सरकारी सस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को जुलाई 98 से बढे 

हुए महगाई भत्ते की राशि माह जुलाई व अगस्त की नगद भुगतान किये जाने के 

बजाय राष्ट्रीय बचत पत्र घरीद के क्रम में। 

आज्ञा क्रमांक प-] (33) शिक्षा - 5/83 दिनाक ; 9/2/998 206... 34, 68 (3) 
70. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राज. अजमेर से मा.व उ. मा. तथा इनके समकक्ष स्तर 

की मान्यता प्राप्त करने हेतु अनुदान नियम 993 में वर्णित आरक्षित कोप की 

राशि में बोर्ड के विनियमों के अनुसार यरिवर्तन करने के क्रम में (आदेश्व सं. 

6 में और सशोधन) (परिशिष्ट-2 में संशोधन) 

आज्ञा क्रमाक प-3 (]) शिक्षा - 5/94 दिनांक : 08/03/999 207... परिशिष्ठ- 2 
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क्र.सं. 


मर. 


72. 


73. 


विषय विवरण 


गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओ मे कर्मचारियो की नियुक्ति के अनुमोदन सम्बन्धी 
प्रकरणों का निस्तारण विभागीय परिपत्र दिनाक 9/03/998 के क्रम मे 45 
दिन मे नहीं किये जाने पर सम्बन्धित सक्षम अधिकारी के विरुद्ध विभागीय 
कार्यवाही । 

आज्ञा क्रमांक प-0 (2) शिक्षा - 5/93 दिनाक : 08/03/999 

गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओ में कार्यरत कर्मचारियों को अनुदान नियम, 993 
के नियम 39 के तहत निर्धारित प्रक्रिया अपनाने के वाद सेवा से पृथक करने के 
सम्बन्ध में शिक्षा विभाग को 50 दिन सूचना देने के पश्चात किसी प्रकार की 
सूचना नहीं प्राप्त होने पर स्वत ही अनुमोदन मानलियेजाने के सम्बन्ध मे जारी 
विभागीय समसंख्यक परिपत्र (सं. 56) दिनाक 09/07/998 में आवश्यक 
संशोधन कर 30 के स्थानु पर 60 दिन के वाद स्वत अनुमोदन मानने तथा 
निर्धारित समय सीमा -मे>कोर्यवाही नहीं करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध 
आवश्यक कार्यवाही की जावेगी। 

आज्ञा क्रमांक प-7 (47) शिक्षा - 5/93 विनांक : 08/03/999 

गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओ में कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु गठित चयन समिति 
में विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित नहीं होने पर चयन कार्यवाही करने एवं चयन 


. समिति मे उपस्थित नहीं होने वाले विभागीय प्रतिनिधि के विरुद्ध अनुशासनात्मक 


74. 


75. 


76. 


फाः 


कार्यवाही करमे के सम्बंध में। 

आज्ञा क्रमाक प-9 (2]) शिक्षा - 5/94 दिनाक : 08/03/999 

गैर सरकारी सस्थाओं जिनमे 20 या 20 से अधिक कर्मचारी कार्यरत है के वेतन 
से भविष्य निधि की राशि काट कर कर्मचारी भविष्य निधि एव प्रकीर्ण अधिनियम, 
952 के प्रावधानानुसार भविष्य निधि विभाग को राशि भेजने के क्रम मे। 
आज्ञा क्रमाक प-] (22) शिक्षा - 5/88 दिनाक : 2/03/999 
अनुदान प्राप्त गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओ में कार्यरत कर्मचारियों को राजस्थान 
सिविल सेवा (पुनरीक्षत वेतनमान) (6 सशोधन) नियम 998 के अनुसार सिर्फ 
एन्ट्री वेतन मान देय होगा (चयनित व वरिष्ठ वेतनमान देय नहीं) 

आज्ञा क्रमांक प-] (33) शिक्षा - 5/83 दिनांक : 20/03/999 
राजस्थान गैर सरकारी शिक्षण संस्थान नियम, 993 के नियम 495 में 
अधिवार्षिकी आयु सीमा व उसके विस्तार आदि के सम्बन्ध में सशोधन। 

आज्ञा क्रमांक प-0 (2) शिक्षा - 593 पार्ट- ॥ दिनांक + 26003/999 
गैर सरकारी संस्कृत शिक्षा से सम्बन्धित सस्थाओं को अनुदान देने एवं अनुदान 


पेज संदर्भित नियम सं. 
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अतिमीकरण के आवेदन पन्नों के निस्तारण करने सम्बन्धी अधिकारों के प्रत्यायोजन 


के आदेश निरस्त करने के क्रम में। 
जाज्ञा क्रमांक प-9 (9) शिक्षा - 5993 दिनाक : 20/057999 
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विषय विवरण 


वेतन-मान देय करने के सम्बन्ध में। 

आज्ञा क्रमाक एफ- (6) शिक्षा - 5/88 दिनांक : 03/07/999 
अनुदानित शैक्षिक संस्थाओं में राज्य सेवा निवृत्त कर्मचारियों की नियुक्ति पर देय 
बेतन एवं सेवा विस्तार के क्रम में। 

आज्ञा क्रमांक प-0 (2) शिक्षा - 5/93 दिनांक : 07/07/999 
वर्तमान में अनुदान प्राप्त कर रही गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओ को वर्ष 998- 
99 में अनुदान की प्रोविजनल स्वीकृति देने से पूर्व सुनिश्चित किए जाने वाले 
निर्देशे की पालना 3!/0/999 तक स्थगित किए जाने के सम्बन्ध मे (पूर्व 
आदेश स 47) 

आज्ना क्रमांक प-2 (!) शिक्षा - 5/97 दिनांक : 28/07/999 

अनुदान प्राप्त विद्यमान गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओ में पद स्वीकृति के नार्म्स 
तथा विद्यमान पदो की समीक्षा करने सम्वन्धी आदेश 3]/0/999 तक स्थगित। 
भाज्ञा क्रमांक प-] (0) शिक्षा - 5/90 दिनांक : 28/07/999 
अनुदान प्राप्त गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओ को गत वर्ष के दायित्वों का भुगतान 
करने के सम्बन्ध मे दिशा निर्देश। 

आज्ञा क्रमांक प-9 (9) शिक्षा - 5/93 दिनांक : 30/07/999 

गैर सरकारी शैक्षिक सस्था नियम, 993 के नियम 47 अवकाश मे सशोधन हेतु 
अधिनियम । 

आज्ञा क्रमांक प- (35) शिक्षा - 5/82 दिनांक : 03/08/999 

गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओं में परिवीक्षा पर रखे गये कर्मचारियों को हटाने के 
नोटिस की अवधि के सम्बन्ध में स्पप्टीकरण। 

आज्ञा क्रमांक प-9 (9) शिक्षा - 5/93 दिनाक : 03/08/999 

अनुदान प्राप्त शैक्षिक सस्थाओं को अतिरिक्त पर्दों की स्वीकृति के सम्बन्ध में। 
आज्ञा क्रमाक प-१9 (9) शिक्षा - 5/93 दिनांक ; 07/08/999 

गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओं के अनुदान सम्बन्धी प्रकरणों के निस्तारण के 
सम्बन्ध में व्यवस्था/स्पष्टीकरण] 

आज्ञा क्रमांक प-9 (9) शिक्षा - 5/93 दिनांक : 07/08/2999 

शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों द्वारा ली जाने वाली फीस को उनकी आय में 
सम्मिलित करने के सम्बन्ध मे। 

आज्ना क्रमांक प-9 (9) शिक्षा - 5/99 दिनाक : 23/08/999 

अनुदान प्राप्त गैर शैक्षिक सस्था में किसी भी निलम्वित कर्मचारी के विरुद्ध 6 माह 
तक विभागीय जाच पूर्ण न होने पर उसे पेंडिग जांच रखते हुए बहाल किए जाने 
के क्रम में। 

आज्ञा क्रमांक प-9 (9) शिक्षा - 5/93 दिनांक : 23/09/999 


व 


पेज संदर्भित नियम सं. 
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विषय विवरण 


- स्वीकृत पदों के अलावा अन्य कार्यरत व्यक्तियों को उनके पदस्थापन स्थान पर 


तुरंत वापिस भेजने के सम्बन्ध मे। 

आज्ना क्रमांक प-9 (9) शिक्षा - 5/93 दिनांक : 06/7/999 

अनुदान प्राप्त गैर सरकारी शैक्षिक सस्था में कर्मचारियो की नियुक्ति सम्बंधी 
प्रक्रिया को सरलीकरण। 

आज्ञा क्रमांक प-9 (9) शिक्षा - 5/93 दिनांक : 03/2/999 


- वर्तमान मे अनुदान प्राप्त कर रही शैक्षिक सस्थाओं के लिए समीक्षा हेतु निर्धारित 


नार्स्स को स्थगित किए जाने के सम्बन्ध में (पूर्व आदेश 54) 
आज्ञा क्रमांक प-9 (9) शिक्षा - 5/93 दिनाक : 08/2/999 


- अनुदान प्राप्त कर रही गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओ को प्रोविजनल अनुदान देने 


से पूर्व सुनिश्चित किए जाने वाले निर्देशो को 3/2/99 तक स्थगित किये जाने 
के सम्बन्ध मे (पूर्व आदेश 47) 

जआज्ञा क्रमांक प-2 (]) शिक्षा - 5/97 दिनांक : 08/2/999 

अनुदान प्राप्त गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओ मे रिक्त पदों के विरुद्ध दैनिक वेतन 
पर कर्मचारियों को रखे जाने के सम्बन्ध में। 

आज्ञा क्रमाक प-9 (9) शिक्षा - 5/93 दिनांक : 27/2/999 


« वर्तमान में अनुदान प्राप्त कर रही शैक्षिक सस्थाओं की समीक्षा के लिए निर्धारित 


नार्म्स स्थगित (3/03/2000 तक) किए जाने के सम्बन्ध में (पूर्व आदेश स 
54 व 9) 
भज्ना क्रमांक प-9 (9) शिक्षा - 5/93 दिनांक : 8/0/2000 


« अनुदान प्राप्त कर रही गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओ को प्रोविजनल अनुदान देने 


से पूर्व सुनिश्चित किये जाने वाले निर्देशों को दिनाक 3/3/2000 तक स्थगित 
किये जाने के सम्बन्ध में (पूर्व आदेश सं. 47,92) 
भाज्ञा क्रमांक प-2 () शिक्षा - 5/97 दिनांक : 8/0/2000 


- अनुदानित गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं में शाला प्रधान (प्रधानाध्यपक/प्रधानाचार्य) 


के रिक्त पद पर नियुक्ति के सम्बन्ध मे। 
भाज्ञा क्रमाक प-9 (9) शिक्षा - 5/93 दिनाक : 0/03/2000 


* विद्यमान अनुदान प्राप्त गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओं की समीक्षा एव अनुदान 


रिलीज करचे के सम्बन्ध में (पूर्व आदेश स. 54) 
आज्ञा क्रमांक प-9 (9) शिक्षा - 5/93 दिनांक : 02/03/2000 


- भनुदान ग्राप्त उच्च मा. वि. स्तर की संस्थाओं में प्रधानाध्यपक को प्रधानाचार्य 


के पद मे क्रमोन्‍्नत करने पर नियुक्ति एवं वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में। 
आज्ञा क्रमाक प- (]) शिक्षा - 5/90 दिनांक + 3/03/2000 
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विषय विवरण 


अनुदान प्राप्त गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओ में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन से 
काटी जाने वाली पी एफ की राशि हेतु राज्य सरकार द्वारा 8.33% की दर से 
ही अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में स्पर्ष्टकरण! 
आज्ञा क्रमांक प-] (22) शिक्षा - 5/88 दिनाक ; 8/03/2000 
अनुदानित विद्यालयों मे राजकीय सेवा से सेवानिवृत कर्मचारियों द्वारा नियुक्ति 
लेकर अधिवार्षिकी आयु के पश्चात भी कार्य करने के क्रम में। 
आज्ञा क्रमांक प-9 (9) शिक्षा - 5/93 दिनांक : 9/05/2000 
मान्यता सम्बन्धी लम्बित एवं विलम्ब से प्राप्त प्रकरणों के निस्तारण के क्रम में। 
आज्ञा क्रमाक प-9 (9) शिक्षा - 5/93 दिनांक : 29/06/2000 

उच्च मा. स्तर के मान्यता सम्बन्धी लम्बित एवं विलम्ब से प्राप्त प्रकरणों के 
निस्तग्रण के क्रम मे। 

आज्ञा क्रमांक प-9 (9) शिक्षा - 5/93 दिनांक : 03/07/2000 

गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओ में राजकीय सेवा मे कार्यरत अधिकारियों को ही 
प्रशासक नियुक्त किया जाय एवं जिन भी सस्थाओं में प्रशासक लगे हुए एक वर्ष 
से अधिक समय हो गया है, उन सस्थाओ के चुनाव कराये जाने की आवश्यक 
व्यवस्था के सम्बन्ध में निर्देश। 

आज्ञा क्रमांक प-9 (9) शिक्षा - 5/93 दिनाक ; 7/08/2000 

सतस्था को दो वर्ष पूर्व के अनुदान अतिमीकरण मे देय अनुदान की राशि 75% 
ही प्रोविजनल अनुदान की स्वीकृति किये जाने के सम्बन्ध मे। 

आज्ञा क्रमांक प-9 (9) शिक्षा - 5/93 दिनांक : 6/08/2000 

गैर सरकारी विद्यालयो मे किसी भी शैक्षिक सत्र के दिसम्बर माह या इसके बाद 
सरकारी स्कूलो से आने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश न देने के सम्बन्ध मे। 
आज्ञा क्रमांक प-9 (9) शिक्षा - 5/93 दिनांक : 25/08/2000 

शिक्षा के क्षेत्र मे गेर सरकारी सहयोग को प्रोत्साहित करने ऊे क्रम में। 

आज्ञा क्रमांक प-9 (9) शिक्षा - 5/93 दिनांक : 25/08/2000 

किसी भी सस्था मे अप्रशिक्षित् अध्यापक होने पर अगस्त 2000 के बाद अनुदान 
नहीं दिय जाने के सम्बन्ध मे। 

आज्ञा क्रमांक प-9 (9) शिक्षा - 5/93 दिनांक : 25/08/2000 

दैगर मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत वियार्थियो को मान्यता प्राप्त विद्यालयो 
में प्रवेश हेतु परीक्षा मे वैठगा आवश्यक। 

आज्ञा क्रमाक प-9 (9) शिक्षा - 5493 दिनांक : 25/08/2000 

पिद्यमान अनुदान प्राप्त गैर सरकारी गैज्लिक सस्थाओं की समीक्षा के सदर्भ में 
सम्थाओं से प्राप्त अभ्यावेदन समिति को प्रस्तुत किए जाने के सम्बध में। (पूर्व 
आदेश सं. 54, 97)। 

आज्ञा क्रमांक प-9 (9) शिक्षा - 5/95 दिनाक ; 25/08/2000 
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विषय विवरण 


वर्ष 2000-200, में सस्थाओ को प्रोविजनल अनुदान दिए जाने के सम्बन्ध में, 
स्पष्टीकरण (पूर्व आदेश स. 04) 
आज्ञा क्रमांक प-9 (9) शिक्षा - 5/93 दिनांक : 27/0/2000 
विद्यमान में अनुदान प्राप्त सरकारी शैक्षिक सस्थाओं की समीक्षा तत्परता से करने 
के सम्बन्ध मे (पूर्व आदेश स. 97)। 
आज्ञा क्रमांक प-9 (9) शिक्षा - 5/93 दिनांक : 2/0/2000 
अनुदानित गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओ द्वारा नियुक्तियों मे आरक्षण सम्बन्धी 
नियमों की पालना नहीं किए जाने पर उनका अनुदान स्थगित किए जाने के 
सम्बन्ध मे। 
आज्ञा क्रमांक प-9 (9) शिक्षा - 5/99 दिनांक : 06/2/2000 
दिनाक 0/06/99 से 45 दिन पूर्व प्राप्त नियुक्ति अनुमोदन सम्बन्धी प्रकरणों 
का निस्तारण करने के सम्बन्ध मे (पूर्व आदेश 7)। 
आज्ञा क्रमांक प-9 (9) शिक्षा - 5/99 दिनांक : 09/0/200 
गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं की मान्यता हेतु निर्देशक द्वारा सक्षम अधिकारीयों 
की घोषणा के आदेश। 
आज्ञा क्रमांक शि/2000/शैक्षिक /78 दिनांक : 07/02/200] 
अनुदान प्राप्त गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओ मे कार्यरत कर्मचारियों की बढ़े हुए 
महगाई भत्ते की राशि जी पी एफ खाते में भी विनियोजनत किये जाने की छुट 
के सम्बन्ध मे (पूर्व आदेश 69) 
आज्ञा क्रमांक प-9 (9) शिक्षा - 5/93 दिनांक : 26/02/200] 
अनुदानित गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओ की जनवरी 200] से अनुदान रिलीज 
किये जाने के सम्बन्ध मे। 
आज्ञा क्रमांक प-9 (9) शिक्षा - 5/99 दिनांक : 26/02/200 
गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओ से सम्बन्धित मान्यता/क्रमोन्नती/विपय या सकाय 
खोलने संबधि प्रकरणो का राज्यस्तर पर निस्तारण। 
जाज्ञा क्रमांक प-8 (3) शिक्षा - 5/200] दिनांक : 9/03/200। 
अनुदान प्राप्त गैर सरकारी सस्थाओ के अशदायी प्रावधायी निधि से सम्बन्धित 
राशि जमा कराने सम्बन्धी पूर्व आदेश निरस्त करने के सम्बन्ध में (पूर्व आदेश 
स. 22)। 
आज्ञा क्रमाक प-! (22) शिक्षा - 5/88 दिनांक : 22/03/2004 
अनुदानीत महाविद्यालयों के शिक्षकों को यू.जी.सी. वेतनमान के एरियर का 
भुगतान नगद करने के क्रम। 
आज्ञा क्रमांक प-3(30) शिक्षा - 4/98 दिनांक : 27/05/200] 
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अनुदान प्राप्त गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं में नियुक्तियों पर प्रतिबंध में 
शिथिलता/अतिरिक्त वजट की माग न करने की शर्त पर होगी। 

आज्ञा क्रमांक प-9 (9) शिक्षा - 5/93 पार्ट-8 दिनांक : 29/03/200] 
मान्यता प्राप्त गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओं द्वारा विना सक्षम स्वीकृति के ही 
शाखाए खोलकर सचालित करने के क्रम में। 

आज्ञा क्रमांक प-9 (9) शिक्षा - 5/2000 दिनांक : 30/04/200] 
मान्यता प्राप्त गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं द्वारा अशदायी प्राबधायी निधि से 
सम्बंधित राशि जमा कराये जाने के सम्बन्ध में। 

आज्ञा क्रमांक प-] (22) शिक्षा - 5/88 दिनाक : 30/04/2004 
छात्रनिधि कोप से क्रय पर प्रतिबंध के सम्बन्ध मे। 

आज्ञा क्रमांक प-6 () शिक्षा - 5/90 दिनांक : 0/05/200] 

मान्यता प्राप्त गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओं के अशदायी प्रावधायी निधि से 
सम्बंधित राशि को कोषालय मे जमा कराने सम्बन्धी आदेश को स्थगित किये 
जाने के सम्बन्ध में (पूर्व आदेश स. 6, 9) 

आज्ञा क्रमांक प-4 (22) शिक्षा - 5/88 दिनांक : 04/05/200] 

गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओ को मान्यता। क्रमोन्नति या विषय की अनुमति 
हेतु फीस के सम्बन्ध में। 

आज्ञा क्रमांक प-8 (5) शिक्षा - 5/200 दिनांक : 09/05/2007 
अनुदानित गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओं पुस्तकालयो, केन्द्रीय कार्यालयो, छात्रावासों, 
शिक्षक प्रशिक्षक सस्थाओं, महाविद्यालयो एवं विशिष्ठ संस्थाओं को अनुदान रिलीज 
किये जाने के सम्बन्ध में। 

आज्ञा क्रमांक प-9 (9) शिक्षा - 5/99 दिनांक : 6/05/2004 
अनुदानित सस्थाओं मे कार्यरत कर्मचारियों के वेतन से पी.एफ.की कटीति हेतु 
8.33% की दर से ही अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध मे। 

आज्ञा क्रमांक प-] (22) शिक्षा - 5/88 दिनांक : 6/05/200 
सहायता प्राप्त सस्थाओ के लेखों की जाध के सम्बन्ध में । 

आज्ञा क्रमांक प-9 (9) शिक्षा - 5/99 दिनांक : 23/05/2004 

गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओं में प्रशासक लगाये जाने के सम्बन्ध में निर्धारित की 
गई नीति सम्बन्धी आदेश। 

आज्ञा क्रमाक प-9 (9) शिक्षा - 5/93 दिनाक : 45/09/2007 

गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं को मान्यता/क्रमोन्नति के सम्बन्ध में विशेष निर्देश। 
आज्ञा क्रमाक प-8 () शिक्षा - 5/2003 दिनांक : 28/09/200] 
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क्रस. 


विषय विवरण 


पेज संदर्भित नियम सं. 





73. 


32. 
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338. 


439. 
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]4]. 


अनुदानित महाविद्यालयों में 27 7.98 से केरियर एडवान्समेन्ट योजना का लाभ- 
वरिष्ठ तथा चयनित वेतनमान देने हेतु योग्यता का परीक्षण करने के लिए स्क्रीनिंग 
कमेटी का गठन। 

संशोधित आ.क्र. प.5 (॥) शिक्षा-5/200॥ दिनाक 7-2.0 

गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओं की मान्यता/क्रमोन्नति के सम्बन्ध में पत्रावली जमा 
कराने की तिथि में वृद्धि के सम्बन्ध में। 

आज्ञा क्रमांक प-8 (3) शिक्षा - 5/2009] दिनांक : 5/02/2002 
अनुदानित शिक्षण सस्थाओं को नियमों की पालना करने के सम्बन्ध में निर्देश 
आज्ञा क्रमांक : शिविरा/माध्य/अनुदान / जे /नियम /7904/2000 /58 
दिनाक 3.5.02 

मान्यता प्राप्त गैर-सरकारी शिक्षण संस्थाओं द्वारा अशदायी प्रावधायी निधि से 
सवधित राशि (कोपालयों में) जमा कराये जाने के सवध में। 

आज्ञा क्रमाक : प- (22) शिक्षा-5/88 दिनांक : 4 5.2002 

गैर सरकारी शिक्षण सस्थाओं की अनुदान स्वीकृत करने की प्रक्रिया निर्धारित 
आज्ञा क्रमांक: प. 8 () शिक्षा-5/200। /जयपुर, दिनांक 27.5.2002 
अनुदानित शिक्षण सस्थाओं के कर्मचारियों के 0.7 की राशि पी.डी. 

खाते मे जमा होगी। 

आज्ञा पत्राक क्रमांक:प-8 (3) वि.मा./97 दिनांक 5.6,02 

अनुदानित सस्थाओं के प्राध्यापकों को पी एच.डी./एम.फिल पर देय 
इन्सेनटिय का लाभ 65 2002 से विलोषित किया गया। 

आज्ञा क्रमांक-प.(5) () शिक्षा-5/200] दिनांक 29.7.02 

अनुदानित शिक्षण सस्‍्थाओ में मार्च 2002 तक रिक्त शैक्षणिक पदों को 

भरने की स्वीकृति पर अतिरिक्त अनुदान देय नहीं होगा। 

भाज्ञा क्रमांकः प.9[9) शिक्षा-5/200। जयपुर, दिनांक 23,8.02 

गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओं को शैक्षिक सत्र 2002-2003 से !0 वीं 

एवं !2 वीं कक्षा चलाने की अनुमति बाबत 

आज्ञा क्रमांक: प. 8 (3) शिक्षा-5/2002 जयपुर, दिनाक 23.8.02 
राजस्व विभाग के आदेश गैर शैक्षणिक सस्थाओं मे पी.एफ.- निजी निश्षेप 
खातें में जमा होगी 

7६०. [4(73)770/२९४शाप्र४/१5 08. 30/8/02 

निजी शैक्षिक सस्थाओ की मान्यता/क्रमोन्नति हेतु निर्धारित कार्यक्रम विज्ञप्ति 
आज्ञा क्रमांकःप.8(॥) शिक्षा-5/200] जयपुर, दिनाक 6..02 
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क्रलसं. विषय विवरण पेज सदर्भित नियम सं. 


42 शिक्षा गारन्टी योजना के अन्तर्गत अनुदान प्राप्त करने हेतु राज्य स्तरीय 
अनुदान समिति का गठन 


भज्ञा क्रमांक : प-2] (7)/शिक्षा- /प्रा.शि. /2000 पार्ट-] दिनाक 5/0/03 250... सामान्य निर्देश 
43 गैर सरकारी सस्थानों को मान्यता प्रदान किये जाने हेतु संशोधित कार्यक्रम 


आज्ञा क्रमाकः 8 (3) शिक्षा-5/200जयपुर, दिनांक 7/0/03 250 5 
44. गैर सरकारी विद्यालयो का नियमित निरीक्षण किया जावें 

आज्ञा क्रमांक : प-9 (]) शिक्षा-5/2003 जयपुर, दिनांक 28/02/03 25 0 (वा) 
45. गैर सरकारी स्कूलों की मान्यता पर निदेशक ही निर्णय करेगें 

आज्ञा क्रमांक : प-3(7) शिक्षा-5/200जयपुर, दिनाक 20/03/03 252 3 


]46. राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था अधिकरण के आदेशों का निष्मादन 
सिविल न्यायालय द्वारा किया जावेगा 


आज्ञा सख्या प. 2 (7) विधि/2/2007 जयपुर, दिनाक 08/04/2003 252 थक 
47 निजी गैर अनुदानित कॉलजों को स्वय की प्रवेश नीति बनाने की अनुमति 

आज्ञा क्रमाकः प3 (2) /शिक्षा-4/2003 जयपुर, दिनांक 2/05/03 253 9 
१48 राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम या ट्रस्ट अधिनियम के तहत 

रजिस्ट्रीकृत सस्था को ही मान्यता दी जावेगी 

आज्ञा क्रमांक : प4(5) विधि/2/2003 जयपुर, दिनांक 07/06/2003 253 34 


49 निजी शिक्षण सस्थाओ/चिकित्सालयो एवं नर्सिंग होम के कर्मचारियों 
की न्यूनतम मजदूरी की दरें निर्धारित 


आज्ञा क्रमांक : एफ. 5() श्रम/95/0842 जयपुर, दिनाक 27/07/2003 254 34 
50. अतिरिक्त शुल्क जमा कराने पर अनुदानित विद्यालयों को 0वीं व 2 वीं कक्षा 

चलाने की छुट 

आज्ञा क्रमांक : प. 9(5) शिक्षा-5/2003 दिनांक 3/08/2003 256 4 
]5] 3-8-03 तक मान्यता/क्रमोन्नति के प्रकरणों का निस्तारण किया जावे 

आज्ञा क्रमांकः प.9(॥) शिक्षा-5/2003 दिनाक : 26.8.2003 257 4 


52. विद्यालयों में अध्यनरत 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के समस्त छात्र/छात्राओ 
का स्वास्थ्य परीक्षण कराना आवश्यक 
आज्ञा क्रमांक : प. 6 (22) शिक्षा-6/99 जयपुर, दिनांक 06/09/2003 257... सामान्य निर्देश 
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आदेश, निर्देश, परिपत्र एवं संशोधन 


आज्ञा क्रमाक प-] (22) शिक्षा - 5/88 दिनाक : 08/0/7993 (आदेश संख्या ) 

विषय :- गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अंशदायी प्रावधायी निधि एवं उसके अन्तर्गत पारिवारिक 

पेन्शन सुविधा का लाभ देने के सम्बन्ध में। 

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग के पूर्ववर्ती समसख्यक आदेश दिनाक 20/03/799 द्वारा गैर सरकारी शिक्षण 
सस्थाओं के कर्मचारियों को दिनाक 0/03//99॥ के अशदायी प्रावधायी निधि की कटीती उनके वेतन एवं महँगाई भत्ते की 
सम्मिलित राशि 8.33% की दर से किये जाने के साथ-साथ सस्था द्वारा भी कर्मचारी के अशदान के बशवर इस निधि मे 
योगदान करने के आदेश प्रसारित किये थे। 

इस विषय मे गैर सरकारी शिक्षण सस्थाओ के कर्मचारियों को पारिवारिक पेन्शन सुविधा सुलभ कराने की दृष्टि से 
यह निर्णय लिया गया है कि कर्मचारियों के 8.33% की दर से किये जाने वाले अशदान में से 7.6% एवं सस्था द्वारा किये 
जाने वाले अशदान मे से 6% की दर से राशि, इस निमित्त कोषागारों मे सधारित निजी निक्षेप खातों मे से आहरित 
कर क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, भारत सरकार के यहा जमा कराई जाये। यह आदेश मार्च, 993 के वेतन, जो अप्रेल, 
993 में भुगतान योग्य होगा, से प्रभावी होगे। 

यह आदेश वित्त (व्यय-) विभाग के अन्तर्विभागीय टीप सख्या 492, दिनाक 04/0/993 से प्राप्त सहमति के सन्दर्भ 
में जारी किये जाते हैं। 

विभिन्‍न शिक्षा निदेशालय एव उने अधीनस्थ क्षेत्रीय एव जिला स्तर के शिक्षा अधिकारी इन आदेशो को सभी गैर सरकारी 
शिक्षण सस्थाओं के प्रवन्ध मण्डलो के ध्यान में लाकर आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करेगे। 


आज्ञा क्रमाक प- (45) शिक्षा - 6/82 दिनांक 27/05/7993 (आदेश सख्या 2) 
विषय :- गैर सरकारी अनुदानित शिक्षण संस्थाओं में प्रबन्ध सचिव के पद के वेतनमान निर्धारित करने के सम्बन्ध में । 
राजस्थान राज्य की गैर सरकारी अनुदानित शिक्षण सस्थाओं मे कार्यरत प्रबन्ध सचिवों के वेतनमान निर्धारित करने 

का प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन रहा है। मामले मे विचार कर प्रवन्ध सचिवों के वेतनमान निम्नप्रकार निर्धारित करने 

का निर्णय लिया गया है- 


क्र.सं. संस्था का प्रकार व स्तर 








अनुमत वेतनमान 


07/09/976 |0/09/98] ।0/09/986 ( 0/09/988 






एक लाख से अधिक व्यय तथा तीन या अधिक 


















शिक्षण संस्थाएं चलाने वाली संस्थाएँ 440-770 | 60-090 | 20-2050 ( 200-2050 
2. दो लाख से अधिक व्यय एवं तीन या अधिक हु 
शिक्षण संस्था चलाने वाली सस्थाएँ 550-00 | 740-420 | 400-2825 | 640-2900 
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राजस्थान गैर सरकारी शेक्षिक सस्था (मान्यता, सहायता अनुदान ओर सेवा शर्तें आदि) नियम, 993 के 0/04/993 
से प्रभावी हो जाने से ।0 लाख से अधिक किन्तु 20 लाख से कम अनुमोदित व्यय वाली व तीन से अधिक शीक्षिक सस्था 
चलाने वाली अनुदानित सस्थाओ में प्रबन्ध सचियों को 200-2050 की एवं 20 लाख व इससे अधिक अनुमोदित्त व्यय एव 
तीन या अधिक शैक्षिक सस्था चलाने वाली सस्थाओं के प्रवन्ध सचियों का 640-2900 का वेतनमान मिलेगा। 

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी गेर सरकारी शैक्षिक सरधा में कार्यरत प्रवन्ध सचिवों को ऊपर वर्णित 
वेतनमानो से उच्च वेतनमान दिया जा रहा है तो ऐसे प्रभावी कर्मचारियों को केवल इस आदेश के अनुच्छेद एक व दो के 
अनुसार ही वेतनमान देय होगा व उच्च वेतनमान के कारण अधिक भुगतान की राशि वसुली योग्य होगी। 

यह स्वीकृति वित्त (नियम) विभाग की अन्तर्विभागीय टीप सख्या 987/वित्त/ग्रुप-2/93 दिनांक 24/04/993 पे प्राप्त 
सहमति के अनुक्रम में जारी की जाती है। 


अधिसूचना क्रमांक प-0 (8) शिक्षा- 5/93 दिनाक 28/07/993 (आदेश संख्या 3) 
राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था अधिनियम, 989 की धारा 43 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त समर्थ बनाने 
वाली समस्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था (मान्यता, सहायता 
अनुदान और सेवा शर्ते आदि) नियम, 993 में इसके द्वारा निम्नलिखित सशोधन करती है, अर्थात्‌- 
संशोधन 
उक्त नियमों में- 

] नियम 9। के पश्चात्‌ निम्नलिखित नया नियम 92 अन्त' स्थापित किया जायेगाः- 

“92 नियमों से छूट देने की शक्ति- राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा किसी भी संस्था या संस्थाओं के 
किसी वर्ग को नियमों के किन्हीं भी उपबन्धों से छूट दे सकेगी या यह निर्देश दे सकेगी कि ऐसे उपलब्ध ऐसी संस्था या संस्थाओं 
के वर्ग पर ऐसे उपान्तरणों और/या शर्तों .के सहित लागू होगे जैसी कि आदेशों में विनिर्दिप्ट की जायें।” 

2. विद्यमान नियम “92" को "93" के रूप मे पुनः सख्याकित किया, जायेगा।” 


आज्ञा क्रमांक प- (33) शिक्षा- 6/83 दिनांक 06/08/993 (आदेश संख्या 4) 
विषय :- गैर सरकारी अनुद्यनि शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को वेतन एवं अन्य भज्नों के भुगतान के सम्बन्ध में। 
राजस्थान गैर सरकारी शिक्षण सस्था (मान्यता, सहायकता अनुदान और सेवा शर्ते आदि) नियम, 993 जो । अप्रैल, 

993 से प्रभावी हुए हैं, के नियम 34 मे प्रावधान है कि अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियो को वेतन एवं भत्तों की 

दरें उनके समकक्ष श्रेणी के राजकीय शिक्षण सस्थाओ मे कार्यरत कर्मचारियों से कम नहीं होगी। भत्तों में महगाई, भत्ता, मकान 

किराया भत्ता एवं शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता सम्मिलित है। 

इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि गैर सरकारी अनुदानित सस्थाओ के कर्मचारियों के वेतन, महगाई भत्ता, 
मकान किराया भत्ता एव शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता की दरें वही होगी, जो उनके समान श्रेणी के राजकीय शिक्षण सस्थाओं में कार्यरत 
कर्मचारियों को देय है, तथा उनकी दरों में होने वाले सशोधन स्वतः ही इन अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों के 
सम्बन्ध मे भी लागू होंगे और उनके लिये परथय्‌ से आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं होगा। 

यह आज्ञा वित्त (नियम) विभाग द्वारा उनकी अन्तर्विभागीय टीप सख्या 203/वित्त विभाग/ग्रुप-2/93, दिनाक 3/07/ 
993 के अन्तर्गत दी गई सहमति के आधार पर जारी की जाती है। 
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(४) समस्त पूर्व की एकत्रित राशि व भविष्य मे कर्मचारियों के भविष्य निधि खातों में एकत्रित राशि और संस्था 


(रे 


(७) 


के अशदान की राशि सस्था द्वारा सरकारी कोष में ब्याज सहित व्यक्तिगत खाते में (पी.डी.खाते में) राज्य .' 
सरकार द्वारा निर्धारित निर्देशो व तरीको से जमा करवाई जावेगी। 

सस्थाओ की सुरक्षित कोष एवं निक्षेप (डिपोजिट) आदि का राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में या राष्ट्रीय 
बचत प्रतिभूतियो जैसे-डाकघर वचत बैक, राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमाण-पत्र या सुरक्षा निक्षेप प्रमाण-पत्र में ही 
विनियोजित किया जा सकेगा। 

अन्य समस्त आवर्तक एवं अनावर्तक अनुदान राशि जिसकी तीन महीनो में व्यय हेतु आवश्यकता न हो, 
डाकधर बचत खाते मे जमा करवाई जावेगी। ह 


अनुदान गणना हेतु अनुदान नियम 3 (4) में निर्धारित प्रक्रिया में छूट दी जाकर निम्न संशोधित प्रक्रिया 
अपनाई जावेगी :- 


(0) 


राज्य सरकार के किसी साल मे प्राप्त हुए आवर्तक अनुदान, लेखा किये हुए कुल स्वीकृत खर्च तथा उसी 

साल मे शुल्क तथा दूसरे आवर्तक साधनों से (जिसमे कि दूसरे राज्यों या केद्नीय सरकार, सभाओं, 

समितियो या स्थानीय सस्थाओ द्वारा प्राप्त अनुदान सम्मिलित है, हुई आय के अन्तर से अधिक नहीं होगा) 

इस प्रयोजन के लिए - 

() सुरक्षित कोष (रिजर्व फण्ड) अथवा सम्पत्ति से किराये की आय, 

(७) वास्तविक अधिक वसूली की परिधि तक, सरकारी दर से ऊँची दर पर वसूल किये गये शुल्को से 
प्राप्त आय, 

दूसरे आवर्तक साधनों से हुई आय की तरह नहीं समझी जावेगी। 

निर्दिष्ट शुल्क तथा अर्थ दण्ड से हुई आय मे निम्नलिखित शुल्क सम्मिलित है तथा ये चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट 


अथवा दूसरे मान्यता प्राप्त लेखा परीक्षकों द्वारा तैयार किये लेखा परीक्षा विवरण में अलग से वर्णित होगे- 


(0) शिक्षण शुल्क 
(७) प्रवेश शुल्क तथा पुन. प्रवेश शुल्क 
(० स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र शुल्क 
(०9) कोई दूसरा शुल्क जो उपरोक्त शुल्कों में न आता हो, सिवाय उनके कि- 
(अ) विषय शुल्क जैसे वाणिज्य शुल्क, विज्ञान शुल्क आदि। 
(व) खेल शुल्क तथा हस्त कला और कृषि दुग्ध शाला, गृह विज्ञान आदि दूसरे कार्यो के लिए शुल्क। 
65) अर्थ दण्ड- 
उपरोक्त (क) तथा (ख) में निर्दिष्ट दूसरे शुल्कों के सम्बन्ध में जैसे विषय शुल्क, खेल शुल्क, हस्तकला 


शुल्क का उपयोग उल्लिखित उद्देश्य, जिसके लिये वे लिये गये हैं, में ही होगा और उनके पूरे अथवा किसी भाग के उपयोग 
न होने की दशा में, वह राशि आगामी वर्ष में उपयोग किये जाने वाले छात्र कोष में स्थानान्तरितत कर दी जावेगी। व्यवस्थापिका 
सभा/समिति अथवा प्रवन्धिका किसी दशा में छात्र-कोय का कोई भाग सस्था के चलाने में अथवा कर्मचारी को वेतन वितरण 
में अथवा भवन किराया आदि उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं करेगी। 

उपरोक्त वर्णित छूट एव सशोधित आदेश राज्य सरकार द्वारा राजस्थन गैर सरकारी शैक्षिक ससथा अधिनियम, 989 
एवं राजस्थान गेर सरकारी शैक्षिक्र सस्‍्या (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्ते आदि) नियम, 993 के पुनरीक्षण हेतु 


64 


आदेशाक प. 605) प्र सु./अनु-3/94, दिनाक 05/03/994 के तहत गठित उच्च राज्य स्तरीय समिति की अन्तिम रिपोर्ट, 
आने व राज्य सरकार द्वारा इस पर निर्णय लेन तक प्रभावशील रहेंगे। 


क्रमांक प-2(6) शिक्षा-5/90 दिनांक - 23/05/9994 (आदेश संख्या 7) 
विषय :- गैर सरकारी अनुदान प्राप्त बालिका, मुक बधिर, अंध एवं विकलांग विद्यालयों के अनुदान प्रतिशत में बृद्धि। 
उपरोक्त विपयान्तर्गत वर्तमान में 90% से कम अनुदान प्राप्त गैर सरकारी संस्थाएँ यथा-बालिका, मूक वधिर, अध एवं 

विकलांग विद्यालयों को दिनाक 0/04/994 से राजस्थान गैर सरकारा शैक्षिक सस्था (मान्यता, सहायता-अनुदान और शर्ते 

आदि) नियम, 993 के अनुसार अनुमोदित व्यय के 90% की दर से अनुदान सहायता स्वीकृत करने हेतु रुपये 59.02 

लाख (58 32 लाख प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा तथा 0.70 लाख सस्कृत शिक्षा) की सीमा तक व्यय करने की राज्यपाल 

महोदय की एतद्‌ द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। 

इस निमित्त होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति चालू वित्तीय वर्ष 7994-95 के लिये प्रथम अनुपूरक माँग के प्रस्तावों मे सम्मिलित 
कर की जायेगी। 

यह स्वीकृति वित्त (व्यय - ॥) विभाग की आई.डी.सस्था 364 दिनाक 20/05/994 से प्राप्त सहमति के सन्दर्भ में 
जारी की जाती है। 


क्रमांक प- 3 (29) शिक्षा ० 5/92 दिनांक - 06/06/9994 (आदेश संख्या - 8) 
विषय .- अनुदानित संस्थाओं में रिक्त पदों की पूर्ति हेतु चयन समिति द्वारा चयनित प्रत्याशियों के पैनल 
की वैधता अवधि। 


राजस्थान गेर सरकारी शिक्षण सस्था (मान्यता, सहायता अनुदान ओर सेवा शर्ते आदि) नियम, 993 के नियम 26 
में सस्था के कर्मचारी पदों में रिक्तियों की पूर्ति हेतु चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों का उन्हे योग्यता क्रम मे रखते हुए पैनल 
तेयार कर अपनी सिफारिशें, प्रवन्ध समिति को प्रस्तुत करने का प्रावधान है। 

चयन समिति सभी अभ्यर्थियों का पूर्ण परीक्षण उपरान्त पैनल तैयार करती है। यह अनुभव किया गया है कि संस्था 
में शिक्षण सत्र के दौरान कर्मचारियों के त्याग-पत्र, मृत्यु अथवा सेवानिवृत्ति आदि कारणों से रिक्ति उत्पन्न हो जाती है सिकी 
पूर्ति हेतु बार-बार चयन प्रक्रिया अपनाना युक्तियुक्त नहीं होता क्योकि इससे पद भरने में अनावश्यक विलम्ब होगा व शिक्षा 
प्रदान करने में असुविधा हो सकती है। 

अत, यह स्पष्ट किया जाता है कि चयन समिति द्वारा नियमानुसार प्रक्रिया अपनाकर योग्यता क्रम में तैयार किये गये 
पैनल को सम्बन्धित शिक्षण सत्र के लिये वैध मानकर आवश्यक कार्यवाही की जावे। 


क्रमांक प- 3 (0) शिक्षा- 5/94 दिनांक - 23//994 (आदेश संख्या - 9) 
विषय :- गैर सरकारी महाविद्यालयों में भर्ती /नियुक्ति हेतु चयन समिति में विश्वविद्यालय प्रतिनिधि को सम्मिलित 
किये जाने के क्रम में। 


राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था (मान्यता, सहाययता अनुदान और सेवा शर्ते आदि) नियम, 993 के नियम 2७ 
में यह प्रावधान है कि मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों मे भर्ती करने हेतु उक्त नियम में निर्धारित चयन समिति के सदस्शों रे 
अतिरिक्त प्रधानाचार्य के पद के चयन हेतु सम्बन्धित विश्वविधालय द्वारा नाम निर्देशित दो विशेषज्ञ, शिक्षाविद्‌ और 2 
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के मामले में एक शिक्षाविदु/विशेषज्ञ भी चयन समिति में सम्मिलित होंगे। कई मामलों में यह देखने में आया है कि मान्यता 
प्राप्त गैर सरकारी महाविद्यालयों द्वारा चयन समिति के बिना विश्वविद्यालय प्रतिनिधि को सम्मिलित किये ही नियुक्ति सम्बन्धी 
प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाती है जो अनुदान नियर्मो के प्रावधानों के प्रतिकूल है। 

अत समस्त मान्यता प्राप्त गैर सरकारी महाविद्यलयों को यह निर्देश जारी किये जावें कि सम्बन्धित विश्वविधालय के 
प्रतिनिधि तथा उनके द्वारा मनोनीत विश्वेपज्ञों के पैनल में से वुलाये गये विषय विशेषज्ञों को चयन समिति में आमन्त्रित किया 
जाकर उनकी सहमति से, ही नियुक्‍क्तियों हेतु प्रत्याशियों का चयन किया जाना आवश्यक है। साथ ही अनुदानित 
महाविद्यालय /सस्थाएँ उपरोक्त अनुपालना के अतिरिक्त अनुदान नियर्मों में निर्धारित अन्य अनुदेशों का भी अनिवार्य रूप से 
पालन करेगे। 

आप द्वारा इस सम्बन्ध में जारी किये गये आदेशों की एक प्रति इस विभाग को भेजने का कृप्ट करें। 


आज्ञा क्रमाक प-] (22) शिक्षा- 5/88 दिनांक - 25/02/995 (आदेश संख्या - 0) 
विपय - गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अंशदायी प्रावधानी निधि एवं उसके अन्तर्गत पारिवारिक 
पेन्शन का लाभ देने के सम्बन्ध में। 
उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग के पूर्ववर्ती समसख्यक आदेश दिनाक 08/0)/993 की निरन्तरता में गेर सरकारी 
अनुदान प्राप्त शिक्षण सस्थाओं को निम्न निर्देश दिये जाते है- 
। गैर सरकारी अनुदान प्राप्त सस्थायें अपने ऐसे सभी कर्मचारियों के सम्बन्ध में जिनके लिये ससथा को अनुदान प्राप्त 
नहीं होता है। कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 952 के अन्तर्गत निम्नलिखित राशि प्रत्येक माह जमा करायेगी। 
(अ) कर्मचारी भविष्य निधि अशदान खाता सख्या । में कर्मचारी के वेतन तथा महगाई भत्ते की कुल मासिक 
(निर्धारित चालान के द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इणंडेया. राशि का 7.)7 प्रतिशत कर्मचारी अशदान जो वेतन 


की किसी शाखा में) से काटा जावे तथा इसके बराबर सस्थान का अशदान। 

(व) कर्मचारी भविष्य निधि प्रशासनिक प्रभार खाता कर्मचारियों के वेतन तथा महगाई भत्ते की कुल मासिक 
सख्या 2 में (निर्धारित चालान के द्वारा स्टेट बैक राशि का 0.65% (कम से कम 5/- रुपये प्रति माह) 
ऑफ इण्डिया का किसी भी शाखा में) सस्थान द्वारा देय। 


2. ऐसे कर्मचारियों, जिनके लिये सस्थान को अनुदान प्राप्त होता है के सम्बन्ध में सस्थान को निम्नाकित राशि प्रत्येक 
माह भविष्य निधि कार्यालय में जमा करानी होगी- * 
(अ) भविष्य निधि निरीक्षण प्रभार [खाता स. 2) सम्बन्धित कर्मचारियों के वेतन तथा मंहगाई भत्ते की 
राशि का 0.09% (सस्थान द्वारा देय) 
3. सस्थान मे कार्यरत सभी कर्मचारियों (अनुदान प्राप्त एव गैर अनुदान प्राप्त) के सम्बन्ध में कर्मचारी परिवार पेन्शन 
योजना, 977 के तहत निम्नलिखित राशि प्रत्येक माह जमा करायी जायेगी। 


(अ) “कर्मचारी परिवार पेन्शन अशदान खाता कर्मचारियो के वेतन तथा महगाई भत्ते की कुल मासिक 
स॒. 0० में (निर्धारित चालान के द्वारा स्टेट बैंक राशि का .6% कर्मचारी का परिवार पेन्शन 
ऑफ इण्डिया की किसी भी शाखा में) अशदान जो कि वेतन से काटा गया हो तथा इसके 


बराबर नियोक्ता का अंशदान। 
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4. प्रत्येक अनुदान प्राप्त सस्था अपने कर्मचारियों के लिये कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 976 द्वारा देय लाभ 
प्राप्त करने हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम से सामूहिक बीमा पॉलिसी लेने के लिये कार्यवाही करेगी एव निरीक्षण प्रभार के 
रूप में क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय मे कर्मचारी निक्षेप निरीक्षण प्रभार (खाता सख्या 22) मे कुल वेतन तथा महगाई भत्ते 
की राशि का 0.0% की दर से राशि (न्यूनतम 2/- रु. प्रति माह) जमा करायेगी। 

ऐसी सभी संस्थाओं उपरोक्त सभी योजनाओं से सम्बन्धित मासिक तथा वार्षिक विवरणियाँ निर्धारित प्रपन्नो में क्षेत्रीय 
भविष्य निधि आयुक्त के कार्यालय को प्रेषित करेगी। 

इस विभाग के पूर्ववर्ती सम सख्यक आदेश दिनाक 20 03 99, 08/0/993, 7/03/993 तथा उपरोक्त निर्देश 
केवल उन अनुदान प्राप्त गैर सरकारी शिक्षण सस्थाओ पर ही लागू होगे, जिसमे कुल कर्मचारियों की नियोजन सख्या 20 
या उससे अधिक है तथा जिन॑ पर कर्मचारी भविष्य निधि एव प्रकीर्ण उपवन्ध अधिनियम, 952 के प्रावधान लागू हैं अथवा 
लागू किये जा सकते है। 

विभिन्‍न शिक्षा निदेशालय एवं उनके अधीनस्थ क्षेत्रीय एव जिला स्तर के जिला अधिकारी इन आदेशो को सभी गैर 
सरकारी शिक्षण संस्थानों के प्रवन्ध मण्डलों के ध्यान में लाकर आवश्यक अनुपालना किया जाना सुनिश्चित करावेगे। 

यह आज्ञा वित्त विभाग के अनुक्रमाक 349/पी.ए /एस.एस एफ /95, दिनाक 22/02/995 से प्राप्त सहमति के 
आधार पर जारी की जाती है। 


क्रमांक प-3 (4) शिक्षा-5/94 दिनाक- 0/03/995 (आदेश सख्या- 27) 
विषय - गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालयों की मान्यता के सम्बन्ध में। 
राजस्थान राज्य मे शिक्षा के विकास मे गैर सरकारी शिक्षण सस्थाओ द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। सन्‌ 

2000 तक सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त करने-की दृष्टि से राजकीय ग्राथमिक शालाओ के साथ-साथ गैर सरकारी प्राथमिक 

विद्यालयों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। 
राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था, अधिनियिम, 989 तथा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था (मान्यता, 

सहायकता अनुदान और सेवा शर्ते आदि) नियम, 993 मे मान्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया वर्णित की गईं है। तथापि किसी 
गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के लिये मान्यता प्राप्त करने की बाध्यता नहीं होने से वे विना मान्यता प्राप्त किये विद्यालय 
सचाल़न हेतु स्वत्तन्त्र है। इस सम्बन्ध में निम्न प्रकार पुन स्थिति स्पष्ट की जाती है- 

. उपरोक्त अधिनियम व नियमों के अन्तर्गत किसी भी प्राथकि विद्यालय के लिए मान्यता लेना अनिवार्य नहीं है। 

2. प्राथमिक स्तर की गेर मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थी किसी भी अन्य गैर सरकारी शिक्षण सस्था अथवा 
सरकारी विद्यालय मे प्रवेश पा सकते है। इस प्रयोजनार्थ उन्हे सस्था द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा अथवा शिक्षा विभाग 
द्वारा आयोजित समान परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। 

3. यदि प्राथमिक स्तर की अस्थायी मान्यता ग्राप्त सस्थाएं, उच्च प्राथमिक स्तर पर क्रमोन्नति न चाहे तो उनके लिए अस्थायी 
मान्यता की समयावधि में वृद्धि आवश्यक नहीं होगी। 


क्रमांक प-] (0) शिक्षा-5/9 दिनांक 27/07/2996 (आदेश सख्या 72) 
विषय :- श्री रघुनाथ सीनियर माध्यमिक विधालय, रतनगढ़ (चूरू) में प्राधानाध्यापक के रिक्त पद की पूर्ति के 
सम्बन्ध में। 


सदर्भ :-आपका पत्र संख्या शिविरा/अनु./ए/654/93 - 94/94-95/33, दिनांक 2/06/996 
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उपरोक्त विषय में आपका ध्यान राजस्थान गेर सरकारी शिक्षण संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्ते 
आदि) नियम, 993 के नियम 26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओ में कर्मचारियों 
की नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु निर्धारित नहीं है। 

गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं में अनुभवी व्यक्तियों की नियुक्ति हेतु राजकीय कर्मचारियों की तरहत अधिकतम आय 
का वन्धन नहीं होने से आयु के व्यक्ति भी पात्रता रखते हैं, वशर्ते कि उन्होने 58 वर्ष की अधिवार्पिकी आयु प्राप्त न करली हो। 

कृपया आपके अधीनस्थ सभी अधिकारियों को इस सम्बन्ध मे आवश्यक निर्देश जारी करावे। 


आज्ञा क्रमांक प-] (4) शिक्षा-5/95 दिनांक 03/॥/996 (आदेश संख्या 3) 

विषय :- गैर सरकारी सीनियर माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्ति। 

राजस्थान शिक्षा सेवा नियम, 970 मे सीनियर माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य पद पर सीधी भर्ती/पंदोलति से 
नियुक्ति करने के प्रावधान हैं। पदोन्नति से नियुक्ति के मामलो में पात्रता हेतु 5 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव होना आवश्यक 
नहीं है, जबकि सीधी भर्ती से नियुक्ति के लिए ऐसा अनुभव आवश्यक है। वर्तमान में राजकीय विद्यालयों में प्रधानाचार्य का 
पद शत-प्रतिशत पदोन्नति से भरा जाता है। 

गैर सरकारी सीनियर माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य के पद पर सीधी भर्ती से हो नियुक्ति अनुन्नेय होने से 5 वर्ष 
के अध्यापन अनुभव व अन्य अहर्ताओं के अतिरिक्त अभ्यार्थी के पास 5 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव या किसी शिक्षण प्रशिक्षय 
महाविद्यालय के व्याख्याता/वरिष्ठ व्याख्याता पद का 5 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक हो जाता है। यह ध्यान में लाया गया 
है कि गैर सरकारी क्षेत्र में ऐसे अनुभवी व्यक्ति प्राय उपलब्ध नहीं होते हैं। फलस्वरूप विद्यालयों में पद रिक्त रहने से विधातय 
के सचालन मे बाधा उत्पन्न होती है। 

उपरोक्त तथ्यों के परिषेक्ष्य में राजस्थान गेर सरकारी शैक्षिक संस्थ (मान्यता, अनुदान सहायता और सेवा शर्ते आदि) 
नियम, 993 के नियम 92 की शिथिलता प्रदान करने सम्बन्धी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश दिये जाते हैं कि सभी 
गैरसरकारी सीनियर माध्यमिक विद्यालग्नो के प्रधानाचार्य के पद पर सीधी भर्ती से नियुक्तित हेतु वाछित 5 वर्ष के अध्यापव 
अनुभव व 5 वर्ष के प्रशानिक अनुभव के स्थान पर 0 वर्ष के अध्यापन अनुभव को स्वीकार्य माना जाबे। पद की शेर अर्हताए 
यथावत रहेगी। 


क्रमाक प- (22) शिक्षा-5/88 दिनांक- 5/02/997 (आदेश संख्या ॥) 
विषय :- गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अंशदायी प्रावधायी निधि के सम्बन्ध में। 
उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग के पूर्ववर्ती आदेशों के अतिक्रमण मे गैर सरकारी शिक्षण सस्थाओं को नि निर्देश 

दिये जाते हैं- 

(अ) 8.33% की दर से नियोक्ता के अंशदान की राशि नियमित रूप से क्षेत्रीय भविष्य निधि, आयुक्त, राजस्थार्न, जयपुर 
को कर्मचारी पेन्शन योजना 995 के अन्तर्गत जमा कराने हेतु प्रेषित की जावेगी तथा 

(व) 8.35% की दर से कर्मचारी के अंशदान की राशि सम्बन्धित कोपालयो में सस्था के चालू निजी निक्षेप खाते में यथावत्‌ 
नियमित रूप से जमा कराई जाती रहेगी। यह राशि सम्बन्धित कर्मचारी की सामान्य प्रावधायी निधि कहलवेगी। 

(स) ऊपर 'आ' व “ब' पर अकित निर्देश माह दिसम्बर, 96 के वेतन (जिनका भुगतान | जनवरी, 997 को दैय हुआ 
है) से प्रमावी होंगे। 
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(द) ॥ जनवरी, 997 के पूर्व में पी.डी. खाते में जमा किये गये नियोक्ता के अशदान एवं कर्मचारी के अशदान के बारे 
मे वित्त विभाग द्वारा जारी नवीनतम आदेशो (प्रति संलग्न) के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। 
ऐसी सभी सम्बन्धित सस्थाएँ मासिक एव वार्षिक विवरणिका निर्धारित प्रपतरों में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, राजस्थान, जयपुर 
तथा निदेशक, राज्य बीमा एव प्रावधानी विभाग, जयपुर को समय-समय पर यथा निर्देशों के अनुसार प्रेषित करती रहेंगी। 
सामान्य प्रावधायी निधि योजना के तहत कर्मचारियों के अशदान की जो राशि सामान्य प्रावधायी निधि में जमा होगी, 
उसके निस्तारण बाबत एक सामान्य प्रावधायी निधि योजना निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा वनाई जावेगी तथा 
निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा सस्थाओ के प्रावधायी निधि खाते के अंकेक्षण का कार्य यथावत किया जाता रहेगा। 
विभिन्‍न शिक्षा निदेशालय एवं उनके अधीनस्थ क्षेत्रीय एव जिला स्तर के जिला अधिकारी इन आदेशो को सभी गैर 
सरकारी शिक्षण सस्थाओ के प्रवन्ध मण्डलो के ध्यान में लाकर आवश्यक अनुपालना किया जाना सुनिश्चित करावेंगे। 
यह आज्ञा वित्त विभाग के अनुक्रमाक एफ. 4 (73) आर.एण्ड ए आई./95, दिनांक 30//996 एवं /2/996 
के क्रम में जारी की जाती है। 


पत्र क्रमांक प-0 (१2) शिक्षा-5/93 दिनाक 20/05/7997 (आदेश संख्या 5) 

विषय :-गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओं के कर्मचारियों के पद्च्युत प्रकरण के सम्बन्ध में। 

उपरोक्त विषयान्तर्गत राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्ते आदि) नियम, 
993 के अध्याय-5 में उल्लिखित कर्मचारियो के पदच्युत प्रावधानों की पालना में अनुभव की जा रही कठिनाइयो के निवारणार्थ 
वस्तुस्थिति इस प्रकार स्पष्ट की जाती है। 

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्ते आदि) नियम, 993 के नियम 39 
(ज) के अनुसार किसी भी कर्मचारी को सेवा से हटाने या पदुच्युत करने से पूर्व शिक्षा निर्देशक या सक्षम अधिकारी का 
पूर्व अनुमोदन आवश्यक है। 

इस क्रम में यह स्पष्ट किया जाना उचित होगा कि सस्था में शैक्षणिक अनुशासन बनाये जाने की दृष्टि से शिक्षा निदेशक 
या सक्षम अधिकारी, सस्था द्वारा इस प्रकार के प्रेषित मामलों मे अत्यधिक तत्परता से कार्य कर शीघ्र निर्णय लें व संस्था 
को अवगत करावें, ताकि शैक्षणिक वातावरण पर प्रतिकूल प्रभाव न पडे! साथ ही सस्था भी किसी कर्मचारी के सम्बन्ध में 
इन प्रावधानों का प्रयोग करने से पूर्व नियमों के अनुरूप शिक्षा निदेशक या सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के बाद ही 
आवश्यक कार्यवाही करें, ताकि न तो सस्था का शैक्षिक वातावरण विगडे तथा न ही सस्था या कर्मचारी को किसी 
असुविधाजनक स्थिति से गुजरना पडे। 

कृपया उक्त स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में आवश्यक आदेश जारी कर समुचित पालना की आवश्यक व्यवस्था करने का 
अम करे। 


क्रमांक प-0 (2) शिक्षा-5/93 ह दिनांक 20/05/997 (आदेश सख्या 6) 
विषय .- गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं के कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु चयन समिति के सम्बन्ध में। 
उपरोक्त विषयान्तर्गत राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्ते आदि) नियम, 
993 के अध्याय-5 में उल्लिखित कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु चयन समिति की पालना में अनुभव की जा रही कठिनाईयों 
के निवारणार्थ वस्तुस्थिति इस प्रकार स्पष्ट की जाती है। 
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राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था (मान्यता, सहायता अनुदान ओर सेवा शर्ते आदि) नियम, 993 के नियम 26 
(ड) के अनुसार प्रत्येक सस्था मे कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु गठित चयन समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामाकित विभागीय 
अधिकारी की उपस्थिति का प्रावधान है, जिसके अनुसार जब-जब सस्था को नियुक्ति हेतु चयन समिति की आवश्यकता होती 
है, शिक्षा निदेशक को प्रार्थना-पत्र भेजकर विभागीय प्रतिनिधि नामाकित कराना होता है, जिससे चयन समिति के गठन में 
आवश्यक विलम्ब होता है। 

अत इस अनावश्यक विलम्ब एवं पत्र-व्यवहार से बचने के लिए यह उचित होगा कि शिक्षा निदेशक नियम 26 () 
मे निर्धारित स्तर के अधिकारियों को, संस्थाओं में चयन समिति में विभागीय अधिकारी के रूप में नामाकित करने सम्बन्धी 
स्थाई इस आशय के साथ जारी कर दे कि सस्थाएं, आवश्यतानुसतार चयन समिति में सदस्य के रूप में सम्बन्धित अधिकारी 
से पत्र-व्यवहार कर आमन्त्रित करले, जिससे इस सम्बन्ध मे पृथकू से शिक्षा निदेशक के आदेशों की आवश्यकता नहीं होगी। 

कृपया उक्त स्पष्टकीरण के सम्बन्ध में आवश्यक आदेश जारी कर समुचित पालना की आवश्यक व्यवस्था करने का 
श्रम करें। हि 


क्रमाक प-0 (2) शिक्षा- 5/93 दिनांक 20/05/997 (आदेश संख्या 7) 

विषय '- गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में। 

उपरोक्त विपयान्तर्गत राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्ते आदि) नियम, 
993 के अध्याय 5 मे उल्लिखित कर्मचारियों के वेतन निर्धारण सम्बन्धी प्रावधानों की पालना में अनुभव की जा रही कठिनाइयों 
के निवारणार्थ वस्तुस्थिति इस प्रकार स्पष्ट की जाती है; 

यदि किसी अनुदान प्राप्त सस्था को कोई अतिरिक्त अनुदानित पद स्वीकृत किया जाता है या उपलब्ध अनुदानित पर्दो 
में से कोई पद रिक्त हो जाता है तथा उस पद पर नियुक्ति हेतु सस्था द्वारा नियमों में निर्धारित चयन समिति का गठन 
करने के पश्चात्‌ निर्धारित योग्यता एव पात्रता के क्रम मे किसी ऐसे कर्मचारी का चयन कर लिया जाता है, जो कि उसी 
सस्था में गैर अनुदानित पद पर कार्यरत है तो उसका वेतन निर्धारिण पूर्व में पा रहे वेतन से कम नहीं होगा, वश्ततें कि 
वह कर्मचारी अनुमोदित नव-नियुक्त पद की वेतन श्रृखला से अधिक नहीं पा रहा हो। 

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त स्पष्टीकरण के तहत वेतन का निर्धारण चयन समिति द्वारा की गई नव नियुक्तिया 
के मामले पर ही लागू होना न कि किसी अन्य मामलों पर, जैसे कि पदोन्नति आदि। 

कृपया उक्त स्पष्टीकरण के सम्बन्ध मे आवश्यक आदेश जारी कर समुचित पालना की आवश्यक व्यवस्था करने की 
श्रम करें। 


क्रमांक प-0 (2) शिक्षा-5/93 दिनांक - 20/05/997 (आदेश सख्या - ।») 

विषय - गैर सरकारी शैक्षिक संस्थानों के कर्मचारियों के नियुक्ति अनुमोदन के सम्बन्ध में। 

उपरोक्त विषयान्तर्गत राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्ते आदि) नियम, 
993 के अध्याय 5 में उल्लिखित कर्मचारियों की नियुक्ति अनुमोदन की पालना में अनुभव की जा रही कठिनाईयों के 
निवारणार्थ वस्तुस्थिति इस प्रकार स्पष्ट की जाती है- 

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्ते आदि) नियम, 993 के नियम 27 
के अनुसार सस्था में नियुक्तियों हेतु अभ्यर्थियों के साक्षात्कार आदि की कार्यवाही चयन समिति द्वारा सम्पन्न करके, संस्था 
की प्रबन्ध समिति द्वारा चयन सूची अपनी सिफारिशों के साथ नियमों मे निर्धारित प्रपत्र मे विनिदिष्ट सक्षम अधिकारी को 
अनुमोदन हेतु प्रेपित की जाती है, परन्तु यह देखा गया है कि नियुक्ति अनुमोदन के प्रकरणों में अनावश्यक विलम्ब होता हैं। 
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अतः यह उचित होगा कि शिक्षा निदेशक अपने स्तर पर पुनः एक आदेश इस आशय का जारी कर दे कि- 
!... ससथायें नियमों में वर्णित सम्बन्धित सक्षम अधिकारी को सीधे ही अनुमोदन हेतु प्रकरण प्रेषित करदे, ताकि 
विलम्ब न ही। 
2... प्तमस्त सक्षम अधिकारी नियुक्ति अनुमोदन के प्रकरण प्राथमिकता के आधार पर निर्णित करे। 
कृपया उक्त स्पष्टकीरण के सम्बन्ध में आवश्यक आदेश जारी कर समुचित पालना की आवश्यक व्यवस्था करने का 
श्रम करें। 


क्रमांक प-4 (20) शिक्षा-5/90 दिनांक - 37/05/7997 (आदेश सख्या 9) 
विषय :- अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं को रोस्टर प्रणाली के अनुसार उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने के कारण खाली 
स्थानों पर नियुक्ति बाबात। 


निदेशानुसार श्री वैदिक कन्या विद्यालय प्रवन्ध समिति, आबूरोड के पत्राक 756 दिनाक 20/03/997 (प्रति सलग्न) 
के सन्दर्भ में आपका ध्यान राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्ते आदि) नियम, 
993 के नियम 26 (एफ) की ओर आकर्षित कर रौस्टर प्रणाली लागू किये जाने के सम्बन्ध मे स्थिति निम्नानु्तार स्पष्ट 
की जाती है- 
. प्रत्येक वर्ष संस्था में स्वीकृत पदों के आधार पर पृथकू-पृथकू कोटे के पदों का निर्धारण किया जावे। 
2. इसके पश्चात्‌ तदनुसार ही भर्ती की प्रक्रिया अपनाई जावे। यदि किसी कोटे विशेष मे व्यक्ति उपलब्ध नहीं है तो 
अनारक्षित कोटे से व्यक्तियों का चयन कर लिया जावे। 
3. किसी भी वर्ष में कुल रिक्त पदों मे से 50% से ज्यादा का आरक्षण नहीं होगा चाहे पिछले वर्ष का कितना भी बैंक 
लॉग बकाया है। 


आज्ञा क्रमांक प-0 (2) शिक्षा-5/93 दिनांक- 8/06/997 (आदेश संख्या 20) 
राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्ते आदि) नियम, 993 के नियम 45 

में राज्य सरकार की मान्यता प्राप्त सस्थाओ में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा मे विस्तार अनुज्ञात करने की शक्तियों का प्रयोग 

करते हुए और तत्त्सम्बन्धी प्रक्रिय की सरल बनाने और इस सम्बन्ध में संस्थाओ के समक्ष उत्पन्न कठिनाइयों का निवारण 

करने की दृष्टि से, उक्त नियमों के नियम 92 मैं प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि 

सस्था अपने जिस कर्मचारी की सेवा वृद्धि आवश्यक समझे उस कर्मचारी को अधिवार्षिकी आयु की प्राप्ति पर नियम 45 

में विहित अधिकतम कालावधि/आयु प्राप्ति या 60 वर्ष जो भी कम हो तक के लिए सेवा विस्तार स्वीकृत कर सकेगी और 

उसको राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित समझा जायेगा और इस प्रकार मंजूर की गई सेवा विस्तार की कालावधि के लिए 

अनुदानित संस्थाओं को उपगत व्यय के सम्बन्ध में सामान्य सहायता अनुदान प्राप्त करने के लिए अनुज्ञात किया जावेगा बशत्तें कि- 

3. सेवा विस्तार की कालावधि राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्ते आदि) 
नियम, 993 के नियम 45 में विहित कालावधि से अधिक न हो। 

2. संस्था की प्रबन्ध समिति ने सम्बन्धित कर्मचारी की अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने की तिथि से कम से कम 3 माह 
पूर्व उसके लिए ऐसी सेवा विस्तार का प्रस्ताव पारित कर दिया हो, 

3. सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा नियमों के परिशिष्ट-3 में यथा विहित आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर दिया हो, 

4. बविहित प्रारूप मे सरकारी चिकित्सा अधिकारी डारा सम्बन्धित कर्मचारी के पक्ष में चिकित्सा प्रमाण-पत्र जारी कर दिया हो, 


है । 


5. कर्मचारी द्वारा की गई सेवाएँ सन्‍्तोषजनक रही हों, 
6. अध्यापकों के मामले मे कम से कम गत 3 वर्षो में उसके द्वारा पढ़ाई गई कक्षाओं का परीक्षा परिणाम 40% से कम 
नहीं रहा हो, 
7 सेवा विस्तार का आदेश सस्था द्वारा अधिवार्पिकी आयु की तिथि के पूर्व जारी कर दिया हो, और 
8. सस्था द्वारा अनुदान अन्तिमीकरण के लिए प्रस्तुत आवेदन-पत्र के साथ नियम-45 (») में वर्णित समस्त दस्तावेज और 
जन्म तिथि प्रमाण-पत्र व सेवा विस्तार के आदेश की प्रति सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दी जावे। 
सस्था द्वारा उपर्युक्त शर्तों की पालना में जारी की गई प्रत्येक सेवा वृद्धि की स्वीकृति की प्रति राज्य सरकार को सूचनार्थ 
प्रेषित की जायेगी। 
राज्य सरकार किसी कर्मचारी या सस्था के मामले में सेवा विस्तार अनुज्ञात न करने या सस्था द्वारा किये गये सेवा 
विस्तार को निरस्त करने का आदेश दे सकेगी या राज्य सरकार की विशिष्ट पूर्वानुमति प्राप्त करने का आदेश दे सकेगी। 


परिपत्र क्रमांक प-0 (22) शिक्षा-5/89 दिनाक- 25/06/997 (आदेश सख्या 2।) 
विषय :-गैर सरकारी अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के स्तर क्रमोन्नत/नये विषय खोलने की स्वीकृति के 
सम्बन्ध में। 


राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम - 989 के अन्तर्गत प्रभावी नियम-993 के नियम 6 (४) में प्रावधान , 
है कि राज्य सरकार द्वारा सहायता, अनुदान केवल उन मामलो में ही दिया जाएगा जहाँ क्रमोन्नत या नये विषय खोलने का 
अनुमोदन नियमो के साथ परिशिष्ट-0 के क्रम सख्या-4 पर सम्मिलित प्रविष्टि के अनुसार राज्य सरकार के अनुमोदन के 
पश्चात्‌ किया गया हो। राज्य स्तर पर कतिपय ऐसे प्रकरण अनुमोदन हेतु प्राप्त होते हैं, जिनमें अनुदानित सस्था क्रमोन्नयन 
या नये विषय खोलने के लिए राज्य सरकार से अनुदान नहीं चाहती या राज्य सरकार के भविष्य में अनुदान स्वीकार नहीं 
करने की शर्त स्वीकार कर लेती है। वस्तुत. ऐसे प्रकरणों में सस्‍्था क्रमोन्नयन या नये विषय “सैल्फ फाइनैंन्सिग” आधार 
पर ही करना चाहती है। | 

इस विषय का परीक्षण करने पर यह पाया गया है कि गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाएँ यदि “सैल्फ फाइनैन्सिंग” के आधर 
पर नए विषय खोलना चाहती है या क्रमोन्‍्नयन करना चाहती है तो उन्हे राज्य सरकार से ऐसे क्रमोन्‍नयन या विषय खोलने 
के लिए अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। 

राज्य सरकार द्वारा नए अनुदान प्रस्तावों पर अनुदान समिति की बैठक मे ही विचार किया जाकर निर्णय लिया जाता 
है। गत समय से राज्य सरकार की यह नीति रही है कि अनुदान समिति की सिफारिश के अतिरिक्त अन्य किसी अनुदानित 
सस्था द्वारा यदि क्रमोन्नयन या नये विषय खोलने के लिए राज्य सरकार का अनुमोदन चाहा है तो राज्य सरकार उन्हें अनुदान 
नहीं देने की शर्त पर ही क्रमोन्‍्नयन या नये विषय खोलने की अनुमति देती है। 

चूकि ऐसी स्थिति में सस्था “सैल्फ फाइनैन्सिग” के आधार पर ही क्रमोन्‍्नयन कर पायी है या नये विषय खोल पाती 
है। अतः ऐसे प्रकरणों में भी अब यह निर्णय लिया गया है कि इसमे राज्य सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। 
निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर अपने स्तर पर ही नियमानुसए परीक्षण कर अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी 
कर सकेंगे एव तत्पश्चात्‌ गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम-989 के तहत लैकण्डरी या सीनियर सैकेण्डरी स्तर के लिए 
क्रमोन्नयन या नये विषय खोलने की मान्यता माध्यमिक शिक्षा वोर्ड, राजस्थान, अजमेर जारी कर सकेगा। 
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आज्ञा क्रमांक प- (22) शिक्षा-5/88 दिनांक - 4/08/997 (आदेश संख्या 22) 

विषय “ गैर सरकारी अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अशदायी प्रावधायी निधि से सम्बन्धित राशि 

जमा कराने सम्बन्धी आदेश। 

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग के पूर्ववर्ता समस्त समसख्यक आदेशों को निरस्त करते हुए गैर सरकारी अनुदान 
प्राप्त ऐसी शिक्षण सस्थाओ, जहों पर 20 या 20 मे अधिक व्यक्ति कार्यरत है, के सम्बन्ध में कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण 
अधिनियम, ॥952 के तहत राज्य सरकार द्वारा माह अगस्त, 997 देय वेतन सितम्बर, 97 से निम्नलिखित व्यवस्था अनुसार 
राशि जमा कराने के आदेश प्रदान किये जाते है। 

इससे पूर्व की अवधि के सम्बन्ध में प्रावधानी निधि आयुक्त से वार्ता करने के पश्चात्‌ पृथक्‌ से आदिश प्रस्तावित किये 
जा रहे हैं। 

फिर भी यदि कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है, सर्विस से त्यागपत्र देता है या स्वर्गवास हो जाता है तो उसके भविष्य 
निधि खाते में वकाया राशि, जो कि पी.डी, खाते में जमा है, को निकाल कर आयुक्त, क्षेत्रीय निधि कार्यालय में जमा देनी 
चाहिये, ताकि सम्बन्धित व्यक्ति को बिना किसी विलम्ब से आवश्यक लाभ मिल सके। 

संस्था द्वारा राशि जमा कराने का विवरण- 


खाता संख्या राशि जहाँ जमा 
करानी है 


कर्मचारी, भविष्य निधि स्टेट बैक ऑफ इण्डिया 
अशदान खाता सं. ॥ 













क्र.सं. 






अ- कर्मचारी अशदान की राशि कर्मचारी के 
मूल वेतन तथा महगाई भत्ते की ॥0% 
राशि के वरावर 

ब-. नियेक्ता के अश्दान की राश्ि कर्मचारी के 
मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते की .67% राशि 

नियोक्ता के अंशदान की राशि कर्मचारी के मूल 

वेतन तथा महंगाई भत्ते की 8 33% राशि। 
नियोक्ता के अंशदान की राशि कर्मचारी के यूल 
. वेत्नन तथा महगाई भत्ते की 0 65% राशि 





कर्मचारी, पेन्शन अशदान [स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया 
खाता सख्या-0 
कर्मचारी, भविष्य निधि 
प्रशासनिक प्रभार खाता 
संख्या - 2 

कर्मचारी जमा लिक्ड बीमा [स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया 
अंशदान खाता सख्या-2 
















स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया 






नियोीक्ता के अंशदान की राशि कर्मचारी के मूल 
वेतन तथा महंगाई भत्ते की 0.05% राशि (इस 
अशदान की राशि अधिकतम 5000/- तक होगी। 
नियोक्ता के अंशदान की शशि कर्मचारी के मूल 
वेतन तथा महगाई भत्ते की 0.0% राशि या 

कम से कम 2/-, जो भी अधिक हो। 






कर्मचारी, जमा लिक बीमा 
अंशदान प्रभार खाता स.22 


क्षेत्रीय भप्यि निधि कार्यालय 
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ऐसी सभी सस्थाएँ, उपरोक्त सभी योजनाओं से सम्बन्धित मासिक तथा वार्षिक विवरणियां निर्धारित प्रपत्र में क्षेत्रीय 
भविष्य निधि आयुक्त को प्रेषित करेगी। 

निदेशक, स्थानीय निधि अकेक्षण विभाग द्वारा सस्थाओं के पी.एफ. के अंकेक्षण का कार्य यथावत किया जाता रहेगा। 

विभिन्‍न शिक्षा निदेशायल एवं उप्तके अधीनस्थ क्षेत्रीय एव शिक्षा अधिकारियों को इस आदेश के सभी गेर सरकारी शिक्षण 
सस्थाओ के प्रबन्ध मण्डलों के ध्यान मे लाकर आवश्यक अनुपालना किया जाना सुनिश्चित करावें। 

यह आज्ञा वित्त विभाग के आदेश क्रमाक एफ- 4 (73) एफ.डी./आर,एण्ड ए-/95, दिनांक 05/08/997 के 
अनुसरण मे जारी की जाती है। 


क्रमांक प-8 (8) शिक्षा-5/97 दिनांक-9/08/997 (आदेश संख्या - 23) 
विषय - विद्यार्थी सुरक्षा बीमा योजना लागू करने की स्वीकृति के सम्बन्ध में। 
उपरोक्त विषयान्तर्गत निदेशानुसार राज्य सरकार द्वारा राज्य मे गैर सरकारी शिक्षण सस्थाओ में अध्ययनरत, कक्षा 

से ।2 तक के समस्त विद्यार्थियों के लिए, जिनका नाम विद्यालय के रकालर रजिस्टर में अकित हे के लिए विद्यार्थी सुरक्ष वीमा 

योजना क्रियान्वित किये जाने के लिए निम्न प्रकार निर्देश प्रसारित किये जाते है- 

॥ राज्य मे कार्यरत प्रत्येक गैर सरकारी शिक्षण सस्था के लिए यह आवश्यक होगा कि उसमें अध्ययनरत कक्षा । से 2 

तक के समस्त विद्यार्थियों के लिए सामूहिक सुरक्षा वीमा पॉलिसी तत्काल प्रभाव से लें। 

सामूहिक सुरक्षा वीमा योजना के लिए, प्रत्येक विद्यालय अपने विद्यार्थियों से 60 पैसे, ग्रति विद्यार्थी, वार्षिक की दर से 

वीमा प्रीमियम की राशि या किसी भी सुरक्षा वीमा करने वाली राष्ट्रीयकृत वीमा कम्पनी द्वारा ली जाने वाली वास्तविक 

प्रीमियम की राशि, जो भी कम होगी, लेगी। 

3. उस विद्यालय मे अध्ययनरत कक्षा । से 72 तक के समस्त विद्यार्थी, जिनका नाम विध्वालय के स्कालर रजिस्टर में दर्ज 
है, के लिए विद्यालय द्वारा एक ही बीमा पॉलिसी को सामान्य दीमा निगम की किसी भी सहायक वीमा कम्पनी से ती 
जा सकती है। 

4. वीमा पॉलिसी सामान्यत. एक वर्ष की अवधि की होती है, अतः पॉलिसी प्रति वर्ष नवीनीकृत कराये। 
यह वीमा सरक्षण पूरे भारत मे प्रभावी रहेगा। इस तरह राज्य के विद्यार्थी भारत में किसी भी शैक्षणिक दौरे, भेट या 
यात्रा में रहते है तो उन्हे बीमा संरक्षण का लाभ प्राप्त हो सकेगा। 

6. इस सुरक्षा वीमा पॉलिसी के अन्तर्गत दी जाने वाली क्षतिपूर्ति की राशि अन्य किसी भी विधि विधान जैसे मोटर दुर्घटना 
आदि के अन्तर्गत मिलने वाली क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त होगी। 

7. किसी भी दुर्घटना मे कितनी बीमा राशि एवं किस प्रक्रिया से मिलेगी, इसका निर्धारण प्रत्येक विद्यालय, वीमा कम्पनी 
द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, अपने स्तर से कर सकेगा। 
इस योजना का विद्यार्थी एव अभिभावकों मे व्यापक प्रचार-प्रसार किया जावे। 


क्उ 


क्रमांक - प-0 (9) शिक्षा-5/97 दिनांक - 09/09/997 (आदेश संख्या 24) 
विषयः- गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं को स्थायी मान्यता देने सम्बन्धी प्रकरणों का प्राथमिकता से निस्तारण करने 
के सम्बन्ध में। 


उपरोक्त विपयान्तर्गत निदेशानुसार लेख है कि उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थायी मान्यता देने सम्बन्धी प्रकरणों में राज्य 
सरकार के ध्यान में ऐसे अनेक प्रकरण आये है जिसमे सम्बन्धित विद्यालयों मे कक्षा आठ में विद्यार्थी अध्ययनरत्त हैं, परन्तु 
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ऐसे विद्यालयों को अस्थायी मान्यता प्राप्त हुए अभी एक या दो वर्ष ही हुए है। ऐसे सभी प्रकरणों को तत्परता से निस्तारित 

करने के लिए निम्न प्रकार निर्देश प्रसारित किये जाते है- 

।. राज्य मे किसी भी स्तर पर लम्बित स्थायी मान्यता सम्बन्धी ऐसे प्रकरण जिनके निरीक्षण की कार्यवाही पूरी हो चूकी 
है तथा स्थायी मान्यता प्रदान करने के लिए अनुदान नियम के नियम 4 (॥) मैं वर्णित समस्त शर्तों की पूर्ति संस्था 
करती है, सिवाय समय सीमा के, तो ऐसी सस्थाओ सम्बन्धी समस्त प्रकरणों को एकजाई करके समय सीमा में शिथिलता 
प्रदान करने के प्रस्ताव इस विभाग को 30/09/997 तक अवश्य प्रेषित करने की व्यवस्था करावे। 

2. राज्य मे किसी भी स्तर पर लम्बित स्थायी मान्यता सम्बन्धी ऐसे प्रकरण, जिनमें सस्था के निरीक्षण आदि की कार्यवाही 
पूरी की जानी है, इन समस्त संस्थाओं के निरीक्षण की कार्यवाही दिनाक 30/09/997 तक निश्चित रूप से कराने 
की आवश्यकता व्यवस्था करें। 
साथ ही उक्त सस्थाओ के निरीक्षण आदि के प्रतिवेदन का परीक्षण करने पर जो सस्थाये ऐसी पाई जावे, जिनके द्वारा 

अनुदान नियमो के नियम 4 (४) में वर्णित समस्त शर्तों की पूर्ति विभाग के सन्तुष्टि अनुसार करती है, सिवाय समय सीमा 

के, तो ऐसी सस्थाओं को स्थायी मान्यता ग्रदान करने के लिए समय सोमा सम्बन्धी शर्त मे शिथित्ता प्रदान के प्रस्ताव एक 
मुश्त करके इनके निरीक्षण प्रतिवेदनो के साथ दिनाक 5/70/997 तक इस विभाग को समय सीमा के सम्बन्ध में आवश्यक 
शिथिलता प्रद्यन करने के लिए प्रेषित करने की आवश्यकता व्यवस्था करावे। 

कृपया उक्त दोनो प्रकरण को प्राथमिकता के आधार पर निर्धारण करने की आवश्यक कार्यवाही करने की व्यवस्था करें। 


क्रमांक प- (7) शिक्षा-5/9 दिनांक- 0/0/997 (आदेश संख्या- 25) 
विषय - गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं में की जाने वाली नियुक्तियों के अनुमोदन सम्बन्धी अधिकारों का 
प्रत्यायोजन। 


उपरोक्त विषयान्तर्गत राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक ससथा अधिनियम, 989 के तहत निर्मित राजस्थान गैर सरकारी 
शैक्षिक सस्था नियम, 993 के परिशिष्ट 0 (0) के कॉलम सख्या 4 मे निदेशक के सम्मुख उस पद नाम का उल्लेख किया 
गया है जिस पद के लिए नियुक्ति अनुमोदन के अधिकारी का प्रत्यायोजन किया गया है। 

उक्त प्रकरण का राज्य सरकार के स्तर पर परीक्षण कर यह पाया गया है कि सम्बन्धित निदेशकों को उपर्युक्त वर्णानुत्तार 
जिन पदो तक नियुक्ति हेतु सक्षम अधिकारी घोषित किया हुआ है उन पदों में समकक्ष वेतन श्रृंखला वाले पदों के अनुमोदन 
के प्रकरण राज्य सरकार को इस आधार पर अनुमोदन हेतु प्रेषित किये जाते हैं कि इन पदों का नाम उक्त परिशिष्ट ॥0 
पर अकित नहीं है। 

अतः प्रकरण का विस्तृत परीक्षण कर राज्य सरकार द्वारा अनुदान नियमों के नियम 92 के तहत शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए यह स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि किसी पद नाम वाले कर्मचारी गिसकी वेतन श्रृंखला 2650 से 4090 रुपये है 
का अनुमोदन सम्बन्धित निदेशक द्वारा ही कर दिया जाये। 


क्रमाक पू-0 (१2) शिक्षा - 5/93 दिनाक 04//997 (आदेश संख्या 26) 
विपय :- राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) नियम, 995 
के नियम 33 के अन्तर्गत अत्यावश्यक अस्थाई नियुक्ति के सम्बन्ध में। 
. नियम 33 के अध्याधीन अत्यावश्यक अस्थाई नियुक्ति प्रबन्ध समिति के एक सदस्य, शैक्षिक संस्था के मुखिया 
(प्रधानाचार्य /प्रधानाध्यापक) व निदेशक, शिक्षा या जिला शिक्षा अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, के एक, प्रतिनिधि की ... 
चयन समिति द्वारा की जा सकेगी। . प 
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किसी भी अनुदानित संस्था मे अनुदानित पद पर एक वर्ष में अत्यावश्यक अस्थाई नियुक्ति के लिये अधिक से अधिक 
छः माह तक ही अनुदान अनुज्ञेय होगा। 

अत्यावश्क अस्थाई आधार पर नियुक्ति करने से पूर्व सस्था को स्थानीय समाचार-पत्रो में विज्ञापन देना होगा। ग्रामीण 
क्षेत्र की शिक्षण संस्थाएं विज्ञापन देने की शर्त से मुक्त होगी। 

स्थानीय समाचार-पत्रो मे अत्यावश्यक अस्थाई आधार पर नियुक्ति के लिये किसी भी सस्था को सभी पदों पर मिलाकर 
एक वर्ष में एक से अधिक वार विज्ञापन व्यय अनुदानित व्यय के रूप मे नहीं दिया जावेगा। 

यदि कोई गैर सरकारी शिक्षण सस्था शिक्षा विभाग द्वारा संधारित नियुक्ति हेतु प्रतीक्षा सूची में से किसी अभ्यार्थी को 
अत्यावश्यक अस्थाई आधार पर नियुक्त करती है तो उसे विज्ञापन देना व चयन समिति की बैठक बुलाकर चयन करने 
की दोनों शर्तों का बन्धन नहीं होगा। 


क्रमांक प-5 (]) शिक्षा-5/94 -पार्ट दिनांक 05/77/997 (आदेश संख्या 27) 


विषय - गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं को अस्थायी मान्यता देने के सम्बन्ध में। 
उपरोक्त विषयान्तर्गत राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था अधिनियम, 989 के तहत बने तत्सम्वन्धी नियम, 993 


के नियम 4 () मे वर्णित प्रावधान को और अधिक स्पष्ट करते हुए निर्देश प्रदान किये जाते हैं कि - 
. 


किसी भी गैर सरकारी शैक्षिक सस्था द्वारा विद्यालय/पुस्तकालय/अनुसधान सस्था या प्रशिक्षण विद्यालय को अस्थायी 
मान्यता के लिए नियमो मे विहित रूप (परिशिष्ट-) मे उल्लेखित समस्त तथ्यों से एव उसके साथ सलग्न किये गये 
आवश्यक सलम्नको में वर्णित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ-पत्र के आधार पर उक्त सस्था को नियमों मे वर्णित 
सक्षम अधिकारी द्वारा तुरन्त अस्थायी मान्यता दे दी जानी चाहिये। 

उक्त अस्थायी मान्यता के लिए किसी भी प्रकार के निरीक्षण आदि की कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। 

यदि सस्था द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन-पत्न मे कोई कमी प्रतीत होती है तो मूल प्रार्थना-पत्र मे ही कमी का उत्लेख 
करते हुए सस्था को वापिस लौटा दिया जाना चाहिए। 

सक्षम अधिकारी द्वारा प्रथम बार दी गई अस्थायी मान्यता की अवधि 3 वर्ष के लिए होगी। 3 वर्ष पश्चात्‌ संस्था के 
प्रार्थना-पत्र पर अस्थायी मान्यता की अवधि 2 वर्ष और बढाई जा सकती है। इस प्रकार किसी भी सस्था की अस्थाई 
मान्यता अधिकतम अवधि 5 वर्ष होगी तथा 5 वर्ष पश्चात्‌ सस्था की अस्थाई मान्यता स्वत. ही समाप्त हो जावेगी। 
इसके प्रति वर्ष नवीनीकरण की आवश्यकता नहीं है। ह 

उपर्युक्त प्रकार संस्था को अस्थायी मान्यता देने के पश्चात्‌ सक्षम अधिकारी द्वारा अस्थायी मान्यता सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र 
में उल्लिखित तथ्यों के सत्यापन हेतु आवश्यकतानुसार सस्था का निरीक्षण किया जा सकता है। 

उपर्युक्त वर्णित स्थिति के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि अनुदान नियमों के नियम 5 में मान्यता की प्रक्रिया के लिएं 
जो निरीक्षण आदि की व्यवस्था है, उसके सम्बन्ध में स्थायी मान्यता देने की कार्यवाही हेतु निरीक्षण आदि की व्यवस्था 
से हे। अस्थायी मान्यता के लिए निरीक्षण आदि की कोई आवश्यकत्ता नहीं है। 

किसी भी सस्था का स्थायी मान्यता हेतु निरीक्षण करते समय .शिक्षा विभाग के द्वादा अपने आदेश क्रमाक एफ-3 ()) 
शिक्षा-5494 दिनांक 9/03/994 के द्वारा अनुदान नियमों के परिशिष्ट-2 में निर्धारित कतिपय भोतिक मापदण्डों में 
प्रदान की गई शिधिलता को ध्यान में रखते हुए भी स्थायी मान्यता हेतु सस्था का निरीक्षण किया जावे। 

कृपया उपरोक्त स्थिति से समस्त सक्षम अधिकारियों के ध्यान में लाने की व्यवस्था करें। 
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क्रमांक प-5 () शिक्षा-5/94 दिनांक - 05//997 (आदेश संख्या- 28) 
विषय .- राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) नियम, 993 के 
तहत संस्था की भूमि एवं भवन के मूल्याकन अथवा सुरक्षा प्रमाण-पत्र के लिए सक्षम अधिकारी के 
सम्बन्ध में स्पष्टीकरण। 
उपरोक्त विषयान्तर्गत समय-समय पर विभिन्‍न गैर सरकारी शैक्षणिक सस्थाओं द्वारा राज्य सरकार के ध्यान में यह 
लाया गया है कि सस्थाओ को राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और शर्ते आदि) नियम, 993 
के विभिन्‍न प्रावधानो के तहत सस्था की भूमि एवं भवन के मूल्याकन अथवा सूरक्षा सम्बन्धी प्रमाण-पत्र के लिए सार्वजनिक 
निर्माण विभाग से आवश्यक प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होता है, जिसमे उन्हें अत्यन्त कठिनाई का सामना करना पडता है। 
अतः प्रकरण मे आवश्यक विचार करने के पश्चातू राज्य सरकार द्वारा गैर सरकारी शैक्षणिक सस्थाओं को होने वाली 
कठिनाई को ध्यान मे रखते हुए राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्‍्था नियम, 993 के नियम 92 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए यह शिधिलता प्रदानन की जाती है कि उक्त नियमों मे, जहाँ कहीं भी सार्वजनिक निर्माण विभाग से 
सस्था की भूमि एव भवन के मूल्याकन अथवा सुरक्षा सम्बन्धी प्रमाण-पत्र लेने का उल्लेख है, वहा सस्था द्वारा “सार्वजनिक निर्माण 
विभाग, आवास विकास सस्थाम, राजस्थान हाऊसिग वोर्ड, राजस्थान पुल निर्माण निगम या पंचायत समिति में पदस्थापित कनिष्ठ 
अभियन्ता”, किन्हीं से भी आवश्यक प्रमाण-पत्र लेकर अनुदान नियमों के तहत जहां आवश्यक हो, प्रस्तुत किया जा सकता है। 
कृपया उपरोक्त स्थिति से सक्षम अधिकारियो को अवगत कराने का श्रम करें। 


क्रमांक प-7 (52) शिक्षा-5/9 दिनांक 3//997 (आदेश संख्या - 29) 

विषय :- राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था नियम, 993 के अन्तर्गत नियुक्त स्थायी /अस्थायी कर्मचारी को 

हटाये जाने अथवा सेवा छोड़ने पर दिये जाने वाले नोटिस की अवधि के सम्बन्ध में। 

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्ते आदि) नियम, 993 के नियम 39() 
के अनुसार सस्थाओं में आवश्यक अस्थायी रूप से नियुक्त कर्मचारी द्वारा सेवा छोड़ने से पूर्व उसके द्वारा एक महीने का 
नोटिस या वेतन दिये जाने का प्रावधन है। परन्तु स्थायी आधार पर नियुक्त कर्मचारी द्वारा स्वेच्छा से सेवा से विमुक्त होने 
की स्थिति में कितनी अवधि का नोटिस दिया जाना अपेक्षित है इसका प्रचलित नियमों में कोई स्पष्ट उल्लेखित नहीं है। कतिपय 
संस्थाओं द्वारा इस स्थिति को स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया है। 

अतः राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्ते आदि) नियम, 993 के नियम 
92 द्वारा प्रदत्त शक्ति का उपयोग कर यह स्पष्ट किया जाता है कि राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था (मान्यता, सहायता 
अनुदान और सेवा शर्ते आदि) नियम, 993 के अन्तर्गत स्थायी आधार पर नियुक्त शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक कर्मचारी द्वारा 
यदि स्वेच्छा से सेवा परित्याग किया जाता है तो उसके द्वारा 3 महीने का अग्रिम नोटिस दिया जाना अथवा नोटिस अवधि 
का वेतन जमा कराना आवश्यक होगा। 


क्रमांक प-0 (2) शिक्षा-5/93 दिनांक 77//997 (आदेश संख्या 30) 
विषय :- गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को चयनित वेतनमान एवं उपदान के सम्बन्ध 
में स्थिति का स्पष्टीकरण। 


उपरोक्त विषयान्तर्गत विभिन्‍न गैर सरकारी शिक्षण सस्थाओं द्वारा राज्य सरकार से उनके यहाँ कार्यरत कर्मचारियों को 
चयनित वेतनमान दने एवं अनुदान नियमों के नियम, 82 के तहत उपदान देने के प्रावधान के क्रम में उक्त राशि स्वीकृत 
किये जाने का अनुरोध विभिन्‍न प्रतिवेदनों के माध्यम से किया जा रहा है। 
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उपर्युक्त दोनों प्रकार के प्रकरणों में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 989 एवं 
तत्सम्वन्धी नियम, 993 के तहत बने प्रावधानों के क्रम में प्रकरण का परीक्षण करने के उपरान्त निम्न प्रकार वस्तुस्थिति 
स्पष्ट की जाती है. 
। चयनित वेतनमान के सम्बन्ध में : राजस्थान गेर सरकारी शैक्षिक सस्था अधिनियम, 989 की धारा 29 सपठित नियम 
34 मे यह प्रावधान है कि सहायता प्राप्त सस्थाओं के सभी कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते, सरकारी शिक्षण सस्थाओं के, वैसे 
ही प्रवर्ग के कर्मचारियों के लिए, सरकार द्वारा विहित वेतनमान और भत्तों से कम नहीं होंगे। भत्तों के सम्बन्ध में नियम 
34 के नीचे स्पष्टीकरण मे यह स्पष्ट अकित किया हुआ है कि भत्तो से अभिप्रेत व इसमें सम्मिलित हैं- महगाई भत्ता, गृह 
किराया भत्ता और शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता है। 
अतः किसी भी सस्था को राज्य सरकार से अनुदान श्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि उस सस्था में कार्यरत 
कर्मचारियों को राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान ही वेतन, महगाई भत्ते, गृह किराया भत्ते व शहरी क्षतिपूर्ति भत्तों का 
भुगतान किया जाये। 
चयन वेतनमान देने के सम्बन्ध में नियमों मे कोई प्रावधान नहीं किया गया है। वस्तुतः अनुदानित गैर सरकारी शैक्षणिक 
सस्थाओं मे कार्यरत कर्मचारियों को पदोन्नति देने सम्बन्ध मे भी अनुदान नियमों मे किसी प्रकार का प्रावधान नहीं है। राज्य 
सरकार के कर्मचारियों को चयनित वेतनमान तभी देय होता है जबकि निर्धारित अवधि में किसी कर्मचारी को पदोन्नति पदों 
की कम उपलब्धता के कारण से नहीं दी जा सकी है। 
चूकि गैर सरकारी अनुदानित सस्थाओं के सम्बन्ध में नियमो में किसी भी पदोन्नति का प्रावधान महीं किया गया है 
अत्तः चयनित वेतनमान पदोन्नति के पद उपलब्ध नहीं होने की स्थिति नहीं होने से दिये जाने को प्रश्न ही नहीं उठता। 
अत" स्पष्ट किया जाता है कि गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक 
सस्था अधिनियम, 989 व तत्सम्बन्धी नियम !993 के तहत किसी प्रकार का चयनित वेतनमान देय नहीं है। 
चयन वेतनमान देने के सम्बन्ध मे नियमो में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। वस्तुतः अनुदानित गैर सरकारी शैक्षणिक 
सस्थाओ में कार्यरत कर्मचारियों को पदोन्नति देने के सम्बन्ध में भी अनुदान नियमों में किसी प्रकार का प्रावधान नहीं है। 
राज्य सरकार के कर्मचारियों को चयनित वेतनमान तभी तेय देय होता है जबकि निर्धारित अवधि मे किसी कर्मचारी को 
पदोन्नति पदों की कम उपलब्धता के कारण से नहीं दी जा सकी है। 
चूकि गैर सरकारी अनुदानित संस्थाओं के सम्बन्ध में नियमो मे किसी भी पदोन्नति का प्रावधान नहीं किया गया है 
अत. चयनित वेतनमान पदोन्नति के पद उपलब्ध नहीं होने की स्थिति नहीं होने से दिये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। 
अतः स्पष्ट किया जाता है कि गैर सरकारी शैक्षणिक सस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक 
सस्था अधिनियम, 989 व तत्सम्बन्धी नियम 993 के तहत किसी प्रकार का चयनित वेतनमान देय नहीं है। 
2. उपदान हेतु देय राशि के सम्बन्ध में- राजस्थान गैर सरकारी सस्था नियम, 993 के नियम 6 में यह प्रावधान अकित 
है कि सहायता प्राप्त शैक्षणिक सस्थाओ के कर्मचारियों को यथा सशोधित उपदान संदाय अधिनियम, 972 के अधीन यथा 
अनुनजैय उपदान सस्था द्वारा देय होगा। 
परन्तु राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था नियम, 993 के नियम 3 व 4 में वर्णित अनुदान हेतु अनुमोदित व्यय 
के मदों में उपदान मद का उल्लेख नहीं किया गया है। अतः सस्थाओ द्वारा उपदान संदाय अधिनियम, 972 के तहत उनके 
कट हक कर्मचारियों को देय उपदान की राशि का कोई अनुदान राज्य सरकार द्वारा इन अनुदान नियमो के तहत देव 
न गा। 
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उपरोक्त स्थिति के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि अनुदान नियम 43 व ॥4 मे उपदान का उल्लेख नहीं होने के कारण 
सस्थाओ को उपदान हेतु किसी प्रकार का अनुद्यन देय नहीं होगा। हालाकित संस्थाओं में उपदान सदाय, 972 के तहन 
पात्र कर्मचारियों को उपदान देने की वाध्यता रहेगी। 

उपरोक्त स्थिति से समस्त अधिकारियों को अवगत करा दिया जाये। 


क्रमाक प-0 (2) शिक्षा-5/93 पार्ट- दिनांक - 7//7997 (आदेश संख्या - 3) 

विषय - अनुदान प्राप्त गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं के लेखों का अंकेक्षण करने के सम्बन्ध में। 

उपरोक्त विषयान्तर्गत राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था अधिनियम, 989 एव तत्सम्बन्धी नियम 993 के नियम 
॥4 (4) टिप्पणी-। तथा नियम 20 (3) के तहत लेखों के वार्षिक परीक्षण चार्टर्ड अकाउण्टेण्ट या अधिकृत समयरीक्षक द्वारा 
कराये जाने के उल्लेख के सम्बन्ध मे विभिन्‍न सस्थाओ से यह आवेदन प्राप्त हुए हैं कि अधिकृत समपरीक्षक से नियमो में 
क्या तात्पर्य है ? 

उपरोक्त सन्दर्भ मे स्थिति का परीक्षण राजस्थान सरकार के स्तर पर करने से यह पाया कि राजस्थान गैर सरकारी 
शैक्षिक संस्था अधिनियम, 989 एवं तत्सम्बन्धी नियम 993 में अधिकृत समपरीक्षक किसे माना जाये के सम्बन्ध में किसी 
प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है। 

सामान्य वित्तीय एव लैखा नियमों के तहत वनाये गये अनुदान सम्बन्धी नियम 280 (6) के अनुसार राजस्थान लेखा 
सैवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों को पाच लाख तक वार्षिक अनुदान प्राप्त करने वाली सस्था के लेखों का अकेक्षण कर रिपोर्ट 
देने का अधिकार दिया गया है। 

अतः आपको स्पष्ट किया जाता है कि पाच लाख रुपये तक वार्षिक अनुदान प्राप्त करने वाली सस्था का वार्षिक परीक्षण 
चार्टर्ड अकाउण्टेण्ट के अलावा राजस्थान लेखा सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारियों से भी कराया जा सकता है। पाच लाख से 
अधिक अनुदान प्राप्त करने वाली सस्थाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा अभी तक किसी अन्य समपरीक्षक को अधिकृत नहीं 
किया है। 

कृपया समस्त सक्षम अधिकारियों को उक्त स्थिति से अवगत कराने का श्रम करे। 


क्रमांक प-560) शिक्षा-5/94 पार्ट दिनांक 9//997 (आदेश संख्या-32) 

विपय :- विद्यालयों को मान्यता हेतु संस्था के रजिस्ट्रेशन सम्बन्धी प्रावधान का स्पष्टीकरण। 

प्रसग :- संयुक्त निदेशक (प्राथमिक), प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर का पत्र संख्या शिविरा/ 

प्राथ/ सी/9403/97/45/96-97 दिनांक 0/0/997॥ 

उपरोक्त विषयान्तर्गत राजस्थान गैर सरकारी सत्था अधिनियम, 989 की धारा 5(]) परन्तुक व तत्सम्वन्धी नियम, 
993 के नियम 3 में वर्णित राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रकरण अधिनियम, 958 के तहत रजिस्ट्रीकरण के सम्बन्ध में आपके 
द्वारा राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित कर यह मार्गदर्शन चाह्म गया है कि ऐसी संस्थायें, जिनका रजिस्ट्रीकरण उक्त अधिनियम 
के प्रभाव में आने से पूर्व तत्समय प्रदत्त अधिनियम मे हो गया हो, उनको भी नई सस्था स्थापित करने के लिए राजस्थान 
सोसायटी रणिस्ट्रीकरण अधिनियम, ॥958 के तहत पुनः रजिस्ट्रीकरण की आवश्यकता है या महीं। 

इस सम्बन्ध में प्रकरण का राज्य सरकार के स्तर पर परीक्षण उपरान्त वास्तुस्थिति स्पष्ट की जाती है कि किसी संस्था 
द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था अधिनियम, !989 एव तत्सम्बन्धी नियम, 993 के प्रभाव में आने से पूर्व, उस 
समय लागू नियमों के तहत आवश्यक रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अव यदि नया विधालय खोलने के लिए उसे राजस्थान गैर 
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सरकारी शैक्षिक सस्था अधिनियम, 989 की धारा 5 (॥) परन्तुक के तहत वर्णित राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम, 958 में पुन. रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं हे। 
कृपया इसे अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों के ध्यान में लाया जावे। 


पत्र क्रमांक प-0(9) शिक्षा-5/97 दिनांक 03/2/8997 (आदेश संख्या 33) 
विषय :- उच्च प्राथमिकता स्तर तक की गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं को स्थायी मान्यता हेतु शिधिलन। 
उपरोक्त विपयान्तर्गत विभागीय समसख्यक पत्र दिनाक 09/09/997 के क्रम में निदेशालय, प्राथमिक एवं माध्यमिक 

शिक्षा, राजस्थान वीकानेर द्वारा अपने पत्राक शिविरा/प्राथ/सी/9626/38/93-94, दिनाक 0/0/997 के द्वारा जारी 

निर्देशों से कुछ आतियों हो गई है। अतः निदेशालय द्वारा सन्दर्भित पत्र दिनाक 8/]0/997 के क्रम में राज्य सरकार द्वारा 
जारी समसख्यक पत्र दिनाक 09/09/997 की प्रति सलग्न कर स्थिति स्पष्ट की जाती है किः- 

]. राज्य सरकार द्वारा सन्दर्भित आदेश दिनाक 09/09/997 समस्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए लागू है न कि केवल 
अग्रेजी माध्यम वाले स्कूलो के लिए। 

2. राज्य सरकार का मानस समस्त पात्र प्रकरणों को एक साथ निपदटारा करने का है। अतः समस्त सक्षम अधिकारी, 
कृपया अपने स्तर पर यह भी सुनिश्चित करलें कि उनके क्षेत्राधिकार में स्थित समस्त ऐसे उच्च प्राथमिक विद्यालय, 
जिनमें कि कक्षा आठ में विद्यार्थी अध्ययनरत है और ऐसे विद्यालयो को अभी अस्थायी मान्यता प्राप्त किये एक या दो 
वर्ष ही हुए है, का परीक्षण उनके स्तर पर कर लिया जावे। 

3. ऐसे विद्यालयो को अस्थाई मान्यता से स्थाई मान्यता सम्बन्धी प्रकरण पर विचार करते समय, सक्षम अधिकारियों द्वारा 
अनुदान नियमों के परिशिष्ट- 2 में वर्णित मापदण्डों के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमाक एफ. 3 ()) 
शिक्षा-5/94, दिनांक 9/03/994 मे दी गई शिथिलता का ध्यान रखा जावे | इस आदेश द्वारा परिशिष्ट की क्रम सख्या 

2,3, 4 व 6 में शिथिलता प्रदान की गई है। 
उपर्युक्त वर्णित निर्देशों की पालना के लिए समस्त शिक्षा अधिकारियों को निर्देश प्रदान किये जाते हैं कि राज्य सरकार 

के सन्दर्भित आदेश दिनाक 09/09/997 मे दिनांक 30/09/997 एवं 5/0/997 तक अपेक्षित समस्त प्रस्तावों को अब 

पुनः निर्धारित अवधि दिनाक 3/2/997 तक निदेशालय को अवश्य प्रेषित कर दिया जाये, अन्यथा सम्बन्धित जिला शिक्षा 
अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जावेगी। 

कृपया निर्धारित 308!2/997 की समय सीमा एवं समस्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रस्ताव भेजने की निश्चित पालना 
की जावे। 


क्रमांक पू-0 (2) शिक्षा-5/93 दिनांक 03/2/997 (आदेश संख्या 34) 
विषय :- गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में। 
उपरोक्त विषयान्तर्गत राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था (मान्यता, सहायता अनुदान ओर सेवा शर्ते आदि) नियम, 
993 के अध्याय में उल्लखित कर्मचारियों के वेतन निर्धारण सम्बन्धी प्रावधानों की पालना में अनुभव की जा रही कठिनाईयों 
के निवारणार्थ जारी विभागीय समसख्यक पत्र दिनांक 20/05/997 को निरस्त करते हुए कर्मचारियों के वेतन संरक्षण के 
सम्बन्ध में निम्न प्रकार पुनः स्थिति स्पष्ट की जाती है - 
. किसी सस्था को प्रथम बार अनुदान सूची पर लेने पर, उस सस्था में कार्यरत कर्मचारियों के स्क्रीनिग/चयन का कार्य 
नियमानुसार गठित चयन समिति द्वारा निर्धारित योग्यता एव पात्रता के क्रम में करके सस्था की प्रवन्ध समिति को उन्हें 
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संस्था के लिए स्वीकृत अनुदानित पदों पर नियुक्त/समायोजित करने की आवश्यकता सिफारिश करेगी। उक्त सिफारिश 
के आधार पर प्रवन्ध समित द्वारा नियुक्त कर्मचारियों का वेतन निर्धारण विभागीय परिपत्र क्रमाक एफ. 24(53) 
शिक्षा-5/76 दिनाक 02/07/976 की प्रक्रिया अनुसार ही होगा। 

2 किसी भी अनुदान प्राप्त शैक्षिक सस्था में कोई अनुदानित पद रिक्त होने पर यदि उसी या किसी अन्य अनुदानित 
सस्था के अनुदानित पद पर कार्यरत व्यक्ति की उस पद पर नियुक्ति राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 
१989 व उसके अन्तर्गत बनाये नियम, 993 के प्रावधानों के अनुसार होती है तो ऐसे कर्मचारी का वेतन सरक्षण 
सस्था द्वारा किया जा सकता है। 

3. नव नियुक्त पद की वेतन श्रृंखला में कर्मचारी का वेतन निर्धारण समान वेतन पर या यदि समान वेतन नहीं है तो 
वर्तमान में पा रहे वेतन से नवीन वेतन श्रुखला मे निचली स्टेज पर होगा तथा निचली स्टेज व वर्तमान वेतन का 
अन्तर कर्मचारी को निजी वेतन के रूप मे स्वीकार किया जावेगा। 

4. नवीन वेततन श्रृंखला में समान या निजी वेतन के साथ निचली स्टेज पर वेतन निर्धारण के फलस्वरूप कर्मचारी की 
वेत्तन वृद्धि तिथि पूर्ववत्‌ ही रहेगी। 


क्रमाक प-9(27) शिक्षा-5/94 दिनांक - 05/2/997 (आदेश सख्या 35) 

विषय :- चयन समिति के गठन के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण। 

प्राय. ऐसा देखने में आया है कि राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्ते आदि) 
नियम, 993 के नियम 26 (घ) के तहत प्रावधित चयन समिति के समस्त सदस्य किसी न किसी कारणवश चयन हेतु 
निर्धारित तिथि को उपस्थित नहीं हो पाते हैं। ऐसी स्थिति में सत्था के समक्ष दो ही विकल्प रहते हैं- 
। .सक्षात्कार को स्थगित कर दिया जावे। 

या 

चयन समिति के उपस्थित सदस्यों के द्वारा ही उम्मीदवारों का साक्षात्कार ले लिया जावे। 

पहले विकल्प के क्रम में उम्मीदवारों को अनावश्यक रूप से आने-जाने में परेशानी, धन व समय की बर्बादी होती 
है तो दूसरे विकल्प के रूप मे चयन समिति का गठन पूर्ण नहीं होने की वजह से उन्हें राज्य सरकार से चयन समिति के 
गठन सम्बन्धी प्रावधान में शिथिलता के लिए आग्रह करना होता है। 

उक्ते परिस्थितियों का विस्तार से परीक्षण करने के उपयान्त राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था (मान्यता, सहायता 
अनुद्नन और सेवा शर्ते आदि) नियम, 993 के नियम 92 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार द्वारा नियम 
26 (ध) में चयन समिति के सदस्यों के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी भी चयन समिति मे शिक्षा विभाग 
द्वारा नाम निर्देशित अधिकारी सहित कुल तीन सदस्य उपस्थित हों व उनके द्वारा सर्व सम्मति से चयन किया गया हो तो 
उत्त चयन समिति को नियमानुसार गठित समिति मान लिया जावे। 


क्रमांक प-8(8) शिक्षा-5/95 दिनांक 3/2/997 (आदेश संख्या 36) 
विपय :- सोसायटी के अधीन संचालित एक विद्यालय से अन्य विद्यालय में कर्मचारियों का स्थानान्तरण करने के 
सम्बन्ध में। 


उपरोक्त विषयान्तर्गत विभिन्‍न शैक्षिक सस्‍्थाओ डायय राज्य सरकार के ध्यान मे यह लाया गया है कि एक सोसायटी 
द्वास एक से अधिक विद्यालय सचालित करने की दिशा मे, उन्हें अनेक बार शैक्षिक आवश्यकताओं को देखते हुए उनमें कार्यरत 
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अध्योपको का स्थानान्तरण उनके अधीनस्थ में चलने वाले एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में करना पडता है, परन्तु उक्त 
स्थानान्तरण के लिए नियमों में स्पष्ट व्यवस्था नहीं होने की वजह से कठिनाई का सामना करना पडता है। अतः स्थानान्तरण 
के सम्बन्ध में स्पप्ट निर्देश जारी करने की व्यव्यस्था की जावे। 

सस्थाओं से प्राप्त प्रतिवेदनों के आधार, प्रकरण का परीक्षण राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था अधिनियम, 989 
एवं तत्सम्वन्धी नियम, 993 के सन्दर्भ में करमे पर यह पाया गया है कि वस्तुतः नियमों में उक्त प्रकार के स्थानानण के 
सम्बन्ध में अनुमोदन प्राप्त करने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि समान वेतन श्रृखला के एक 
अनुदानित पद से दूसरे अनुदानित पद पर यदि किसी सस्था द्वारा अपने कर्मचारी का स्थानान्तरण किया जाता है तो इसके 
लिए राज्य सरकार या शिक्षा विभाग में किसी स्तर पर अनुमोदन की आवश्यकता नहीं हे। 

उक्त प्रकार के स्थानान्तरण के लिए किसी भी प्रकार का अवकाश या राशि राज्य सरकार द्वारा देय नहीं होगा। 


क्रमांक प-0 (2) शिक्षा- 593 दिनांक 03/0/998 (आदेश संख्या 57) 
विपय '“- राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्थान (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) नियम, 993 
के नियम 33 के प्रावधान-अत्यावश्यक अस्थायी नियुक्ति के सम्बन्ध में। 
राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) नियम, 993 के नियम 33 
के अन्तर्गत अत््यावश्यक अस्थायी नियुक्ति सम्बन्धी प्रावधानों के स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में जारी विभागीय समसख्यक पत्र 
दिनाक 04//99 के सन्दर्भ में पुनः समग्र रूप से यह स्पप्ट किया जाता है कि .- 

].. किसी भी सस्था में उपलब्ध रिक्त पद पर अस्थाई नियुक्ति करने के लिए अनुदान नियम 53 के तहत सस्था को स्थानीय 

समाचार-पत्रो मे विज्ञापन देना होगा। ग्रामीण क्षेत्र की शिक्षण सस्थाएँ विज्ञापन देने की शर्त से मुक्त होगी। 

उक्त विज्ञापन के सन्दर्भ मे प्राप्त आवेदन-पत्रों की जाच प्रवन्ध समिति के एक सदस्य, शैक्षिक सस्था के मुखिया 

(प्रधानाचार्य /प्रधानाध्यापक) व निदेशक शिक्षा या जिला शिक्षा अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, के एक प्रतिनिधि की चयन 

समिति द्वारा की जावेगी। 

3. उक्त चयन समिति आवेदन-पत्रों की जाच तथा यदि आवश्यकता समझे तो उम्मीदवारों के साक्षात्कार के वाद, जैसी 
भी स्थिति हो के आधार पर उम्मीदवार की योग्यता के क्रम में पैनल बनाकर सस्था की प्रवन्ध समिति को तदनुसार 
स्थाई नियुक्ति किये जाने की सिफारिश करेगी। 

4. चयन समिति द्वारा अभिशपित प्राप्त पैनल के आधार पर वरीयता क्रम से प्रवन्ध समिति द्वारा आवश्यक अस्थाई नियुक्ति 
की जावेगी। 

5. किसी भी अनुदान सस्था मे अनुदानित पद पर एक वर्ष में अत्यावश्यक अस्थाई नियुक्ति के लिए अधिक से अधिक 
छः माह तक ही अनुदान अनुनज्ञेय होगा। 

6. स्थानीय समाचार पत्रों में अत्यावश्यक अस्थाई आधार पर नियुक्ति के लिये किसी भी सस्था को सभी पदों पर मिलाकर 
एक वर्ष मे एक से अधिक बार विज्ञापन व्यय अनुदानित व्यय के रूप मे नहीं दिया जावेगा। 

7. यदि कोई गैर सरकारी शिक्षण संस्था शिक्षा विभाग द्वारा सधारित नियुक्ति हेतु प्रतीक्षा सूची में से किसी अभ्यर्थी को 
अत्यावश्यक अस्थाई आधार पर नियुक्ति करती है तो उसे विज्ञापन देना व चयन समिति की बैठक बुलाकर चयन करने 
की दोनो शर्त का वन्धन नहीं होगा। 


प्र 





क्रमाक प-9(9) शिक्षा- 593 दिनाक- 08/0/998 (आदेश संख्या 38) 
विपय - गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं के कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम आयु के सम्बन्ध 
में स्पष्टीकरण। 
उपरोक्त विपयान्तर्गत राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्ते आदि) नियम, 
993 के अध्याय 5 मे उल्लिखित कर्मचारियों की नियुक्ति सम्बन्धी प्रावधानों के सम्बन्ध मे विभिन्‍न सस्थाओ द्वारा कर्मचारियों 
की नियुक्ति हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम आयु के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है। राज्य सरकार 
द्वार राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 989 एवं तत्सम्बन्धी नियम, 993 मै उल्लिखित प्रावधानों के तहत 
कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्‍्यूमतम एवं अधिकतम आयु सबधी प्रावधानों के परीक्षण उपरान्त अनुदान नियम 93 के तहत 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नानुसार स्थिति स्पष्ट की जाती है- 
.. गैर सरकारी. शैक्षिक सस्थाओं में सभी प्रकार के कर्मचारियों की (स्रगठन सचिव के पद को छोड़कर) नियुक्ति हेतु 
न्यूनतम आयु सीमा वही होगी जो कि राजकीय शिक्षण सस्थाओ में समान संवर्ग के लिए राज्य कर्मचारियों के लिए 
निर्धारित है। 
गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओं मे नियुक्ति हेतु सभी श्रकार के व्यक्तियों की इन संस्थाओं में नियुक्ति हेतु कर्मचारियों 
के लिए अधिकतम आयु का वन्धन नहीं होगा अर्थात्‌ 58 वर्ष की सीमा तक किसी भी आयु के पात्र व्यक्ति की नियुक्ति 
ऐसी सस्थाओं द्वारा की जा सकती है। 
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आज्ञा क्रमांक प- ] (22) शिक्षा-5/88 पार्ट दिनाक 24/07/998 (आदेश संख्या 39) 
विपय'- कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकर्ण अधिनियम, 952 एवं राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था अधिनियम, 
989 के अन्तर्गत बनाये नियमों के सम्बद्ध गैर शैक्षिक सस्थाओं के कर्मचारियों के प्रावधायी निधि की 
कटौतियों के सम्बन्ध में। 
गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं में जुलाई, 993 माह के वेतन त्क राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था नियम, 993 
व्‌ इस नियम के बनने में आने से पूर्व राजस्थान अनुदान नियम, 963 के अनुसार अशदायी भविष्य निधि खाते में कदोती 
की जाती थी। साथ ही वित्त विभग के आदेश क्रमाक निर्धारित स्‍लेव से कटीती की जाती थी। साथ ही वित्त विभाग के आदेश 
क्रमाक एफ-() एफडी/ग्ुप-4/83 दिनाक 0/05/983 के अनुसार सामान्य भविष्य निधि मद में भी निर्धारित स्लेब से 
कट्टौती की जाती थी। भारत सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि प्रकीर्ण अधिनियम को शिक्षण सस्थाओं में दिनाक 0/04/ 
982 से लागू किया। लम्बे समय के विवाद के पश्चात वित्त विभाग के आदेश क्रमाक एफ-4(73) एफडी/आर.एण्ड 
एआई/95 दिनाक 05/08/997 द्वारा यह स्वीकार किया गया कि ऐसी शिक्षण सस्थाएँ जिन पर कर्मचारी भविष्य निधि एवं 
प्रकर्ण अधिनियम लागू हो गया है उनके अशदायी भविष्य निधि खाते मे आयुक्त, क्षेत्रीय भविष्य निधि द्वारा हो संचालित 
किये जावेंगे! इस आदेश के जारी होने के पश्चात्‌ निम्नलिखित मुद्दों पर निर्णय लिया जाना शेप रहा:- 
3. कर्मचारी भविष्य निधि एव प्रकीर्ण अधिनियम लागू होने के दिनाक 0/04/982 से पूर्व अशदायी भविष्य निधि के 
मदों मे की गयी कटीतियो की राशि के सम्बन्ध मे। 
2. अप्रेल, 7982 से जुलाई, 997 तक कर्मचारियों के वेतन से काटी ययी अशदायी भविष्य निधि की जमा राशि के सम्बन्ध 
में। 
3. ऐसी समितियो जिनकी सभी शिक्षण सस्थाओं में कुल मिलाकर 20 से कम कर्मचारी कार्यरत हैं के कर्मचारियों के 
अंश्दायी भविष्य निधि के खातों के सम्बन्ध में। 
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4. गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन से जी.पी.एफ. की कटोती के सम्बन्ध में। 
वित्त विभाग की आयुक्त, क्षेत्रीय भविष्य निधि से परामर्श के पश्चात्‌ व राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था अधिनियम, 

989 व इसके अन्तर्गत वनाये गये 993 के प्रावधानों के अध्ययन के पश्चात्‌ उपरोक्त विपयों पर निम्नानुसार आदेश 

दिये जाते हैं- 

॥ कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण अधिनियम लागू होने के दिनाक 0/04/982 से पूर्व जमा राशि के सम्बन्ध में 
यानि कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण अधिनियम के अन्तर्गत वनी स्कीम से पूर्व जमा राशि के सम्बन्ध में सस्थाएँ 
आवश्यक मार्गदर्शन आयुक्त भविष्य निधि से प्राप्त करले कि इस राशि के सम्बन्ध में कर्मचारियों को यह विकल्प 
है या नहीं कि वे इस राशि को या तो अपने भविष्य निधि खाते में स्थानान्तरण करवा दें अथवा उसे आहरित करलें। 
यदि ऐसा विकल्प उपलब्ध है तो विकल्प के अनुसार कार्यवाही करे अन्यथा यह राशि 36 मासिक किश्तों में जमा करवाई 
जा रही अन्य राशि के साथ आयुक्त, क्षेत्रीय भविष्य निधि के नियन्त्रण में संचालित खाते में स्थानान्तरित करदी जावे। 

2. ऐसी गैर सरकारी सस्थाओं, जिन पर कर्मचारी भविष्य निधि प्रकीर्ण अधिनियिम, 952 के प्रावधान लागू हो चूके है, 
उनके कर्मचारियों के भविष्य निधि खातों में इस अधिनियम के लागू होने की दिनाक 0/04/982 से अगस्त, 997 
तक जमा राशि को अप्रेल; 998 से 36 मासिक किस्तों में आयुक्त, क्षेत्रीय भविष्य निधि के स्टेट वैंक ऑफ इण्डिया 
में सचालित कर्मचारी भविष्य निधि खाते में स्थानान्तरण कर दिया जावे। 

3  (अ) भविष्य निधि अधिनियम एवं प्रकीर्ण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार एक समिति द्वारा सचालित समस्त 
शिक्षण सस्थाओ में कार्यरत कर्मचारियो की कुल सख्या 20 से अधिक है तो उस पर इस अधिनियम के प्रावधान 
लागू होगे। 

(व) 20 कर्मचारियों से कम सख्या वाली सस्थएऐँ जिन पर कम्रचारी भविष्य निधि अधिनियम लागू नहीं होता है उनके 
खाते कोपालयों में ही वर्तमान व्यवस्थानुसार गैर सरकारी शैक्षिक सस्था अधिनियम के अन्तर्गत बने नियमों के 
अनुसार रहेगे। 

4. राज्य सरकार के आदेश क्रमाक एफ. (24) शिक्षा-6/7] दिनाक 20/09/980 से काटी जा रही सामान्य भविष्य निधि 
मद की राशि अब भविष्य में काटना आवश्यक नहीं होगा। यदि कोई कर्मचारी कटाना चाहे तो यथावत्त सामान्य भविष्य 
निधि मद में कटौती की राशि जमा की जाती रहेगी। रे 
यह आज्ञा वित्त विभाग की टीप संख्या एफ. 4(73) वित्त/राजस्व/95 दिनाक 23//2/997 मे जारी की जाती है। 


क्रमाक प-6 (7) शिक्षा-5/97 है दिनांक 04/02/7998 (आदेश संख्या 40) 
कार्यालय-आदेश 
राज्य सरकार के आदेश क्रमाक एफ. 26९4) शिक्षा-/993/ पार्ट-त दिनांक 28//997 के अनुसार निदेशालय, 
प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा का विभाजन करके, निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर एवं निदेशालय प्राथमिक 
शिक्षा, राजस्थान, वीकानेर का अलग-अलग गठन किये जाने के फलस्वरूप एतदुद्वारा यह निर्देश प्रदान किये जाते हैः- 
. माध्यमिक शिक्षा से सम्बन्धित अनुदान का समस्त कार्य निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के नियन्त्रण 
में तथा उनके द्वारा माध्यमिक शिक्षा से सम्बन्धित अधीनस्थ अधिकारियो द्वारा सम्पादित किया जावेगा। 
2. प्राथमिक शिक्षा से सम्बन्धित अनुदान का समस्त कार्य निदेशालय, प्राथमिक शिक्षा, राजस्थान, वीकानेर के नियन्त्रण 
में तथा उनके द्वारा प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्धित अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा सम्पादित किया जावेगा। 
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क्रमांक प-9 (9) शिक्षा-5/93 दिनांक-27/02/998 (आदेश संख्या 4) 
विपय.- गेर सरकारी शिक्षण संस्थाओं को मान्यता या अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने सम्बन्धी अधिकारों के सम्बन्ध में। 
* उपरोक्त विपयान्तर्गत राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था अधिनियम, 989 एवं तत्सम्वन्धी नियम, 993 के तहत 
गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं की मान्यता देने या अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने सम्बन्धी आने वाली विभिन्‍न कठिनाइयों के 
सम्बन्ध में समय-समय पर शैक्षिक संस्थाओं द्वारा राज्य सरकार को दिये गये प्रतिवेदनों एव ज्ञापनों को ध्यान में रखते हुए 
राज्य सरकार द्वारा प्रकरण का आवश्यक परीक्षण करने के उपरान्त सन्दर्भित अधिनियम एवं इससे बने नियमों में मान्यता 
या अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने सम्बन्धी प्रावधानो के अधिकारों को शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारों में प्रत्यायोगित किया जाना 
उचित समझा गया। 
अतः राज्य सरकार द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक ससथा अधिनियम, 989 की धारा 42 में प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं को राजस्थान गैर सरकारी शैक्षणिक सस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और 
सेवा शर्ते आदि) नियम, !993 के नियम 5 के तहत परिशिष्ट-3 में मान्यता या अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने सम्बन्धी प्रदत्त 
अधिकारों को निम्न प्रकार प्रत्याविर्तत किया जाता है। 


परिशिष्ट-3 
संस्था की श्रेणी मान्यता प्रदान करने के लिए 
ै प्राधिकृत अधिकारी 
(क) सामान्य शिक्षा 
). . प्राथमिक विद्यालय (अग्रेणी मान्यता सहित) जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारभिक) 
(अपने-अपने क्षेत्र में) 
2... उ.ग्रा.विद्यालय (अग्रेजी मान्यता सहित) जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारभिक) 
हे (अपने-अपने क्षेत्र में) 
3... मान्टैसरी एवं वालवाड़ी जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारभिक) 
(अपने-अपने क्षेत्र में) 
4... मूक बधिर विद्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारभिक) 
(अपने-अपने क्षेत्र में) 
5... विमन्दित बाल विद्यालय निला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभ) 
(अपने-अपने क्षेत्र में) 
6. .प्रज्नाचधु विद्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारभिऊ) 
(अपने-अपने क्षेत्र में) 
7... विकलाग विद्यालय निता शिक्षा अधिकारी (प्रारमिऊ) 


(अपने-अपने क्षेत्र में) 
,प) संस्कृत शिक्षा : उच्च प्राधमिक स्तर तक के समस्त विद्या संभागीय अधिझारी सस्कृत मिक्षा 
2 4 
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अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र के लिए * 


अधिकृत अधिकारी 
(9 । माध्यमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक 

(राजस्थान माध्यमिक शिक्षा वोर्ड से (अपने-अपने कार्यक्षेत्र में) 
सम्बद्धन प्राप्त हिन्दी एवं अग्रेजी माध्यम वाले) 

2 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक निदेशक, माध्यमिक शिक्षा 
(अग्रेजी माध्यम वाले, सी.वी.एस ई.) (राज्य सरकार द्वारा गठित समिति 
या बोर्ड से सम्वद्धन प्राप्त) की अभिशंपषा के आधार पर) 

3.  प्रवेशिका व उपाध्याय निदेशक, सस्कृत शिक्षा 

क्रमांक प- 909) शिक्षा-5/95 दिनांक 2/02/998 (आदेश संख्या 42) 


विषय'- गैर सरकारी शैक्षणिक सस्थाओं को अनुदान देने एव अनुदान अन्तिमीकरण के आवेदन-पत्नों का 
निस्तारण करने सम्बन्धी अधिकरों का प्रत्यायोजन। 

उपरोक्त विषयान्तर्गत राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था अधिनियम, 989 एवं तत्सम्वन्धी नियम 993 के अनुप्तार 
गैर सरकारी शैक्षणिक सस्थाओ को वर्तमान मे दिये जा रहे अनुदान एवं उनके अनुदान अन्तिमीकरण के आवेदन-पत्रों के 
सम्बन्ध मे विभिन्‍न सस्थाओं द्वारा दिय गये प्रतिवेदनो एवं ज्ञापनो मे दर्शाई गई कठिनाईयों को ध्यान मे रखते हुए राज्य सरकार 
द्वारा आवश्यक परीक्षण करने के उपरान्त राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता, अनुदान और सेवा र्श्ते 
आदि) अधिनियम, 989 की धारा 42 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गैर सरकारी शैक्षणिक सस्थाओ को वर्ष 
998-99 के वित्तीय वर्ष से अनुदान देने एवं वर्ष 97-98 के अनुदान अन्तिमीकरण सम्बन्धी कार्य हेतु निम्न प्रकार अधिकारों 
का प्रत्यायोजन किया जाता है:- 





संस्था का स्तर प्रोवीजनल अनुदान स्वीकृत करने एवं अनुदान 
अन्तिमीकरण करने हेतु सक्षम अधिकारी 

अ सामान्य शिक्षा (अपने-अपने कार्यक्षेत्र में) 

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर जिला शिक्ष अधिकारी, प्रारम्भिक 

माध्यमिक स्तर जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक 

उच्च माध्यमिक स्तर उप निदेशक, माध्यमिक, शिक्षा 
ब्‌ संत्कृत शिक्षा 

सस्कृत शिक्षा के अन्तर्गत सचालित सभागीय अधिकारी, संस्कृत शिक्षा 


समस्त स्तर के विद्यालयों के लिए 
यम न मी 8 सन वन 
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क्रमाक प-0 (2) शिक्षा- 5/93 दिनांक 9/03/998 (आदेश संख्या 43) 

विपय :- गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं में कर्मचारियों की नियुक्ति अनुमोदन सम्बन्धी अधिकरों के प्रत्यायीजन 

के सम्बन्ध में। 

उपरीक्त विषयान्तर्गत राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक ससथा अधिनियम, 989 एवं तत्सम्बन्धी नियम 993 के तहत 
गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं मे कर्मचारियों की नियुक्ति करने के पश्चात्‌ उनके अनुमोदन करने के सम्बन्ध में आने वाली 
विभिन्‍न कठिनाईयों के सम्बन्ध मे समय-समय पर शैक्षिक सस्थाओं द्वारा राज्य सरकार को दिये गये प्रतिवेदनो एवं ज्ञापनों 
का ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार द्वारा प्रकरण का आवश्यक परीक्षण करने के उपरान्त सन्दर्भित अधिनियम एवं इसके 
तहत बने नियमों मे, कर्मचारियों की नियुक्ति अनुमोदन करने सम्बन्धी प्रावधानों मे प्रदत्त अधिकारों की शिक्षा विभाग के अन्य 
अधिकारियों में प्रत्यायोजित किया जाना उचित समझा गया। 

अत राज्य सरकार द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 989 की धारा 42 में प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओ में कर्मचारियों की नियुक्ति अनुमोदन हेतु राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था 
(मान्यता, सहायता अनुदान सेवा शर्ते आदि) नियम, 993 के नियम 28 सपठित परिशिष्ट-0 में कर्मचारियों की नियुक्ति 
अनुमोदन करने सम्बन्धी अधिकारों को निम्न प्रकार स्पष्ट एवं प्रत्यायोजित किया जाता हैः- 

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) नियम, 993 के परिशिष्ट-0 
के तहत शिक्षा विभाग के विभिन्‍न अधिकारियों को निम्न प्रकार अधिकारों का प्रत्यायोजन के अलावा शेप नियुक्ति अनुमोदन 
सम्बन्धी अधिकार राज्य सरकार में सन्निहित रहेंगे। 

() निदेशालय माध्यमिक शिक्षा- 


निदेशक उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा जिला शिक्षा अधिकारी 
(अपने क्षेत्र के विधालयों में) (माध्यमिक) (अपने क्षेत्र के 


8 रा हज 5 3 विधालिया ली : 8 


१. प्रधानाध्यापक, उच्च . स्कूली व्याख्याता ... अध्यापक ग्रेडना 
माध्यमिक विद्यालय 2... कार्यालय अधीक्षक 2... अध्यापक ग्रेडना॥ 
2, .प्रधानाध्यापक, 3. कार्यालय सहावक (यदि माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत) 
माध्यमिक विद्यालय 3, वरिष्ठ लिपिक 
3, वैतन श्रृंखला 4... कनिष्ठ लिपिक 
2650-4000 तक के 5. च, श्रैणी कर्मचारी 
समस्त पद, चाहे वे 6. पुस्तकालय सहायक 
किसी भी नाम से हो। 7. स्वीकृत अन्य अभी पद वेतन 


श्रूखला 400-2600 तक 
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॥ निदेशालय प्रारम्मिक शिक्षा 


निदेशक उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा जिला शिक्षा अधिकारी 

(अपने क्षेत्र के विद्यालयों में) (प्राथमिक) (अपने क्षेत्र के 

विद्यालयों में) 

). प्रधानाध्यापक, उच्च . प्रधानाध्यापक के अतिरिक्त 
प्राथमिक विद्यालय . अध्यापक ग्रेड- हा 
कार्यालय अधीक्षक 2. अध्यापक ग्रेडनाा 
कार्यालय सहायक 3... वरिष्ठ लिपिक 

4... कनिष्ठ लिपिक 
5. च. श्रेणी कर्मचारी 
6, सभी पद वेवन श्रृखला 


400-2600 तक 





प्र निदेशालय संस्कृत शिक्षा 








निदेशक प्राचार्य, आचार्य सहायक निदेशक संभागीय शिक्षा 
महाविद्यालय (अपने क्षेत्र के... (शैक्षणिक) संस्कृत अधिकारी (अपने 
* विद्यालयों में) शिक्षा निदेशालय क्षेत्र के विद्यालय में) 
. प्राचार्य, शास्त्री/ ॥ व्याख्याता . प्रधानाध्यापक, . कार्यालय सहायक 
उपाध्याय महाविद्यालय प्रवेशिका विद्यालय. 2. अध्यापक ग्रेडना 
2. प्रोफेसर, 2. कार्यालय अधीक्षक. 3. अध्यापक ग्रेडना। 
आचार्य (जहा स्वीकृत हो) 4. वरिष्ठ लिपिक 
महाविद्यालय 5. कनिष्ठ लिपिक 
6. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 
7. अन्य सभी पद वेतन 


श्रुखला 400-2600 तक 


कृपय उपरोक्त को समस्त की जानकारी में लाने का श्रम करे। 


क्रमाक प- 0(2) शिक्षा-5/93 दिनांक 9/05/998 (आदेश सख्या 44 
विषय :- मान्यता प्राप्त गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओं को कर्मचारियों की नियुवितत अनुमोदन से छुट के सम्बन्ध में। 
उपरोक्त विषयान्तर्गत राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था अधिनियम, 989 एवं तत्सम्वन्धी नियम 3993 के हहत 

मान्यता प्राप्त गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं में कर्मचारियों की नियुक्ति करने के पश्चातू, उनके अनुमोदन करने के सम्बन्ध 

में आने वाली विभिन्‍न कठिनाइयों के सम्दन्ध में समय-समय पर शैक्षिक सस्थाओं द्वारा राज्य सरकार को दिये गय प्रतिवेदनों 
एवं ज्ञापनों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार द्वारा प्रकरण का आवश्यक परीक्षण करने के उपरान्त सन्दर्भित अधिनियम 
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एवं इसके तहत बने नियमों मे कर्मचारियों की नियुक्ति अनुमोदन करने सम्बन्धी प्रावधानों में कटिपय छुट देना उचित 
समझा गया। 

अतः राज्य सरकार द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्ते आदि) नियम, 
993 के नियम 92 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयेग करते हुए गैर अनुदानित मान्यता प्राप्त शैक्षिक सस्थाओं में कर्मचारियों 
को नियुफ्ति के पश्चात्‌ उनके अनुमोदन करने सम्बन्धी प्रावधानी से इन संस्थाओं को इस शर्त के साथ छूट प्रदान की जाती 
है कि इन मान्यता प्राप्त शैक्षिक सस्थाओं में कर्मचारियों की नियुक्ति करते समय अनुदान नियम, 26 में वर्णित समस्त प्रक्रिया 
का पालन संस्थाओं द्वारा किया जावेगा एव नियुक्त होने वाले कर्मचारी को अरहताएं वहीं होगी जो कि राज्य सरकार द्वारा 
सरकारी शैक्षिक सस्‍्थाओं मे उसी वर्ग के कर्मचारियों के लिए निहित हैं। 


क्रमांक प-0 (2) शिक्षा-5/93 दिनाक 9/03/998 (आदेश संख्या 45) 
विषय :- गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं में कर्मचारियों की नियुक्ति अनुमोदन सम्बन्धी व्यवस्था के क्रम में। 
उपरोक्त विषयान्तर्गत राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था अधिनियम, 989 एव तत्सम्वन्धी नियम, 993 के तहत 

गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओं में कर्मचारियों की नियुक्ति करने के पश्चात्‌ उनके अनुमोदित करने के सम्बन्ध में आने वाली 

कृठिनाईयो के सम्बन्ध में समय-समय पर शैक्षिक संस्थाओं द्वारा राज्य सरकार को दिये गये प्रतिवेदनों एवं ज्ञापनों को ध्यान 
में रखते हुए, राज्य सरकार द्वारा प्रकरण का आवश्यक परीक्षण करने के उपरान्त सन्दर्भित अधिनियम एवं इसके तहत बने 
नियमों में कर्मचारियों की नियुक्ति अनुमोदन करने सम्बन्धी प्रावधानों की वर्तमान व्यवस्था को पुनरीक्षण किया जाना उचित 

समझा गया। ह 
अतः राज्य सरकार द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्ते आदि) नियम, 

993 के नियम 92 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुदान प्राप्त गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओं में कर्मचारियों 

की नियुक्ति के पश्चात्‌ उनके अनुमोदन करने सम्बन्धी नियम 28 में छुट देते हुए निम्न प्रकार नियुक्ति अनुमोदन सम्बन्धी 

व्यवस्था निर्धारित की जाती है। रु 

. अनुदान प्राप्त गैर सरकारी शैक्षिक सस्था द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 989 एवं तत्सम्बन्धी 
नियम, 993 के तहत वर्णित प्रावधानों के क्रम में कर्मचारियों की नियुक्ति सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन करने के 
पश्चात कर्मचारियों की नियुक्ति अनुमोदन करने के सम्बन्ध में उपयुक्त सक्षम अधिकारियों को नियुक्ति अनुमोदन के 
प्रस्ताव रजिस्टर्ड झक द्वारा प्रेषित किये जावेगे। 

* सेक्षम अधिकारी द्वारा अनुदान प्राप्त गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओ से नियुक्ति अनुमोदन करने सम्बन्धी प्राप्त प्रस्तावों 
पर 45 दिनों में अनुमोदन सम्बन्धी प्रकरण का आवश्यक परीक्षण करने के पश्चात निस्तारण कर दिया जाना चाहिए 
अर्थात्‌ या तो अनुमोदित किया जावे या अस्वीकृति का कारण वताते हुए सस्था को सूचित किया जावे। 

3. यदि सक्षम अधिकारी द्वारा नियुक्त अनुमोदन सम्बन्धी प्रकरण पर लिये गये निर्णय की आवश्यक सूचना संस्था को 
प्रस्ताव रजिस्टर्ड डाक से, भेजने के 45 दिन तक प्राप्त नहीं होने की दशा में, संस्था द्वारा उक्त कर्मचारी को कार्यभार 
अहण कराया जा सकता है। 

4... सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त नियुक्ति अनुमोदन सम्बन्धी प्रकरण पर अन्तिम निर्णय लेने के उपरान्त :- 

(भ) नियुक्ति अनुमोदन की दशा में सस्था को उक्त कर्मचारी के नियुक्ति अनुमोदन सम्बन्धी प्रस्ताव, रजिस्टर्ड डाक 
से भेजने से 45 दिन के पश्चात्‌ या संस्था द्वारा , उस कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, जी भी 
बाद में होगी, उससे उस कर्मचारी का नियुक्ति अनुमोदन मानकर सस्था को, उस कर्मचारी के पद हेतु अनुदाय 
देय होगा। 
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(व) यदि उक्त नियुक्ति अनुमोदन के प्रस्ताव को कारण बताते हुए अस्वीकृत कर दिया जाता है तो संस्था को ऐसे 
कर्मचारी की नियुक्ति एव उसके द्वारा की गई सेवाओं के लिए किसी प्रकार का अनुदान देय नहीं होगा। 
कृपया उपरोक्त को समस्त की जानकारी मे लाने का श्रम करें। 


क्रमांक प-] (39) शिक्षा-5/93 दिनांक 02/04/998 (आदेश संख्या 46) 
विपय .- गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं के अनुदान अन्तिमीकरण के आवेदन-पत्रों को स्वीकार करने के सम्बन्ध 
में अनुदान नियम 2(3) के तहत राज्य सरकार की प्रदत्त अधिकारों का शिक्षा विभाग के अन्य 
अधिकारियों में प्रत्यायोजन के सम्बन्ध में। 
उपरोक्त विपयान्तर्गत राजस्थान गेर सरकारी शैक्षिक सस्था अधिनियम, 989 एवं तत्सम्बन्धी नियम 993 के नियम 
2 (3) के अनुसार सस्थाओं को अनुदान अन्तिमीकरण के आवेदन-पत्र नियमों में वर्णित सक्षम अधिकारी को प्रत्येक वर्ष 
3। अगस्त तक प्रस्तुत करने मे विफल रहने पर, समय सीमा मे शिथिलता प्रदान करने के लिए प्रकरण राज्य सरकार को 
प्रेषित किये जाने में आने वाली विभिन्‍न कठिनाईयो को ध्यान मे रखते हुए राज्य सरकार के स्तर पर, प्रकरण का आवश्यक 
पराक्षण करने के उपरान्त यह उचित समझा गया कि अनुदान अन्तिमीकरण के लिए निर्धारित समय सीमा के बाद प्राप्त होने 
बाले प्रकरणों का गुण-अवगुणों के आधार, परीक्षण करने के उपरान्त राज्य सरकार को प्राप्त असीमित अधिकारों में से कतिपय 
समय सीमा तक शिथिलता दिये जाने के अधिकार शिक्षा विभाग के अधीनस्थ अधिकारियों को भी प्रत्यायोजित कर दिये जायें। 
अतः राज्य सरकार द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था अधिनियम, 989 की धारा 42 के तहत प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए गेर सरकारी शैक्षिक सस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्ते आदि) नियम, 993 के नियम 
2(3) के तहत अनुदान अन्तिमीकरण के आवेदन-पत्नो को निर्धारित तिथि 3। अगस्त के बाद प्रस्तुत किये जाने पर समय 
सीमा में शिधिलता प्रदान किये जाने के अधिकारों को निम्न प्रकार प्रत्यायोजित किया जाता है इस प्रत्यायोजन के अलावा 
शेष समस्त अधिकार यथावत राज्य सरकार में सन्निहित रहेगे.- 


क्र.सं. अधिकारी जिन्हें अधिकार समय सीमा जिसमें शिथिलता के 
प्रत्यायोजित किये जा रहे हैं अधिकार दिये गये 
. सक्षम अधिकारी निर्धारित तिथि के बाद दो माह की अवधि तक 
(3। अक्टूबर तक) 
2 विभागाध्यक्ष अगले चार माह तक की अवधि तक 


अर्थात्‌ (आगामी वर्ष की फरवरी तक) 


क्रमांक प- 2 () शिक्षा- 597 दिनाक 28/04/998 (आदेश संख्या 47] 


विषय.-. वर्तमान में अनुदान प्राप्त कर रही शैक्षिक सस्थाओं को वर्ष 998-99 के लिए अनुदान की प्रोविजनत 
स्वीकृत देने से पूर्व सुनिश्चित किये जाने वाले निर्देश। 

राज्य सरकार ने निर्णय लिया है झि वर्तमान में अनुदानित गेर सरकारी दीक्षिक सस्थाओं को वर्ष 998-99 के तिए 

प्रोविजनल अनुदान स्वीझृत करते समय निम्न निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित कराबाई जावे। इन निर्देशों की अनुपातना 

करने वाती इकिक सस्दाओं को प्रोविजनल अनुदान स्वीडृूत किया जावे। भविष्य में भी इन निर्देशों के अनुसार प्रोयिननत 

अनुदान म्वाइूत शिया जावे.- 
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ऐसी संस्थाएँ जिनमें अनुदान नियम ॥0 (७0 के अनुसार स्तरवार निर्धारित न्यूनतम सख्या से कम विद्यार्थी शैक्षिक 

सत्र-997-98 में रहे हों तो अगले वर्ष को प्रोविजनल अनुदान उक्त सस्था को चालू वर्ष में दये प्रतिशत अनुदान 

से 20% कम अनुदान या न्यूनतम 50% तो भी अधिक हो स्वीकृत किया जावे। 

उक्त निर्देश () के अनुसार घटाया हुआ अनुदान स्वीकृत करते समय सस्था को यह भी नोटिस दिया जावेगा कि अगले 

वर्ष में भी अनुदान नियम 0 (७0) के अनुसार स्तरवार निर्धारित न्यूनतम सख्या से कम विद्यार्थी रहें तो वर्ष 999- 

2000 से संस्था को अनुदान सूची से हटा कर अनुदान समाप्त कर दिया जावेगा। 

उच्च प्राथमिक, मार्ययमक एवं उच्च माध्यमिक स्तर का शैक्षिक सस्थाओं के लिये सम्बन्धित वोर्ड द्वारा जारी सूची के 

अनुसार गत तीन वर्षो का ओसत परीक्षा परिणाम अनुदान स्वीकृत करने से पूर्व निकाला जायेगा। यदि गत तीन वर्षो 

का औसत परीक्षा परिणाम 70% से कम रहा हो तो उसे वर्ष 998-99 का प्रोविजनल अनुदान मे 70% की कटौती 

कर दी जावे, परन्तु कटौती के पश्चात्‌ अनुदान 50% से कम नहीं होगा। 

नोट'- यदि सस्था द्वारा वर्ष 7998-99 मे अपने परीक्षा परिणाम मे सुधार कर गत तीन वर्षो का औसत परीक्षा परिणाम 
70 प्रतिशत या उससे अधिक बना लिया जावे तो काटी गई 0% राशि पुनः बढ़ा दी जावे। 

नगरपालिका सीमा में स्थित (कच्ची, वस्तियों को छोडकर) प्राथमिक स्तर के विद्यालयों को अनुदान वर्ष 998-99 से 

ग्रति वर्ष 0 प्रतिशत कम करके 50% तक सीमित कर दिया जावे। 

नगरपालिका सीमा में स्थित (कच्ची वस्तियों को छोडकर) प्राथमिक विद्यालय चलाने वाली सस्थाएँ यदि अपने प्राथमिक 

स्तर के विद्यालयों को आमीण क्षेत्रों मे, छोटे कस्दो में या वें शहरों की कच्ची वस्तियों मे स्थानान्तरित करना चाहती 


- हों तो उन्हें वर्तमान मे देय अनुदान बनाये रख कर सस्था को स्थानान्तरित करने की अनुमति दे दी जावे। 


उपरोक्त निर्देशानुस्तार वर्ष !998-99 का प्रोविजनल अनुदान स्वीकृत करने के पश्चात्‌ प्रत्येक सक्षम अधिकारी का 


दायित्व होगा कि 25 अक्टूबर से पूर्व सम्बन्धित निदेशक को सम्बन्धित निम्न प्रपत्र में सूचना प्रस्तुत करेगे जिसकी एक प्रति 
ऱज्य सरकार को पृष्ठाकित की जाबेगी। 


. संस्था का नाम : 

स्तर जिसके लिए अनुदान दिया जा रहा है : 

गत वर्ष में विद्यार्थियों की सख्या . 

नियमों के अनुसार विद्यार्थियों की सख्या : 

सस्था, का गत वर्ष में देय अनुद्यन प्रतिशत : 

संस्था को चालू वर्ष में देय प्रोविजनल अनुदान प्रतिशत 

प्रोविजननल अनुदानित राशिः , 

गत वर्ष मे अध्ययनरत विद्यार्थियों की सख्या मे निर्धारित नॉर्मुस के अनुसार आवश्यक सख्या एवं कार्यरत संख्या) 
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क्रमाक प-2 (3) शिक्षा-5/97 दिनाक 28/04/7998 (आदेश संख्या 48) 


विपय :- गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं को अनुदान सूची पर लिये जाने के लिए भेजेजाने वाले प्रस्तावों के लिए 
नीतिगत निर्देश। 
राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सख्या अधिनियम, 989 एवं तत्सम्वन्धी नियम, 993 के नियम- !] के तहत गैर 


सरकारी शैक्षिक संस्थाओ को अनुदान ख़ूची पर लिये जाने के लिए प्रस्ताव प्रेपित करते समय निम्न नीतिगत निर्देशों को ध्यान 
में रखा जावे। इन नीतिगत निर्देशों का उल्लपन करने वाली संस्थाओं पर विचार नहीं किया जावे:- 


49] 


. राज्य के आमण क्षेत्रों, छोटे कस्वों तथा बडे शहरों की कच्ची वस्तियों में ही सचालित गेर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं 

को ही भविष्य मे अनुदान सूची पर लिये जाने पर विचार किया जावेगा। छोटे शहरों से आशय 50 हजार से कम आवादी 

से हे तथा शेप शहरों को बड़े शहरों मे गिना जावेगा। 

शहरी क्षेत्रो के नवीन विद्यालयों को अनुदान सूची पर लेते समय वालक विद्यालयों को 50% की दर से तथा बालिकाओं 

को 60% की दर से ही अनुदान स्वीकृत करने के लिये विचार किया जावे। 

3 शहरी क्षेत्रों में वालक विद्यालयों के लिए अधिकतम 70% तथा वालिकाओ के लिये 80% की दर से अनुदान स्वीकृत 
करने क लिए विचार किया जावे। | 

4. राज्य मे किसी भी स्थान पर स्थापित अन्ध विद्यालयों, विकलाग एवं बबिर विद्यालयों की स्थापना से अनुदान सूची पर 
लिये जाने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दी जावेगी तथा प्रथम वार में ही 80% की दर से अनुदान स्वीकृत किय जाने 
के लिये विचार किया जावेगा। 

5 किसी भी सस्था को अनुदान सूची पर लेने यह सुनिश्चित किया जावे कि ऐसी सस्था के गत तीन वर्ष का परीक्षा 
परिणाम 80% से कम नहीं रहा हो। 


| 


क्रमांक प-2 (3) शिक्षा-5/94 पार्ट दिनांक 06/05/998 (आदेश संख्या 49) 

विषय '- अनुदान प्राप्त गैर सरकारी विद्यालयों को अनुदान सूची पर लेने एवं अनुदान प्रतिशत में वृद्धि करने 

के सम्बन्ध में जारी आदेशों के प्रभावीकरण की स्थिति का स्पष्टीकरण। 

उपरोक्त विषय मे विभाग द्वारा अनुदान प्राप्त गैर सरकारी विधालयो क्रो अनुदान सूची पर लेने एवं अनुदान प्रतिशत 
वृद्धि करने के सम्बन्ध में जारी विभागीय आदेशों की प्रभावशीलता के सम्बन्ध में समय-समय पर शिक्षा विभाग के अधीनस्थ 
कार्यालयो एवं विभिन्‍न सस्थाओ द्वारा स्थिति स्पष्ट करने के लिए निवेदन किया जाता रहा है। 

हालाकि विभाग द्वारा जारी अनुदान सम्बन्धी आदेशों मे स्पष्टतया यह अकित कर दिया जाता है कि उस आदेश में 
वर्णित सस्थाओ को किस वर्ष की अनुदान समिति की अभिशपा के आधार पर अनुदान सूची में लिया गया है एवं किनके 
अनुदान प्रतिशत में वृद्धि कर दी गई है तथा यह आदेश किस तिथि से प्रभावी है, फिर भी इस सम्बन्ध में शिक्षा विभाग 

क अधीनस्थ विभागों एवं सस्थाओं क मध्य किसी प्रकार की आमक स्थिती नहीं रहे, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अनुदान 

सम्बन्धी आदेशों के प्रभावीकरण के सम्बन्ध मे वस्तुस्थिति का स्पष्टीकरण किया जाना उचित समझा गया। इस क्रम में यह 

स्पष्ट किया जाता है कि - 

। जिन सस्थाओं को अनुदान सूची पर प्रथम वार लेने के आदेश जारी किये जाते है, उन आदेशो में यदि यह उल्लेख 
नहीं है कि वह आदेश किस तिथि से प्रभावी है तो इस प्रकार के आदेश जिस तिथि को जारी होगे, उस तिथि से 
प्रभावी माने जाने चाहिये। 

2. जिन अनुदान प्राप्त सस्थाओं के अनुदान में वृद्धि या कमी की जाती है, उन सस्थाओं के सम्बन्ध में यह अनुदान 
सम्बन्धी आदेश जिस वित्तीय वर्ष मे जारी किये जाते है, उस वित्तीय वर्ष की । अप्रेल से प्रभावी माने जाने चाहिये, 
जब तक उन आदेशो मे किसी प्रकार अन्यथा उल्लेख किया हुआ नहीं है। 
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क्रमांक प-0 (82) शिक्षा-5/93 दिनांक 79/05/7998 (आदेश संख्या - 50) 
विषय :- गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन संरक्षण के सम्बन्ध में जारी विभागीय समसंख्यक 
आदिश दिनांक 03/2/997 की प्रभावशीलता के सम्बन्ध में स्पष्दीकरण। 
उपरोक्त विपय में विभागीय समसख्यक परिपत्र दिनाक 03/2/997 के द्वारा पूर्व में गेर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं 
में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन सरक्षण सम्बन्धी आदेशों को निरस्त करते हुए विभागीय समसंख्यक आदेश दिनाक 03/2/ 
997 के द्वारा कर्मचारियों के वेतन सरक्षण के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की गई थी। 
उक्त परिपन्न के माध्यम से वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में जारी निर्देशों की प्रभावशीलता के सम्बन्ध में कततिषय संस्थाओं 
एव शैक्षिक संघों द्वार यह अनुरोध किया जा रहा हे कि इन आदेशों की प्रभावी तिथि के सम्बन्ध में, स्थिति स्पष्ट की जाबे। 
उक्त सम्बन्ध में प्रफरण का आवश्यक परीक्षण करने के उपरान्त यह स्पष्ट किया जाता है कि वेतन सरक्षण सम्बन्धी 
विभागीय सन्दर्भित परिपत्र दिनाक 03/2/997 जारी होने की तिथि से ही प्रभावी है। 


क्रमांक प-0 (१2) शिक्षा-5॥93 दिनांक 49/05/998 (आदेश संख्या 5) 

विपय :- संस्था में कार्यरत कर्मचारी का संस्था की प्रवन्ध समिति में सचिव या कोषाध्यक्ष के पद पर नियुक्त होने 

पर उसके पद हेतु दिये जाने वाले अनुदान को अमान्य कराने के सम्बन्ध में। 

उपरोक्त विपयान्तर्गत राज्य सरकार के ध्यान में यह लाया गया है कि विभिन्‍न अनुदान प्राप्त गैर सरकारी शैक्षिक 
संस्थाओं की प्रबन्ध समिति में सचिव या कोपाध्यक्ष के पद पर उसी सस्था में कार्यरत कर्मचारी को नियुक्त किया हुआ है 
जबकि राजस्थान गैर सरकारी रीक्षिक सस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्ते आदि) नियम, 993 के नियम 23 
(3) के अनुसार किसी भी संस्था की प्रबन्ध समिति में सचिव या कोपाध्यक्ष के पद पर उसी संस्था में कार्यरत कर्मचारियों 
की नियुक्ति नहीं की जा सकती है। 

अतः इस सम्बन्ध में यह निर्देश प्रदान किये जाते हैं कि जिस सस्था की प्रबन्ध समिति में सचिव या कोपाध्यक्ष के 
पद पर उसी संस्था में कार्यरत कर्मचारी को नियुक्त किया हुआ हो तो सस्था को उक्त पद हेतु दिये जाने वाले अनुदान 
को उसी दिन से अमान्य कर विया जावे जिस दिन से सस्था ने ऐसे कर्मचारी की नियुक्ति इन यदों पर की थी। 


भाज्ञा क्रमांक प- 33 (33) शिक्षा-6/83 दिनांक 27/05/7998 (आदेश छंझ्या 52) 

विषय :- अनुदान प्राप्त गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओं के कर्मचारियों को राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित 
वेतनमान) नियम, 989 के अनुस्तार वेतन एवं भत्तों के भुगतान के सम्बन्ध में। 

राजस्थान गेर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, १989 की धारा 43 के तहत बने राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था 

(मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) नियम, 993 के नियम 34 के प्रावधानुसार अनुदान प्राप्त गैर सरकारी 

शैक्षिक सस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तो की दरें, उनके समकक्ष श्रेणी के राजकीय शिक्षण सस्थाओं में कार्यरत 

कर्मचारियों से कम नहीं होगी। इन नियमों के तहत भर्तों में महगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता सम्मिलित है। 

इस सम्बन्ध में विभागीय समसख्यक मे कार्यरत आदेश दिनाक 06/08/995 द्वारा पूर्व में यह स्पष्ट किया हुआ है 

कि जब भी राजकीय शिक्षण सस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन, महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, एव शहरी क्षतिपूर्ति 

भत्ते, में परिवर्तन होगा, तो उनके समान ही अनुदान प्राप्त गैर सरकारी शैक्षिक ससथाओं के कर्मचारियों के भी वेतन, भर्तो 

की दरों में सशोधन स्वतः ही लागू हो जावेगा। इसके लिए किसी प्रकार के पृथक्‌ से आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं। 
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इसके उपरान्त भी कतिपय सस्थाओ द्वारा सस्थाओ द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 998 
के प्रभावी होने के सम्बन्ध में राज्य सरकार से मार्ग-दर्शन क अनुरोध किया गया है। 
अत प्रकरण का आवश्यक परीक्षण विभागीय समसख्यक आदेश दिनांक 06/08/993 के सन्दर्भ में स्पष्ट करते हुए यह 
आदेश प्रदान किये जाते हैं कि “राज्य सरकार द्वारा राजकीय शिक्षण सस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन एव भर्तों के सम्बन्ध 
में निम्न प्रकार जारी किये गये आदेश यथावत रूप से अनुदान प्राप्त गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओं में कर्मचारिये में भी लागू होंगे.- 
. एफ ॥6 ()) वित्त/रूल्स /98, दिनाक 7/02/998 
2. एफ 7 () वित्त/रूल्स/98, दिनाक 77/02/998 
3. एफ. । (38) वित्त/रूल्स /93, दिनाक 7/02/998 
4. एफ. 2 (2) वित्त/रूल्स /93, दिनाक 08/03/998 
5 एफ. 2 (3) वित्त/रूल्स/82, दिनाक 08/03/998 
राज्य सरकार के उपर्युक्त सन्दर्भित आदेशो के अनुसार राजकीय कर्मचारियों को उक्त वेतन एवं भत्तो को जिस विधि 
से दिया गया है, उसी तिथि से अनुदान प्राप्त गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओ को भी देय होगे अर्थात्‌ दिनांक 0/09/996 
से 3/2//996 तक की अवधि का कोई भुगतान देय नहीं होगा तथा दिनाक 0]/0/997 से 3/2/997 तक के लिए 
वेतन एवं महगाई भत्ते की देय ऐसी समस्त राशि के राष्ट्रीय वचत पत्र क्रय करने होगे, यदि एरियर की देय राशि खण्ड गुणाकों 
में आती है तो उसके आगे वाले पूर्णाक मे राष्ट्रीय बचत पत्र क्रय किये जावे तथा अन्तर की राशि कर्मचारी से वसूल की जावे। 
उक्त राष्ट्रीय वचत पत्रों का किसी भी स्थिति मे इन कर्मचारियों द्वारा मेच्युरिटी से पूर्व भुगतान प्राप्त नहीं किया जा सकेगा। 
यह आज्ञा वित्त (नियम) विभाग द्वारा उनकी अन्तरविभागीय टीप सख्या 265/एस ए./डिप्टी सी.एम./98 दिनाक 0॥/ 
05/998 से सहमति उपरान्त जारी की जाती है। 


क्रमाक प-] (22) शिक्षा-5/94 दिनाक 22/05/998 (आदेश सख्या 53) 
विपय - राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 989 एवं तत्सम्बन्धी नियम, 993 सपठित राजस्थान 
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के विनियमनों के तहत निर्धारित नाम से स्वीकृत पदों के अतिरिक्त अन्य नामों 
से पूर्व में स्वीकृत पर्दों का दिनाक 30/09/998 के पश्चात्‌ जब भी रिक्त हो, स्वतः समाप्त हो जाने 
के सम्बन्ध में। 
उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार के ध्यान में यह आया है कि राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था अधिनियम, 
989 एवं तत्सम्बन्धी नियम 993 सपठित राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के विनियमनों के तहत निर्धारित नाम के पढों 
के अलावा कतिपय अन्य पद भी विभिन्‍न नामों से विशेष परिस्थितियों मे राजस्थान गेर सरकारी शैक्षिक सस्था अधिनियम, 
989 एवं तत्सम्बन्धी नियम, 993 के प्रभावी होने से पूर्व प्रभावी राजस्थान सहायता अनुदान नियम, 963 या इससे पहले 
के नियमों के तहत समय-समय पर स्वीकृत किये गये थे। उक्त पद तत्समय की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 
ही सृजत किये गये थे, जिनकी इतने समय के पश्चात्‌ उपयोगिता की समीक्षा किये जाने की आवश्यकता तथा साथ ही इन 
पद्दों का प्रावधान विद्यमान में प्रभावी अनुदान नियमों एवं बोर्ड के विनियमनों में नहीं होने के कारण इन पदों पर नियुक्ति 
हेतु योग्यता निर्धारण एवं अनुमोदन करने में आने वाली कठिनाई को ध्यान में रखकर प्रकरण का परीक्षण किया गया। 
राज्य सरकार के स्तर पर प्रकरण का आवश्यक परीक्षण करने के उपरान्त निम्न प्रकार निर्देश प्रदान किये जाते हैं- 
. राजस्थान गेर सरकारी शैक्षिक ससथा अधिनियम, 989 एवं तत्सम्वन्ध नियम, !993 सपठित राजस्थान माध्यमिक 
शिक्षा बोर्ड के विनियमनों के तहत निर्धारित नाम के अलावा अन्य सभी नाम से स्वीकृत पद दिनाक 30/09/998 
के पश्चात्‌ जब भी पद रिक्त होंगे। स्वत ही समाप्त मान लिये जावे। 
9+ 


ष्ठ 


यदि किसी सस्था द्वारा विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान मे रखते हुए इन विशिष्ट पदो को रखना आवश्यक समझा जावे 

तो इस सम्बन्ध में उक्त पद विशेष का नाम, उसके लिये निर्धारित योग्यता एवं कार्य के सम्बन्ध मे टिप्पणी सहित प्रस्ताव 

दिनाक 30/08/998 तक सम्बन्धित निदेशालय एवं राज्य सरकार को प्रेषित किया जावे, जिन पर आवश्यक परीक्षण 
उपरान्त विद्यमान नियमों में स्वीकृति देने की व्यवस्था की जावेगी। 

3. इन विशिष्ट पदो पर नियुक्ति अनुमोदन के विचारधीन प्रकरणो मे से जो पद ऐसे है, जो कि राज्य सरकार के किसी 
भी विभाग मे विद्यमान मे है तो इन पंदो की योग्यता वही मानी जावे, जो कि राज्य सरकार के उस विभाग मे जानी 
जाती है। अन्यथा, ऐसे पदो पर नियुक्ति नहीं की जावे। 
सक्षम अनुदान स्वीकृत अधिकारी द्वारा दिनाक 30/09/998 के पश्चात्‌ रिक्त होने वाले किसी भी ऐसे पद के लिए, 

जो कि राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था अधिनियम, 989 एवं तत्सम्वन्धी नियम, 993 तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 

विनियमनो में निर्धारित नाम के अलावा अन्य नाम से है (चाहे वे पूर्णकालिक या अंशकालिक हों) के लिए तब ही अनुदान 
स्वीकृत किया जावेगा, जवकि राज्य सरकार द्वारा दिनांक 30/09/998 के पश्चात्‌ रिक्त होने के बाद भी उक्त पद को आगे 
जारी रहने सम्बन्धी आदेश प्रसारित कर दिये हो। 


क्रमांक प-।] (0) शिक्षा-5/90 दिनांक 06/06/998 (आदेश सख्या 54) 
विषय :- अनुदान प्राप्त विधमान गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओं में पद स्वीकृति के नार्मूस व चालू सत्र मैं, जुलाई 
998 तक 98-99 के एनरोलमेन्ट के आधार पर विद्यमान पदों की समीक्षा करने के सम्बन्ध में। 
उपरोक्त विपयान्तर्गत विद्यमान में अनुदान प्राप्त गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओ के लिए विभिन्‍न स्तरी पर पद निर्धरित 
एवं स्वीकृति के नार्मूस पुनः निर्धारित किये जा रहे है/हुए है। वर्ष 7998-99 सत्र के लिए तदनुसार ही जुलाई, 998 में 
नामाकन/प्रवेश के आधार पर स्वीकृत/निर्धारित नार्मूस के अनुसार प्रत्येक अनुदान प्राप्त सस्था मे विद्यमान पदो की समीक्षा 
सम्बन्धी कार्यवाही करके अधिक पाये जाने वाले पदो को समाप्त किया जाना है। समीक्षा सम्बन्धी कार्यवाही के लिए निर्धारित 
नार्मूस का विवरण निम्न प्रकार है- 
(0) नार्मृत्त का विवरण- 








स्तर पदों का ब्यौरा 
. प्राथमिक स्तर . उक्त विद्यालय में विद्यार्थियों की कुंल सख्या 89 होमे तक 2 अध्यापक 
2. इसके उपरान्त प्रत्येक 40 विध्ार्थिये तक एक अतिरिक्त अध्यापक 
हि 3. इन सबमें, सबसे वरिष्ठ अध्यापक, उस सस्था का प्रधान होगा। 
२ उच्च प्राथमिक स्तर . प्रधानाध्यापक “द्वितीय श्रेणी” न 
2 अध्यापक “तृतीय श्रेणी” 3 


(कक्षा 6,7 व 8 के लिए) एक वर्ग की दिशा में 

(प्रत्येक कक्षा का एक से ज्यादा वर्ग होने की दशा में 

ही अतिरिक्त अध्यापक, वशर्ते एक वर्य मे न्यूनतम 40 

विद्यार्थिये का होना आवश्यक है जब ही दूसरा वर्ग खोला जावे ॥) 
3. शारीरिक शिक्षक है न 
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स्तर 


3 माध्यमिक विद्यालय 


4. उच्च माध्यमिक विद्यालय 


पर्दों का ब्यौरा 


4. च.प्रे. कर्मचारी न 

(पद के रिक्त होने पर नया कर्मचारी अनुवन्ध पर रखा जावे) 

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर के विनियमनों के अनुसार उसमे निर्धारित योग्यता 
वाले अध्यापक 

]. प्रधानाध्यापक न 

2. सहायक प्रधानाध्यापक न 

(यदि कक्षा 6 से ॥0 तक में 700 से अधिक विद्यार्थी है या विद्यालय दो पारियों में चलता है) 
3. अध्यापक द्वितीय श्रेणी व 

“प्रत्येक कक्षा का एक से ज्यादा वर्ग होने की दशा में ही अतिरिक्त अध्यापक, वशर्ते एक 
वर्ग में न्यूनतम-40 विद्यार्थिये का होना आवश्यक है एवं शिक्षा वोर्ड के विनियमनों में निर्धारित 
कालाश के अनुसार अतिरिक्त पद” 


4... पुस्तकालयाध्यक्ष | 

5. पी.टी.आई. - 

6 वरिष्ठ लिपिक -। (पद रिक्त होने पर समाप्त 
माना जावे) 

7. कनिष्ठ लिपिक ञ 


विद्यालय में 500 से अधिक छात्र सख्या पर एक क.लि. का 
अतिरिक्त पद, परन्तु 2 से अधिक नहीं। 
8  च.श्रे. कर्मचारी -5 
()) पद रिक्त होने पर दो च.श्रे. कर्मचारियों के पदो को अनुबन्ध पर रखा जावे। 
(2) यदि विद्यालय मे 500 से अधिक विद्यार्थी हैं तो एक अतिरिक्त च.श्रे. कर्मचारी को 
अनुवन्ध पर रखा जावे। 
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर के विनियनमों के अनुसार उसमें निर्धारित योग्यता 
वाले अध्यापक 
. प्रधानाचार्य न 
2. सहायक प्रधानाचार्य व] 
यदि कक्षा 6 से 72 तक मे 700 से अधिक विद्यार्थी है या विद्यालय दो परियो में चलता है। 
3. अध्यापक । श्रेणी “अनिवार्य विषय” 
हिन्दी हि 
अग्रेजी न 
वेकल्पिक विषय-3 या स्वीकृत विद्यालयों के अनुसार विषय सस्था द्वारा सचालित सकाय से 
अनुदान सूची पर लेकर, उसके लिये विभाग द्वारा स्वीकृत किये गये प्रत्येक वैकल्पिक विषय 
के लिए एक अध्यापक। 
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(2) 


3) 


पर >> है 


एज ० फएफफफऐ 


स्तर पदों का ब्यौरा 


4. पुस्तकालयाध्यक्ष - । माध्यमिक स्तर पर स्वीकृत न 
होने की दशा में ही स्वीकृत 
समाझा जावे। 

5. [ विज्ञान सकाय एवं कृषि विज्ञान सकाय अनुदान सूची पर होने की दशा में - 

प्रयोगशाला सहायक न 
प्रयोगशाला सेवक न 
] गृह विज्ञान विषय के लिए एक अतिरिक्त 

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी- 


सक्षम अधिकारी द्वारा उपर्युक्त क्रमांक ] पर वर्णित निर्धारित नार्मूस के अनुसार पदों की समीक्षा करके निम्न प्रपत्र 
में वाछित सूचना 30 सितम्बर, 998 त्तक निदेशालय को एवं राज्य सरकार को एक साथ प्रेषित की जायेगी। 

3. क्रमाक 

विद्यालय का नाम 

विद्यालय का स्तर 

विद्यार्थियों की सख्या (कक्षावार वर्गों का विवरण) 

अनुदान का स्तर (संकाय एवं स्वीकृत विषयों का विवरण) 

स्वीकृत पदों का विवरण 

नार्मूस के अनुसार कितने पद स्वीकृत होने चाहिए। 

अधिक पदों का विवरण 

कम पदों का विवरण 

समीक्षा अधिकारी कृपया इस वात की पूर्ण सुनिश्चितता करें कि समीक्षा पश्चात्‌ व राज्य सरकार द्वारा अन्तिम निर्णय 
तक सक्षम अधिकारी निम्नानुसार कार्यवाही करेगे'- 

यदि अधिक पाये पद रिक्त हो तो तत्काल प्रभाव से प्रास्थगित (0 #०७८०/०४८०) कर दिया जबिगा। 

यदि रिक्त पद के लिए नियुक्ति अनुमोदन की प्रक्रिया चालू हो तो उसे भी स्थगित कर दिया जावे। 

अधिक पाये, परन्तु भरे पदों के सम्बन्ध में संस्था को यह सूचित कर दिया जावे कि तीन माह या एक नवम्बर, 98 
जो भी वाद में हो, उसके वाद से इन पद्दों के लिए राज्य सरकार द्वारा कोई अनुदान नहीं दिया जावेगा। 

यदि समीक्षा उपरान्त किसी विद्यालय में स्वीकृति पद मार्मूस से कम पाये जावें तो ऐसे पदों की स्वीकृति निदेशालय 
से नहीं दी जावेगी। इस सम्बन्ध में निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जावेगा। 

पदों की समीक्षा सम्बन्धी कार्य समयवद्ध रूप से, निश्चित समय में किये जाने का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व सम्बन्धित 
सक्षम अनुदान स्वीकृत अधिकारी का होगा। 
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क्रमांक प-] (॥) शिक्षा-5/93 दिनांक 25/06/998 (आदेश संख्या 55) 
विषय *- अतिरिक्‍त पदों के हेतु अनुदान समिति में विचार के पश्चात्‌ सृजन के सम्बन्ध में निर्देश। 
राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था अधिनियम, ]989 एव तत्सम्वन्धी, 993 के नियम 7 के प्रावधान के तहत सस्था 

में अध्ययनरत विद्यार्थियों की सख्या के अनुपात मे निर्धारित प्रपन्न मे सस्था द्वारा अतिरिक्त या नये पदों की आवश्यकता 

के क्रम मे प्रतिवर्ष 38 मई तक अपना आवेदन-पत्र दो प्रतियो मे सम्बन्धित शिक्षा निदेशक के यहा प्रस्तुत किया जाता है। 
शिक्षा निदेशक के स्तर पर उक्त प्रकरण का आवश्यक परीक्षण करने के उपरान्त अपनी अभिशपा सहित प्रस्ताव राज्य सरकार 
को प्रेषित किये जाते हैं तथा राज्य सरकार के स्तर पर उक्त प्रस्तावों की आवश्यक समीक्षा कर अपनी अभिशपा सहित इन 
पर वित्त विभाग से सहमति के बाद आवश्यक स्वीकृति जारी की जाती है। 

इस क्रम मे सक्षम प्रशासनिक अनुमोदन के पश्चात्‌ अतिरिक्त पदों के सृजन के सम्बन्ध में निम्न प्रकार व्यवस्था 
निर्धारित की जाती है। 

. सस्थाओ दारा प्रत्येक वर्ष मई माह तक विद्यालय मे गत वित्तीय वर्ष में अध्ययनरत विद्यार्थियो के अनुपात तथा अनुदान 
नियमो मे एवं वोर्ड के विनियमो मे वर्णित नार्मूस के अनुसार अतिरिक्त पदो सम्बन्धी प्रस्ताव नियमो में वर्णित प्रपत्र 
में दो प्रतियों मे बनाकर सम्बन्धित निदेशालय को प्रेषित किय जावे। 

2. निदेशालय द्वारा प्रत्येक वर्ष जून मे उनका आवश्यक परीक्षण करके प्राप्त होने वाले समस्त प्रस्तावों का एक विवरण 
प्रपत्र-मय अभिशपषा के दो प्रतियो में वनाकर राज्य सरकार को प्रेषित किये जावे। 

3 राज्य सरकार द्वारा ऐसे प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा उपलब्ध वित्तीय ससाधनो के परिप्रेक्ष्य मे करने के लिए अनुदान नियमों 
मे वर्णित अनुदान समिति की बैठक बुलाकर की जावेगी। 

4 अनुदान समिति द्वारा उक्तानुसार अभिशपित प्रस्तावों को वित्त विभाग को भेजकर आवश्यक सहमति उपरान्त तदनुसार 
राज्य सरकार द्वारा आवश्यक प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाबेगी। 


क्रमाक प-7 (47) शिक्षा-5/93 दिनांक 09/07/998 (आदेश संख्या ५0) 

विपय :- गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अनुदान नियम, 993 के नियम, 39 के तहत 

निर्धारित प्रक्रिया अपनाने के बाद सेवा से पृथकू करने के सम्बन्ध में शिक्षा विभाग को 30 दिन का नोटिस 

देने के उपरान्त किसी प्रकार की सूचना प्राप्त नहीं होने पर स्वतः ही अनुमोदन मान लिये जाने के क्रम में। 

उपरोक्त विपयान्तर्गत राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 989 एव तत्सम्बन्धी नियम, 993 के नियम 

39 के तहत और गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओं मे कार्यरत कर्मचारियों के विरुद्ध नियम 39 मे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार 

निर्धारित जाच समिति की प्राप्त रिर्पीट के आधार पर प्रबन्ध समिति द्वारा आवश्यक निर्णय लिया जाकर अनुमोदन हेतु प्रकरण 

शिक्षा निदेशक या उनके द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी को प्रेषित किये जाने पर उनके द्वारा बहुत लम्बे समय तक ऐसे 

प्रकरणो को लम्बित रखने के कारण सस्थाओ को आने वाली कठिनाईयों के सम्बन्ध में अनेक प्रतिवेदन प्राप्त हो रहे हैं। 

उक्त प्रतिवेदनों का राज्य सरकार के स्तर पर परीक्षण करने के उपरान्त सन्दर्भित अधिनियम के तहत बने नियमो में 
कर्मचारियो को सेवा से हठाये जाने के सम्बन्ध मे समझा गया। 

अतः राज्य सरकार द्वारा सरकार गैर सरकारी शैक्षिक सस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्ते आदि) नियम, 

993 के नियम 92 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों की 

अनुदान निमय, 39 के तहत सेवा से हटाये जाने के सम्बन्ध में अनुमोदन को परिभाषित किया जाकर निम्न व्यवस्था निर्धारित 

की जाती है*- हु 
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. अनुद्यन नियम 39 के तहत कर्मचारियों के विरुद्ध प्रारम्भिक जाच हेतु गठित की जाने वाली जाच समिति मे निदेशक 
द्वारा किसी अधिकारी को मनोनीत किये जाने के स्थान पर अब यह अधिकार सम्बन्धित नि शि.अ. को प्रत्यावर्तित 
किया जाता हैं कि वे किसी भी अधिकारी को उक्त जाच समिति में बतोर विभागीय प्रतिनिधि मनोनीत करदे। 

2. जाच रिपोर्ट के आधार पर ग्रवन्ध समिति यदि सेवा समाप्त करने का निर्णय लेती है तो उसके अनुमोदन का अधिकार 
भी अब सम्वन्धित जिला शिक्षा अधिकारी को ही होगा। 

3. प्रबन्ध समिति द्वारा कर्मचारी की सैवा समाप्त करने सम्बन्धी प्रस्ताव मय जाच रिपोर्ट के रजिस्टर्ड डाक के द्वारा 
सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी की प्रेषित किया गया, अनिवार्य होगा। उक्त्त प्रस्ताव रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित करने 
के 30 दिन की अवधि मैं यदि जिला शिक्षा अधिकारी डार प्रस्ताव के अनुमोदन से लिखित मे इन्कार नहीं किया जाता 
है तो सस्था के प्रस्ताव का अनुमोदन माना जा सकेगा। 


क्रमांक प-9 (9) शिक्षा-5/93 दिनाक 22/07/998 (आदेश सख्या 57) 
विपय :- गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं को अनुदान देने एव अनुदान अन्तिमीकरण के आवेदन-पत्रों का 
निस्तारण करने के सम्बन्ध में। 
उपरोक्त विपयान्तर्गत राज्य सरकार के ध्यान मे यह लाया गया हे कि सरकार द्वारा समसख्यक परिपन्र दिनाक 

2/02/998 के अनुसरण मे गैर सरकारी शैक्षणिक सस्थाओं के लिए वर्ष 998-99 के लिए प्रोविजनल अनुदान, निदेशालय, 

माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा द्वावा वजट आवटन पश्चात्‌ (सन्दर्भ * प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय का पत्न शिविरा/प्रार /बजट/प. 

॥004/98-99/7 दिनाक 3/07/998) भी रिलोज नहीं किया गया है। 
अतः राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी अनुदानित विद्यालयों को दिनाक 3/07/998 से पूर्व 

अप्रेल-मई, 998 की 4 माह की अवधि हेतु प्रोविजनल अनुदान प्राप्त हो जाये व ततृपश्चात अगस्त माह मे राज्य सरकार 

के परिपत्र ] (0) शिक्षा- 5/90 दिनाक 06/06/8998 के अनुसार पदो की समीक्षा भी हो जाये, के क्रम में मिम्न निर्देश 
कठोर पालना हेतु प्रदान करती है- 

3. सभी सक्षम अधिकारियों द्वारा उनके क्षेत्र मे स्थित अनुदानित गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थाओ को वर्ष 997-98 में 
स्वीकृत प्रोविजनल अनुदान के आधार पर ही, चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम चार माह के लिए प्रोविजनल अनुदान स्वीकृत 
कर दिया जावे। इस प्रोविजनल अनुदान स्वीकृति के लिए किसी प्रकार की पत्रावली आदि के निदेशालय से मगवाने 
की आवश्यकता नहीं है। सस्था द्वारा प्रस्तुत एवं विभाग मे उपलब्ध प्रोविजनल स्वीकृति के आधार पर ही अनुदान 
स्वीकृति पत्रावली बना कर चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम चार माह का प्रोविजनल अनुदान स्वीकृत किया जावे। 

2. (क) वर्ष 997-98 के लेखों के अन्तिमीकरण एवं इसके पश्चात्‌ के समस्त स्वीकृतियों के लेखा अकेक्षण आदि का 

कार्य इन अनुदान स्वीकृत अधिकारियों के कार्योलयो के द्वारा ही करवाया जावेगा। 

(ख) वर्ष 996-97 तक के अनुदान अन्तिमीकरण का समस्त लेखा, अंकेक्षण का कार्य दिनांक 2/02/996 के 
आदिश से पूर्व के अनुदान स्वीकृत अधिकारियों द्वारा ही करवाया जावेगा। 

3. सभी सक्षम अधिकारी राज्य सरकार के आदेश क्रमाक प. ।। (0) शिक्षा-5/90 दिनांक 06/06/998 के अनुसार 

अनुदानित विद्यालयों मे पदों की समीक्षा की आदेशानुसार कार्यवाही करेंगे। 

निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा अगस्त 5 तक 998-99 सम्पूर्ण वर्ष के & सक्षम अधिकारियों को बजट आवटन 

पूर्ण कर लेंगे व आवश्यक पत्रावलियां/पत्राचार सक्षम अधिकारियों को उपलब्ध करा देंगे। 


499 


क्रमांक प-20 (8) शिक्षा-5/9 दिनांक 25/07/998 (आदेश संख्या 58) 

विपय - गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं को राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्‍्था नियम, 993 के परिशिष्ट- 8 
में अनुज्ञेय कन्टीन्जेन्सी म्दों का भुगतान करने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण। 
उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार के ध्यान में यह लाया गया है कि राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 

989 के तहत बने अनुदान नियम, 993 के परिशिष्ट-8 में “माध्यमिक एवं विशिष्ट श्रेणी” की सस्थाओं का पृथक्‌ से उल्लेख 

नहीं किये जाने के कारण इन्हे अनुदान नियम, 993 के तहत कन्टीन्जेन्सी के लिए निर्धारित मदों पर अनुदान नहीं दिया 

जा रहा है। साथ ही परिशिष्ट-8 के कॉलम सख्या 8 मे लेखन सामग्री एवं मुद्रण तथा पानी और रोशनी के खर्च के मद 
मे मुद्रण की चुटि के कारण क्रमश 200/- एवं 250/- अकित कर दिया गया है। 

अत इन दोनो बिन्दुओं के सम्बन्ध में राज्य सरकार के स्तर पर परीक्षण करने के उपरान्त राजस्थान गैर सरकारी 
शैक्षिक ससथा अधिनियम, 989 की धारा 37 सपठित नियम, 93 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न प्रकार 
आदेश प्रदान किये जाते है- 

. अनुदान नियम, 993 के परिशिष्ट-8 के कॉलम स. 7 में वर्णित दर से ही समस्त माध्यमिक स्तर की अनुदान प्राप्त 
सस्थाओं को भी कन्दीन्‍्जेन्सी के मदों हेतु निर्धारित दर से भुगतान किया जावे। 

2. विशिष्ट श्रेणी की सस्थाओ को यदि उनमे सामान्य शिक्षा के अनुसार पढ़ाई कराई जाती है तो जिस स्तर के लिए 
अनुदान हेतु उन्हें स्वीकृति दी हुई है, उसी स्तर की सामान्य शिक्षा के अनुरूप कन्टीन्‍्जेन्सी के लिए निर्धारित दर से, 
भुगतान किया जाबे। अन्यथा परिशिष्ट-8 के कॉलम स॒. ॥0 मे वर्णित दर से कन्टीन्‍्जेन्सी हेतु राशि दी जाये। 

3. परिशिष्ट-8 के कॉलम स. 8 में क्रमाक 4 लेखन सामग्री एवं मुद्रण एवं क्रमांक 5 पानी और रोशनी खर्चे की मुद्रित 
की हुई राशि क्रमश' 200/- एवं 250/- को क्रमशः 2000/- एव 2500/- रु. मानकर भुगृतान किया जावे। 
यह आदेश सत्र 998-99 वित्तीय वर्ष से लागू हुए माने जायेंगे 


०. 8 0(2) ९६७. 5/93 920 29,07/998 (0:46 ०. 59) 
[0)र्न ८05 
छत वाषाएं5९ रण ऐढ 9०१८३ ८०ादिारव 99 5८८०० 43 रण ए6 रि३]कघप्रीग्ा िए7-5०एट20गराक्षा ए40०ंणा्भ 
फाञापर्पत॑ण5 0, 989 ज्वाएं गा 9तीदय 90:०5 दाग 7 0 परींड कैथाओं, प्रीढ अगर 50ए67रगला। वद्ाक्क) 7 
प्रा 0०छाह एपरड पागल ए ब्ादार्ष पद खिकपीगा िंणा-50एटफ्तालाए डिंपटएव ाउप्रीप्र[णरा5 (सि०2००हुए/४ 
एग्राप्यान्यांव, 370 $दाशंप्ट (०7०१5 ०९८.) रिपा५5 993, गग्गार्द ६- 
ल्‍ $प्लणारा' पाप.8 0४० ए0/५/झटषशफछपा- 
(0. ॥॥65ढ 7८४ ग्रा३५ 9९ ८३०१ पट (५३50० िवा-57रटघाणदा: दिहवधदाणावो 70000॥8 (सि०८०हुशआए०णफ 
ढदाभाएनंग्र-भर्त गत 54शांब्द (2०7रतांप्ंणाड दट-) (#गरथापंगथाएं ००६, 998, 
(9) ॥॥69 ज्ञीगी ०णार 00 णिल्ट गा प्रीट 44८८ 06 प्रला एफॉीसिपा व प्रीर शीत॑ंग 542थ८- 
2. #+छिपए008र7 वार एप छ& 45- 
एप ह एच 45 ० पर रिज्रुकाीशा पिणा-50एथचगथा शिठपट्ब2ण॥ [5प्राप्रघणा& (एि०८०४पीरी।ण, दिए 
गंप, भाते $टजश<८९ एणाठाप्रंणत5 दर.) रिपरांद६ 993, जगी 96 आडप्राणरव 99 पार गि।एजागडू म्भाएैए- 
45. पप्सन&#&58 098 5ए0एछ6्ररएशा0र- 
(५). प॒ग्ञब 8० णी इ्एएचगपाएवपरेण णी प्व्व्तीटाऊ गात॑ ०णणील धाए।०ि९ अर्थ 9९ पी (45 वगर रण पीए प्र00थ 


की ध्लैघली प्री बजयो। पार बह ०६ 60 उच्य$, 0 झुष्टर्व ताव्प्रमाघभावद एी० ऐनैगाउहलाला (टिकाप्मतवद गी पट 
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<णील्टुड पध्वथीटा5, ज्यी0 बार शाएुउ8०वें वा शि0ज्न-द्ावटवैपवार प्टव्टीपराहु ण बघट्याटी जाए जाण्एवंल्‍्व आती पदयलाटा 
जि] प्रा /ी०रॉतजहु ०रावीप्तणाड - 
().. मिंद ज्ाण्पा 0८ फ़ीफअंब्गए वी ब5 एश व्टपीस्गर ए उरुल्वाटवं 0्िव्ल ए प्री (0फट्वागरद्याए 
(7). $वरंच्चितापाए़ ७05 7९६४|७ रण 5 एप रण वाध्यज विष वर एटवग5, 
(॥) सीं$ इ्दाशंव्ल जञात्पांत 96 उइगरांडम्टिण 
(2) व॥6 एगीपं८ग हरध्िदा$, ७० ॥4(फला ए० ऋण वा गा अतेच्त प्राच्यागाएणा १३ 5९टटावए गाते गे टबएग्टाएढ5 
०प्रीद प्रौद्या प्वव्टापाडू अर्गी, ग्रावड़ ब७० 96 ग्री0चव ल्याशाबणा ए७७0 पीर बहुए ण 65 एव ज़ण्रव०व प्रौट: बार 
एीएडंप्मी। वी इ5 फ॒ुद्ध एकप्रीव्गर है पर शिध्यात््फर्ग चैल्वादव 0वीवढ० ० (एम /व्व८१। 0धिद6 ण॑ पीर 
फंडादए गाव॑ छा0८वंप८ट 3 <सप्ीट्यर विणा प्रीढ (0एथायालाए ॥ पदालणे शैवागापराइप्शाण 9फुकप्राधथाए ण 
प्रौढ् एलाए ए०॥पंटगे उपीलिदा5, 
- 3). # वप्रोटव हण्एयाला इच्याए श्ध] ॥00 06 ध्याए|०/६त 97 गाए व्वपत्याणा्ग प्राष्याताणाड व थाए टकूूम्टाड 
(4) वाद 0वेदड 95८4 णि छालाह0ा रत उद्यंप्ट 97 ैबावडुद्यायाए (णगग्रंपवट ३) 9 फल 70 हाय 
अयादप्ंगाताह बएतीग्चज गंगाह्शंण पीर 0 ०एागड 4००ाशल्याड ग पट प्यार ण पीट पि॥ज्ञा0॥ ० हाथाए 
(0. #एएॉलिप्ंता ० प्रीढ लगए०१६८ 5 ऋष्याव  #फूएथावए-र)]! 
(७) !ब्गांट 0लप्रीप्याड ० ॥ 50एलागगादाए )४॑ट्वा८३ 000 ॥ 6 फ़ाल्ब्टाफव्वे किया, 
(०. 8 ८०७५ णी ७6 7९50|७पंणा 97560 09 प्री )शगाबह्ुलालाए (7ण्राग्राएटर 
(4) 8 शगदाला: जी०णराहु र्व्ययागबाणा 7९5 ० ॥5 छपछञ#/5 ए॑ ब(टव४ 45 0९ एट्थड था प।९ ९७६ ० 
पव्बलीदा5, 
(ऐ.. एशपील्या ता ब्वाबिषए्ण इलशल्ल लावंधरत 09 प्रढ थागए/०)०९, 
(0. एथावीववए उढहुम्तंतड ०ऐैढ 0ाभावागड ३८गिलएशालाए ० ऐड शाए०)९०६, # क्ाए 
७) वर ॥ऋ0रपणा5 आबी >९ गी०छ८३ 00 स्‍८८ल॑एट प्राढ पश्ञवै हागाएव॥-बटपे था 7९59९८ए ण 6 ०फृशारीएपार 
प्रा्रधर्व॑ ठि ह्रदय इ्गाप्तणा्त एला०वे ए का्यप्मणा- 


परिपत्र क्रमांक प-5(]) शिक्षा-5/94 पार्ट दिनांक 29/07/998 (आदेश सख्या 60) 
विषय :- मान्यता प्राप्त गैर सरकारी अनुदानित शिक्षण सस्थाओं में 
0) कर्मचारियों को देय वेतन, भत्ते इत्यादि, 
(४0) फीस लेने के सवंध मे वस्तु-स्थिति। 
उपरोक्त विपयान्तर्गत राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि गैर सरकारी, गैर अनुदानित शिक्षण सस्थाओं द्वारा 
मान्यता के लिए आवेदन-पत्र की जांच करते समय शिक्षा विभाग के अधीनस्थ कार्यालय द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक 
संस्था अधिनियम, 989 एवं तत्सम्बन्धी नियम, 993 के नियम-4 की सपठित परिशिष्ट-2 के आइटम सख्या 7व 4 के 
क्रम मे- 
सस्थाओ द्वारा अपने शिक्षको व कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन भत्तों तथा ऐसी सस्थाओं डारा ली जा रही फीस 
के संबध में श्ान्ति हैं एवं इस भ्रान्तिवश इनके मान्यता प्रकरण गलत कारणों से अस्वीकार कर दिए जाते हैं। इस सम्बन्ध 
मे वस्तुस्थिति निम्नानुसार स्पष्ट की जाती है। . 
गैर सरकारी, गैर अनुदानित सस्थाओं में शिक्षकों तथा कर्मचारियों को देय वेतन भत्ते इत्यादि से संबंधित विषय- 
इस संबंध में परिष्टि-2 के आइटम संख्या 4 में निम्न व्यवस्था है- 
4 वेतन भत्ते- 
(क) प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय-सस्था में कार्यरत कर्मचारियों को सरकार के 
नियमी के अनुसार वेतन, महगाई भत्ता एवं भविष्य निधि सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए। 
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(ख) महाविद्यालय- महाविद्यालय के शैक्षणिक अधिकारी को राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित वेतनमान, भत्ते 
एवं अन्य सुविधाएं देना आवश्यक है। (सस्था को अनापत्ति-प्रमाण-पत्र देने से पहले इस विपय के वचन वध) देना 
आवश्यक होगा। ह | 

नोट .- कर्मचारियों के खाते में जमा योग्य चैक से महीने की समाप्ति के पश्चातृ अगले माह की 5 तारीख से पूर्व सदाय 

करना आवश्यक होगा। हि 
उपरोक्त प्रावधान को अनुदान प्राप्त गैर सरकारी सस्थाओं के लिए नियम 34 से विभेद किया जाना आवश्यक है 
नियम 34 निम्नानुसार है- 
34 वेतन और भत्ते- सहायता प्राप्त शैक्षिक सस्थाओं के कर्मचारियों के वेतनमान और भत्ते, सरकारी शैक्षिक सस्थाओं 
मे वैसे ही प्रवर्ग के कर्मचारियों के लिए सरकार द्वारा विहित वेतनमान और भत्तों से कम नहीं होंगे। 
स्पष्टीकरण- “भत्ते” से अभिप्रेत है और इसमें सम्मिलित है, महगाई भत्ता, गृह किराया भत्ता और शहरी क्षत्तिपूर्ति भत्ता 
उपरोकत दोनों प्रावधानों को एक साथ करने से स्पष्ट होगा कि अनुदान प्राप्त गैर सरकारी संस्थाओं के कर्मचारियों 
व शिक्षको के लिए वेतनमान, मंहगाई भत्ता, गृह किराया भत्ता व शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता के लिए यह वैधानिक रूप से प्रावषित 
कर दिया गया है कि ऐसे कर्मचारियों के वेतनमान व भत्ते सरकारी शैक्षिक सस्थाओं के लिए यह शर्त नहीं रखी गई है कि 
गैर सरकारी, गैर अनुदानित सस्थाओ के लिए मान्यता की शर्तो के रूप में यही व्यवस्था की गई है, कि उनके लिए सरकार 
के नियमों के अनुसार वेतन, महंगाई भत्ता एवं भविष्य निधि सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। राज्य सरकार ने अभी तक इस 
सबंध में कोई नियम नहीं बनाएं हैं। अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि गैर सरकारी, गेर अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के 
शिक्षकों व कर्मचारियों को राजकीय शिक्षकों व कर्मचारियों के समान वेतन, महगाई भत्ता व भविष्य निधि सुविधाएं दिया जाना 
अनिवार्य नहीं है ऐसी संस्था व उनके शिक्षक तथा कर्मचारी राज्य सरकार द्वारा नियम बनाए जाने तक वेतन, महंगाई भत्ते 
इत्यादि के सबंध में आपसी अनुबन्ध के आधार पर अपने वेतन तथा भत्ते तय करने के लिए स्वतन्त्र हैं। 
उपरोक्त स्थिति के मध्य नजर रखते हुए आपको निर्देशित किया जाता है कि इस आधार पर गैर सरकारी, गैर 
अनुदानित सस्थाओं को मानता दिये जाने से इकार नहीं किया जाना चोहिए। 
गैर सरकारी, गैर अनुदानित संस्थाओं में फीस के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति - अनुदान नियम, 993 के परिशिष्ट - 
2 मे मान्यता देने सम्बन्धी न्यूनतम भीतिक एवं वित्तीय मानदण्ड तथा शर्ते निर्धारित की गई है। इस परिशिष्ट के आइटम 
सख्या 7 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय एवं सीनियर माध्यमिक विद्यालयों तथा महाविद्यालयों सभी के तिएं 
यह प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों से विभिन्‍न फीसे ली जा सकेंगी। राज्य 
सरकार ने अभी तक किसी भी प्रकार की सस्थाओं के लिए विभिन्‍न प्रकार की फीसों का निर्धारण नहीं किया है। अतः स्पष्ट 
किया जाता है कि जब तक राज्य सरकार द्वारा विभिन्‍न प्रकार की फीसो का निर्धारण नहीं किया जावे तब तक किसी भी 
सस्था का आवेदन-पत्र इस आधर पर नहीं अस्वीकार किया जाना चाहिए कि ऐसी सस्था अत्यधिक फीस चार्ज कर रही है। 
कृपया उपरोक्‍तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करावें। - 





परिपत्र क्रमांक प-6 (8) शिक्षा-5/98 दिनांक 26/08/998 (आदेश सख्या 6) 
विषय :- राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) नियम,923 
के नियम 20 (6) के अनुसार अनुदान प्राप्त गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं के लेखों की आवश्यक सपरीक्षा_ 
करने के सबंध में। 
उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार के ध्यान में यह आया है कि राज्य में सचालित गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओं को 
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राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 989 एवं तत्सम्बन्धी निमय, 993 के ग्रावधानी के अनुसार समय-समय 
पर शिक्षा विभाग के अधीनस्थ कार्यरत सक्षम अनुदान स्वीकृत अधिकारियों द्वारा दिये जाने वाले अनुदान का अनुदान नियम 
2006) के प्रावधन के अतर्गत लेखों की सपरीक्षा किये जाने की व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई है जबकि अनुदान प्राप्त शैक्षिक सस्थाओं 
के लेखो की सपरीक्षा निश्चित रूप से समय-समय पर प्रावधानानुसार कम से कम 2 वर्ष मे एक वार अवश्य की जानी चाहिए। 

अतः प्रकरण की गम्भीरता देखते हुए राज्य सरकार के स्तर पर आवश्यक परीक्षण करने के उपरान्त, यह निर्देश प्रदान 
किये जाते है कि प्रत्येक निदेशालय द्वारा वर्ष 998-99 से उन्हे उपलब्ध स्टाफ के मध्य नजर ऐसी व्यवस्था निश्चित रूप 
से करे कि वर्ष के दौरान जितनी भी सस्थाओ को उस्र निदेशालय एवं उनके अधीनस्थ सक्षम अधिकारियों द्वारा अनुदान 
स्वीकृत किया जाये उनमे से कम से कम 25 प्रतिशत सस्थाओ के लेखे के सपरीक्षा उसी वित्तीय वर्ष मे निश्चित रूप से 
राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्ते आदि) नियम 993 के नियम 20 (6) के 
प्रावधान के अनुसार पूरी कर ली जाये। 

इसे प्राथमिकता देवे। 


क्रमांक प- 0 (2) शिक्षा-5/93 दिनाक 22/09/998 (आदेश सख्या 62) 

विषय :- गैर सरकारी, शैक्षिक संस्थाओं में कर्मचारियों की नियुक्ति अनुमोदन के संबंध में विभागीय परिपत्र 

दिनांक 9/03/998 के द्वारा की गई व्यवस्था के क्रम में स्पष्टीकरण। 

उपरोक्त विषयान्तर्गत राजस्थान गैर सरकारी सस्था अधिनियम, 989 एवं तत्सम्वन्धी नियम, 993 के तहत गैर 
सरकारी शैक्षिक सस्थाओं में कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु उनके अनुमोदन के सबंध में आने वाली विभिन्‍न कठिनाइयों को 
ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शिक्षिक सस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्ते 
आदि) नियम, 993 के नियम, 92 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियम 28 में छुट देते हुए अनुमोदन सबधी 
व्यवस्था निर्धारित करने के सवध में आवश्यक निर्देश जारी किये गये थे। 

उक्त जारी निर्देशो के क्रम मे शिक्षा विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों एव विभिन्‍न शिक्षण सस्थाओ से यह स्पष्ट करने 
का अनुरोध किया जा रहा है कि विभाग द्वारा जारी की गईं उक्त नियुक्ति अनुमीदन सवधी व्यवस्था विद्यमान लम्बित प्रकरणों 
पर भी लागू है या नहीं ? 

अतः राज्य सरकार द्वारा प्रकरण का आवश्यक परीक्षण करने के पश्चातृ यह निर्देश प्रदान किये जाते हें कि विभागीय 
समसख्यक परिपत्र दिनाक 9/03/998 द्वारा अनुदान नियम, 28 मे छुट देते कर्मचारियों के नियुक्ति अनुमोदन सवधी की 
गई व्यवस्था परिपत्र दिनांक 9/03/998 के जारी होने के दिनाक को विद्यमान अनुमोदन सवंधी लम्बित प्रकरणों पर भी 
यथावत रूप से लागू होगी। 


क्रमांक प-20 (8) शिक्षा-5/9] दिनाक 22/09/998 (आदेश संख्या 63) 
विषय '- अनुदान प्राप्त गैर सरकारी माध्यमिक एवं विशिष्ट श्रेणी की शैक्षिक सस्थाओं को देय कन्टीन्जेन्सी की 
राशि तथा अनुदान नियम 993 के परिशिष्ट-8 के कालम संख्या 8 के क्रमाक 4 व 5 में वर्णित में मुद्रण 
सबंधी सुधार के फलस्वरूप देय राशि उक्त अनुदान नियमों की प्रभावी होने की तिथि अर्थात्‌ दिनांक 
0/04/995 से ही दिये जाने के सबंध में। 
उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा विभागीय समसंख्यक परिपत्र दिनाक 25/07/998 के द्वारा राजस्थान गेर 
सरकारी शैक्षिक सस्‍्था नियम, 993 के परिशिष्ट- $ के तहतः- 
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]. माध्यमिक एवं विशिष्ट श्रेणी की संस्थाओं को भी कन्टीन्जेन्सी राशि दिये जाने एवं 
2. उक्त परिशिष्ट-8 के कालम सख्या 8 के क्रमांक 4 व 5 जो कि क्रमशः 200/- एवं 250/- रु की राशि को क्रमशः 
2000/- एवं 2500/- रु. किये जाने सबधी आदेश की प्रभावशीलता वित्तीय वर्ष अर्थात्‌ 7998-99 से हो रही थी। 
परन्तु उक्त जारी आदेश के संचध में माननीय शिक्षा मत्नी जी द्वारा विधान सभा में की गई घोषणा के परिप्रेक्षय में 
आशिक सशोधन करते हुए इस आदेश की प्रभावशीलता राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था नियम, [993 के प्रभावी होने 
की तिथि अर्थात्‌ दिनाक 0/04/993 से किये जाने के सबंध में आदेश प्रदान किये जाने हैं। 


क्रमाक प-9(9) शिक्षा-5/93 दिनांक 26/09/998 (आदेश संख्या 64) 
विषय- गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं को अनुदान देने एवं अनुदान अन्तिमीकरण के आवेदन-पत्रों का 
निस्तारण करने संबंधी अधिकारों का प्रत्यायोजन। 
उक्तरोक्‍त विपयान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था अधिनियम, 989 की धारा 42 के 
तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य में अनुदान प्राप्त गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओं को अनुदान देने तथा अनुदान 
अन्तिमीकरण के क्लेमों को निस्तारण करने के सबंध मे (विभागीय समसख्यक परिपत्र दिनाक 2।/02/998) द्वारा अधिकारों 
के किये गये प्रत्यायोजन की निरन्तरता में वर्ष 998-99 के वित्तीय वर्ष के अनुदान देने एवं वर्ष 997-98 के अनुदान 
अन्तिमीकरण सबंधी अधिकारों के प्रत्यायोजन के संदर्भ में निम्न प्रकार अधिकारों का और प्रत्यायोजन किया जाता है- 





संस्था का स्तर प्रोविजनल अनुदान स्वीकृत करने एवं अनुदाव 
अन्तिमीकरण करने हेतु सक्षम अधिकारी 
(अपने-अपने क्षेत्रों में) 
प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालयों के साथ छात्रावास जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) 
केन्रीय कार्यालय 
2. माध्यमिक स्तर के विद्यालयों के साथ छात्रावास/केन्रीय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) 
उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालयों के साथ छात्रावास/ उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा 
केन्द्रीय कार्यालय 
4. सामान्य शिक्षा का प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा 


स्तर के विद्यालयों के अलावा अन्य सभी प्रकार के विशिष्ट 
श्रेणी के विद्यालय, सस्थाएँ पुस्तकालय आदि। 


क्रमांक प-9(9) शिक्षा-5/95 है दिनांक /2/998 (आदेश संख्या 65) 
विषयः-. गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं को अनुदान देने एवं अनुदान अन्तिमीकरण के आवेदन-पत्रों के निस्तारण 

करने सम्बन्धी अधिकारों के प्रत्यायोजन के आदेश को निरस्त करने के सम्बन्ध में। 
उपरोक्त विपयान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था अधिनियम, 989 की धारा 42 के तहते 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओं को वर्ष 998-99 के वित्तीय वर्ष से अनुदान देने एवं वर्ष 
997-98 के अनुदान अन्तिमीकरण सम्बन्धी अधिकारों के प्रत्यायोजन सम्बन्धी जारी विभागीय समसख्यक आदेश 2/02/ 
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998 को प्रारम्भिक शिक्षा एवं माध्यमिक के सम्वन्ध में तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाकर पूर्वबत व्यवस्था निम्न शर्तो 
के तहत किये जाने की एततदद्वारा प्रदान की जाती है- 
7. सम्बन्धित निदेशक अपने-अपने निदेशालयी के लिए उक्त कार्य के त्वरित निस्तारण हेतु समुचित व्यवस्था 
* आदेशित करेगे और प्रति माह लम्बित मामलों की समीक्षा करेगे। 
2. निदेशालयो द्वारा प्रत्येक माह के अन्त में लम्बित रहे अनुदान सम्बन्धी प्रकरणों की सूची नोटिस बोर्ड पर लगाई 
जायेगी तथा उसकी एक प्रति राज्य सरकार को भी भेजी जाएगी। 


क्रमांक एफ-9(9) शिक्षा-5/993 दिनांक /72/998 (आदेश सख्या 66) 
विषय :- गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं को मान्यता या अनापति प्रमाण-पत्र देने सम्बन्धी अधिकारों के प्रत्यायोजन 
के आदेश को निरस्त करने के संबंध में। 


उपरोक्त विपयान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था अधिनियम, 989 की धारा 42 के तहत 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओ का राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था (मान्यता, सहायता 
अनुदान एव शर्ते आदि) नियम 995 के नियम 5 सपठित परिशिष्ट-3 के तहत मान्यता या अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने सम्बन्धी 
अधिकारों के प्रत्यायोजन के क्रम में जारी किये गये विभागीय समसख्यक आदेश दिनाक 2/02/998 को प्रारम्भिक शिक्षा 
एव माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध मे तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाकर पूर्ववृत व्यवस्था निम्न शर्तों के तहत किये जाने 
की एतदूद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। 
. सम्बन्धित निदेशक अपने-अपने निदेशालयों के लिए उक्त कार्य के त्वरित निस्तारण हेतु समचित व्यवस्थ आदेशित 
करेगे और प्रति माह लम्बित मामलो की समीक्षा करेगे। 
2. निदेशालयो द्वारा प्रत्येक माह के अन्त में लम्बित रहे मान्यता या अनापत्ति सम्बन्धी प्रकरणो की सूर्ची नोटिस 
बोर्ड पर लगाई जायेगी तथा उसकी एक प्रति राज्य सरकार को भी भेजी जाएगी। 


क्रमांक प-4] (0) शिक्षा-5/90 दिनांक 6/2/998 (आदेश सख्या 67) 

विपयः- अनुदान प्राप्त विद्यमान गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओं में पद स्वीकृति के नोर्म्स तथ विद्यमान पदों की 

समीक्षा करने सम्बन्धी आदेश को स्थगित किये जाने के सम्बन्ध में। 

उपरोक्त विषय मे विभागीय समसंख्यक परिपत्र क्रमांक - अनुदान नियम, 993 आदेश सख्या 54 दिनाक 06/06/ 
998 के द्वारा अनुदान प्राप्त विद्यमान गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओं में पद स्वीकृति के नोर्म्स तथा 998-99 के सत्र मे 
जुलाई, 998 तक विद्यार्थियों के एनरोल्मेन्ट के आधार पर विद्यमान पदों की समीक्षा करने सम्बन्धी निर्देश जारी किये गये थे। 

इस सम्बन्ध मे उत्पन्न कठिनाइयो पर विचारोपरान्त राज्य सरकार ने उक्त निर्देशों की क्रियान्विति मे एक वर्ष की ढील 
देने का निर्णय लिया है जिससे कि सम्बन्धित संस्थाओं को अपेक्षित सुधार लाने का समुचित अवसर मिल सकेगा। 

अतः राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता ओर सेवा शर्ते आदि) नियम, 993 के नियम 92 के 
पड प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सन्दर्भित परिपत्र दिनाक 06/06/998 में जहाँ-जहाँ भी वर्ष/सत्न 998-99 
उत्लिखित है उसके स्थान पर वर्ष/सत्र 999-2000 तथा जहा-जहा भी वर्ष 998 का सन्दर्भ आया है उसके स्थान पर 
वर्ष 999 प्रतिस्थापित किया जाता है। 


क्रमांक प-2 () शिक्षा-5/97 दिनांक 6/2/998 (आदेश संख्या 68) 
विषय :- वर्तमान में अनुदान प्राप्त कर रही गेर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं को वर्ष 998-99 से अनुमोदन की 
प्रोवीजनल स्वीकृति देने से पूर्व सुनिश्चित किये जाने वाले निर्देशों की पालना स्थगित किये जाने के 
सम्बन्ध में। 
उपरोक्त विपय में विभागीय समसख्यक परिपत्र आदेश क्रमाक अनुदान नियम, 993/47 दिनाक 28/04/998 के 
द्वारा वर्तमान मे अनुदान प्राप्त गेर सरकारी शैक्षिक सस्थाओं को वर्ष 998-99 से प्रोवीजनल अनुदान स्वीकृत करने सम्बन्धी 
निर्देशो की पालना करने के सम्बन्ध में आने वाली कठिनाइयों के सन्दर्भ में कतिपय सशोधन राज्य सरकार के विचाराधीन हैं। 
इस सन्दर्भ में राज्य सरकार ने उक्त परिपत्र दिनाक 28/04/998 की क्रियान्विति एक वर्ष के लिए स्थगित रखने 
का निर्णय लिया है। 
अत राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था (मान्यता, सहायता अनुदान ओर सेवा शर्ते आदि) नियम, 993 के निवम 
92 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सन्दर्भित परिपत्र दिनाक 28/04/998 में जहां-जहां भी वर्ष/सत्र 997- 
98, 998-99 एवं 999-2000 प्रयुक्त हैं, उनके स्थान पर क्रमशः वर्ष/सभ्र 998-99, 999-2000 एवं 2000-2000] 
प्रतिस्थापित किया जाता है। 


क्रमांक प-] (33) शिक्षा-5/83 दिनांक 9/2/998 (आदेश संख्या 69) 
विषय- अनुदान प्राप्त गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को जुलाई 98 से बढ़े हुए महंगाई 
भत्ते की राशि माह जुलाई एवं अगस्त की नकद भुगतान किये जाने के वजाय राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदने 
के सम्बन्ध में। 

वित्त विभाग द्वारा अपने आदेश क्रमाक एफ. 70) एफ.डी./नियम /998 दिनाक 03/0/998 के द्वारा राज्य 
कर्मचारियों को माह जुलाई, 98 से 22% की दर से महंगाई भत्ता दिये जाने के आदेशों के क्रम में जुलाई एवं अगस्त, 998 
के बढे हुए महंगाई भत्ते की राशि सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा कराने के आदेश दिये है। परन्तु गैर सरकारी शैक्षिक 
सस्थाओं के सन्दर्भ में शिक्षा विभाग के आदेश क्रमाक एफ. (22) शिक्षा-5/88 दिनाक 24/0/998 के द्वारा जी.पी.एफ: 
खाते के कटौती को वैकल्पिक कर दिया गया जिसके क्रम मे वित्त विभाग ने भी आदेश क्रमाक एफ. 8(3) वि.मा./97 दिनाक 
24/08/998 के द्वारा इन सस्थाओं के कर्मचारियों के सामन्‍्य भविष्य निधि खाते में जमा समस्त राशि को 5 अर्द्धवार्पिक 
किश्तो मे लोटने के आदेश जारी कर दिये है। अतः यह प्रश्न उठाया गया है कि क्‍या माह जुलाई व अगस्त 98 के वढी 

हुई महगाई राशि का अनुदानित सस्थाओं के कर्मचारियो को नकद भुगतान करा दिया जावे। 
इस सम्बन्ध मे प्रकरण का परीक्षण राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था अधिनियम, 989 एवं इसके तहत बने नियम, 
993 सपदित विभागीय आदेश क्रमाक 06/08/993 एवं 24/0/998 तथा वित्त विभग के उपर्युक्त सन्दर्भित आदेश दिनाक 
24/08/998 के क्रम मे किया जाकर यह स्पष्ट किया जाता है कि अनुदान प्राप्त गैर सरकारी सस्थाओ में कार्यरत कर्मचारियों 
की उक्तानुसार बढ़े हुए महगाई भत्ते की माह जुलाई, 998 एवं अगस्त, 998 की राशि के कुल योग की अग्रिम सैकड़ों 
में राउण्ड ऑफ करके इस राशि को सम्बन्धित कर्मचारियों के नाम सस्था द्वारा राष्ट्रीय बचत-पत्र” में विनियोजित किया 
जावेगा। बढ़े हुए महगाई भत्ते की राशि के विनियोजन की समस्त जिम्मेवारी सस्था की प्रवन्ध समिति और सस्था प्रधान की 
होगी तथा उन्हे राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त करते समय इस आशय का प्रमाण-पत्र भी अकित करना होगा कि बढ़े हुए 

महगाई भत्ते की राशि का विनियोजन राष्ट्रीय वचत-पत्र करा दिया जाता है। 
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यह भी उल्लेखनीय है कि जब भी राज्य सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए वेतन और महगाई भत्ते में वृद्धि करने 
के आदेश जारी करते समय सामान्य भविष्य निधि खाते में राज्य कर्मचारियों की राशि जमा की जायेगी तव-तव ही उसके 
सन्दर्भ मे अनुदान प्राप्त गेर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को उस अवधि के लिए देय राशि को अगले 
सैंकड़ों के वरावर करके राष्ट्रीय वचत-पत्र खरीद कर देने का दायित्व सस्था की प्रवन्ध समिति एवं सस्था प्रधान का होगा। 
उसके लिए बार-बार पृथक्‌ से आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही सम्बन्धित सक्षम अनुदान स्वीकृति 
अधिकारी की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि सस्था को देय अनुदान सम्बन्धी आगामी बिल पर प्रतिहस्ताक्षर करने से पूर्व 
सस्था ग्रवन्ध से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ले। 

यह आज्ञा वित्त विभाग विभाग की अन्तरविभागीय टीप सख्या 3370/एफ.डी./रूल्स /98 दिनाक 9//998 के 
सन्दर्भ मे जारी की जाती है। 


क्रमांक प-3 (]) शिक्षा- 5(94) दिनांक 08/03/999 (आदेश संख्या 70) 
विपय .- माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर से माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक तथा इनके समकक्ष स्तर 
की मान्यता प्राप्त करने हेतु अनुदान नियम, 993 में वर्णित आरक्षित कोप की राशि में बोर्ड के विनियमों 
के अनुसार परिवर्तन करने के सम्बन्ध मे। 
उपरोक्त विपयान्तर्गत माध्यमिक शिक्षा वोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा राज्य सरकार के ध्यान मे यह लाया गया है कि 
वोर्ड द्वारा मार्मक एवं उच्च माध्यमिक तथा उनके समकक्ष स्तर की सस्थाओं के लिए मान्यता हेतु निर्धारित आरक्षित कोप 
(जिसका उल्लेख वोर्ड के मान्यता सम्बन्धी विनियम के सस्करण, 996 के अध्याय 32 के भाग “अ” के पैरा 2 एवं भाग 
“व” के पैरा 2 पर माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक सस्थाओ हेतु किया हुआ है) की पूर्व निर्धारित राशि को सशोधित करके 
क्रमशः रु, 25,000 एवं 50,000 कर दिया गया है, जबकि राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था (मान्यता, सहायता अनुदान 
और सेवा शर्ते आदि) नियम, 993 के परिशिष्ट-2 के आइटम नम्बर 4 (ग) मे शिथिलता के सम्बन्ध में जारी विभागीय 
समसख्यक परिपत्र दिनांक 9/03/994 के द्वारा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक हेतु क्रश रू 5,000/- एव रू 
२5,000/- की आरक्षित राशि निर्धारित की हुई है। अतः बोर्ड ने आग्रह किया है कि दिनाक 9/03/994 के परिपत्र मे 
बोर्ड के विनियमों में किये गये सशोधन के अनुसार आवश्यक सशोधन किया जाये ताकि मान्यता प्राप्त.करने वाली सस्थाओ 
की इस सम्बन्ध में अनावश्यक कठिनाई का सामना नहीं करना पडे। 
वोर्ड द्वार प्रेषित किये गये प्रकरण का परीक्षण राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था अधिनियम, 989 एवं इसके तहत 
बने नियम, 993 तथा विभागीय समसंख्यक परिपत्र दिनाक 9/03/994 के साथ करने के उपरान्त तथा राजस्थान गैर 
सरकारी शैक्षिक सस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्ते आदि) नियम, 993 के नियम, 92 के तहत प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त परिपत्र दिनाक 9/037994 मे माध्यमिक स्तर एवं उच्च माध्यमिक स्तर 
तथा इनके समकक्ष स्तर के लिए आरक्षित कोप की राशि क्रमश. रु. 5,000/- एवं रू 25,000/- के स्थान पर “समय- 
समय” पर बोर्ड के विनियमों मे निर्धारित आरक्षित राशि के अनुरूप” प्रतिस्थापित किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। 


क्रमांक प-0(2) शिक्षा-5/93 दिनांक 08/03/7999 (आदेश संख्या 77) 
विपय '- गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं में कर्मचारियों की नियुक्ति के अनुमोदन सम्बन्धी प्रकरणों का निस्तारण 
विभागीय परिपत्र दिनांक 9/03/998 के क्रम में 45 दिन में नहीं किये जाने पर सम्बन्धित सक्षम 

अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में। 
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उपरोक्त विपयान्तर्गत राज्य सरकार के ध्यान में यह लाया गया है कि गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओं में कर्मचारियों की 
नियुक्ति के अनुमोदन के सम्बन्ध मे जारी विभागीय समसख्यक परिपत्र दिनाक 9/03/998 के क्रम में कतिपय सक्षम 
अधिकारियों द्वारा अभी भी नियुक्ति अनुमोदन सम्बन्धी प्रकरणों का निस्तारण 45 दिन की निर्धारित अवधि में नहों किया 
जा रहा है, जिसके फलस्वरूप सस्याओ द्वारा उक्त नियुक्ति का गर्मित अनुमोदन मानकर अग्रिम कार्यवाही कर ली जाती 
है, तत्पश्चात्‌ उक्त अनुमोदन सम्बन्धी प्रकरणों मे किसी न किसी तरह की कर्मी निकाल कर नियुक्ति अनुमोदन को अस्वीकृत 
कर दिया जाता है जिसके फलस्वरूप न केवल सस्थाओ को आर्थिक हानि उठानी पड़ती हे वरन्‌ नियुक्ति किए गए कर्मचारी 
को भी अत्यधिक मानसिक क्लेश की स्थिति से गुजराना पड़ता है। 

अत. इस सम्बन्ध में आवश्यक विचार करने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा निम्न प्रकार आदेश प्रदान किये जाते हैं- 
।. विभागीय समसख्यक परिपत्र दिनाक 9/03/998 के क्रम में सस्थाओ से प्राप्त नियुक्ति अनुमोदन सम्बन्धी प्रकरणों 
पर सम्बन्धित सक्षम अधिकारी को 45 दिन की अवधि के भीतर आवश्यक निर्णय लेकर सस्था को अवगत करना होगा। 
यदि सक्षम अधिकारी के द्वारा 45 दिन की निर्धारित अवधि में उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में किसी प्रकार का निर्णय 
सस्था को नहीं दिया जाता है तो सस्था चयनित कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण कराने हेतु जो आदेश जारी करेगी उसकी 
प्रति राज्य सरकार व सम्बन्धित निदेशक को सस्था द्वारा नियुक्ति अनुमोदन सम्बन्धी समस्त पत्रादि (जो कि सक्षम 
अधिकारी को भेजे थे, मय रजिस्ट्री की रसीद) की प्रति के साथ भेजनी होगी, जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख होगा कि सस्था 
द्वारा सक्षम अधिकारी को नियुक्ति अनुमोदन का प्रकरण कब भेजा गया तथा 45 दिन में कोई निर्णय प्राप्त नहीं होने 
के फलस्वरूप नियुक्ति की गई है। 
3. सम्बन्धित निदेशक द्वारा सस्था से ऐसी प्राप्त सूचना के आधार पर निर्धारित समय सीमा मे निर्णय न लेने वाले सक्षम 

अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर राज्य सरकार को अवगत कराया जायेगा। 


। 


क्रमाक प-7(47) शिक्षा-5/93 दिनाक 08/03/999 (आदेश सख्या 72) 
विपय -- गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों के अनुदान नियम, 993 के नियम 39 के तहत 
निर्धारित प्रक्रिया अपनाने के बाद सेवा से पृथक करने के सम्बन्ध में शिक्षा विभाग को 30 दिन की सूचना 
देने के उपरान्त किसी प्रकार सूचना प्राप्त नहीं होने पर स्वतः ही अनुमोदन मान लिया जाने के सम्बन्ध 
में जारी विभागीय समसंख्यक परिपत्र दिनाक 09/07/998 में आवश्यक संशोधन कर 30 दिन के स्थाव 
पर 60 दिन के बाद स्वतः अनुमोदन मानने तथा निर्धारित समय सीमा में कार्यवाही नहीं करने वाले 

ऐसे विभागीय अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने के सम्बन्ध में। 
उपरोक्त विषयान्तर्गत राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था अधिनियम, 989 एव तत्सम्बन्धी नियम, !993 के विवम 
39 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओं के कर्मचारियों को सेवा से पृथक्‌ किए जाने के प्रवन्ध 
समिति के निर्णयों के अनुमोदन के सम्बन्ध मे, राज्य सरकार द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था (मान्यता, सहायता 
अनुदान और सेवा शर्तें आदि) नियम, 993 के नियम, 92 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सम्बन्ध में 
पूर्व समसख्यक विभागीय परिपत्र दिनाक 09/07/998 में आशिक सशोधन करते हुए निम्न प्रकार आदेश दिए जाते हैं- 
।. कर्मचारियों को सेवा से पृथक्‌ करने सम्बन्धी आवश्क प्रस्ताव नियमो मे वर्णित समस्त पत्नादि के साथ सम्बन्धित जिला 

शिक्षा अधिकारी को सस्था द्वारा रजिस्टर्ड ए.डी.डाक से ही प्रेषित किया जायेगा। 

2. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध मे जारी पूर्व विभागीय समसख्यक परिपत्र दिनाक 09/07/998 
में निर्धारित 30 दिना की अवधि के स्थान पर 60 दिन में आवश्यक निर्णय लेकर संस्था को सूचित किया जाना होगा। 
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यदि सस्था को 60 दिन मे प्रस्ताव के अनुमोदन वाबत लिखित इन्कार प्राप्त नहीं होता है तो प्रस्तावित कार्यवाही पर 
शिक्षा विभाग का गर्भित अनुमीदन मानते हुए अग्रिम कार्यवाही की जा सकती हे। 

3. शिक्षा विभग के इस प्रकार गर्भित अनुमोदन के आधार पर सस्था द्वारा जारी किये जाने वाले अन्तिम आदेशो की प्रति 
सम्बन्धित निदेशक को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जायेगी कि सस्था द्वारा रजिस्टर्ड डाक से सम्बन्धित जिला शिक्षा 
अधिकारी को भेजे गये प्रस्ताव (जिसकी प्रति मय रजिस्टर्ड ए डी. की रसीद सलग्न है) पर 60 दिन में कोई निर्णय 
प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप विभाग की गर्भित अनुमति मानते हुए उक्त आदेश जारी किया गया है। 

4. सम्बन्धित निदेशक द्वारा संस्था से प्राप्त ऐसे आदेश की पृष्दाकन प्रति तथा उसके साथ सलग्न पत्नादि के आधार पर 
सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध निर्धारित समय सीमा मे आवश्यक निर्णय नहीं लिए जाने के लिए 
अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाकर राज्य सरकार को अवगत कराया जायेगा। 


क्रमाक प-9 (2]) शिक्षा-5/94 दिनांक 08/03/999 (आदेश सख्या 73) 
विषय :- गैर सरकारी सस्थाओं में कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु गठित चयन समिति में विभागीय प्रतिनिधि 
उपस्थित नहीं होने पर चयन कार्यवाही करने एवं चयन समिति में उपस्थित नहीं होने वाले विभागीय 
के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के सम्बन्ध में। 
प्रायः ऐसा देखने में आया है कि राजस्थान गेर सरकारी शैक्षिक सस्थाएं (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्ते 
आदि) नियम, 993 के नियम 26 (घ) के तहत निर्धारित चयन समिति में विभागीय प्रतिनिधि के उपस्थित नहीं होने के कारण 
सस्थाओ को साक्षात्कार का कार्यक्रम स्थगित करना पड़ता है और साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले उम्मीदवार को भी समय 
एवं धन की अनावश्यक हानि उठानी पड़ती है। 
उक्त परिस्थितियों का परीक्षण करने के उपरान्त राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और 
सेवा शर्तें आदि) नियम, 993 के नियम 92 के तहत ्रदान शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में जारी 
पूर्व समसख्यक परिपत्र दिनाक 05/22/997 में आशिक सशोधन करते हुए निम्न प्रकार व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के 
निर्देश प्रदान किये जाते है- 

.. संस्था द्वारा साक्षात्कार हेतु विभागीय प्रतिनिधि को कम से कम 30 दिन पूर्व आवश्यक सूचना प्रेषित की जावे। 

2. विभागीय प्रतिनिधि यदि सस्था द्वारा निर्धारित की गई साक्षात्कार की तिथि को उपस्थित होने में असमर्थ हो तो संस्था 
को कम से कम ॥5 दिन पूर्व निर्धारित तिथि में आवश्यक सशोधन करते हुए सूचित करें। यदि वे तिथि परिवर्तन की 
ऐसी सूचना न भेज सकें और अन्य आवश्यक कार्य की वजह से निर्धारित बैठक में जा भी न सकें तो वैकल्पिक व्यवस्था 
के रूप मे अपने समकक्ष या अपने अधीनस्थ वरिष्ठतम स्तर के अधिकारी को लिखित में अधिकृत कर अवश्य भेजे। 

3. यदि विभागीय प्रतिनिधि उक्तानुसार सशोषित तिथि को भी अपने आवश्यक कार्य की वजह से उक्त साक्षात्कार मे नहीं 
पहुंच सकते हों तो अपने समकक्ष या अपने अधीनस्थ वरिष्ठतम स्तर के अधिकारी को उक्त साक्षात्कार में भाग लेने 
हेतु लिखित में अधिकृत कर आवश्यक रूप से भेजे। 

4. यदि निर्धारित/सशोधित तिथि को विभागीय प्रतिनिधि अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी उपस्थित नहीं हो तो सस्था 

को यह अधिकार होगा कि विना विभागीय प्रतिनिधि की उपस्थिति के ही साक्षात्कार सम्पन्त करा लें वशर्ते कि चयन 

समिति मे शेष समस्त सदस्य उपस्थित हों तथा विभागीय प्रतिनिधि की अनुपस्थिति की आवश्यक सूचना सम्बन्धित 
निदेशक को एवं राज्य सरकार को साक्षात्कार के तुरन्त पश्चात्‌ प्रेषित कर दें। हि 
सम्बन्धित निदेशक द्वारा ऐसे विभागीय प्रतिनिधि के विरुद्ध आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही करके राज्य सरकार 
को अवगत कराया जायेगा। 
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आदेश क्रमांक प- १(22) शिक्षा-5/88 दिनांक 2/03/999 (आदेश संख्या 74) 
विषय .- गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओं जिनमें 20 या 20 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, के वेतन से भविष्य निधि 
की राशि काट कर कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण अधिनियम, 952 के प्रावधानानुसतार भविष्य निधि 
विभाग को राशि भेजने के सवंध में। 
उपरोक्त विपय में गेर सरकारी शैक्षिक स्थानों के कतिपय प्रवंन्ध सगठनो एवं कर्मचारी सगठनों ने राज्य सरकार 
का ध्यान कानोडिया महाविद्यालय, जयपुर एवं माहेश्वरी, हायर सैकेण्डरी स्कूल, जयपुर द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि अपील 
अधिकरण मे दायर किये गये वाद में अधिकरण द्वारा दिनांक 8/09/998 को दिये गये निर्णय के सबध मे आकर्षित कर 
यह मार्गदर्शन चाहा है कि अधिकरण के उक्त निर्णय के बाद भी क्या गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओ के कर्मचारियों के वेतन 
से काटी जाने वाली भविष्य निधि की राशि को कर्मचारी भविष्य निधि सगठन विभाग मे जमा कराया जाता रहे ? 
इस सम्बन्ध मे अधिकरण द्वारा दिये गये उपरोक्त सदर्भित निर्णय की नवीनतम स्थिति के सन्दर्भ मे परीक्षण उपरान्त 
और विधि विभाग एव वित्त विभाग से परामर्श के अनुसार यह स्पष्ट किया जाता है कि अधिकरण के उक्त निर्णय से गैर 
सरकारी रीक्षिक सस्थाओ के कर्मचारियों की अंशदायी भविष्य निधि के सवध मे वित्त विभाग द्वारा पूर्व मे जारी आदेश क्रमांक 
एफ, 4 (75) वित्त/आर एण्ड ए-]/95 दिनाक 05/08/997 तथा क्रमाक : एफ, 8 (3) विगा/97 दिनाक 24/08/998 
प्रभावित्त नहीं हुआ है। 
अतः सभी ऐसी गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाए जिनमें 20 या 20 से अधिक कर्मचारी कार्यरत है, से यह अपेक्षा की जाती 
है कि वे अपने कर्मचारियों के वेतन से प्रति माह अशदान भविष्य निधि की काटी जाने वाली राशि को क्षेत्रीय भविष्य निधि 
सगठन विभाग में जमा कराना जारी रखेगे। 


आज्ञा क्रमाक प-] (33) शिक्षा-5/83 दिनांक 20/03/999 (आदेश संख्या 75) 

विषय - अनुदान प्राप्त गैर सरकारी सस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित 

वेतनमान) (छठा संशोधन) नियम, 998 के अनुसार सिर्फ एन्‍्द्री वेतनमान दिये जाने के संबंध में। 

उपरोक्त विपयान्तर्गत राज्य में सचालित अनुदान प्राप्त विभिन्‍न गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओं के प्रवन्ध संगठनों एवं 
कर्मचारी सो द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित अभ्यावेदनों मे राजकीय शिक्षण संस्थाओं मे कार्यरत कर्मचारियों को वित्त विभाग 
की अधिसूचना क्रमाक - एफ. 6(5) एफ.डी./रूल्स/998 दिनाक 07/08/98 के द्वारा दिये गये पुनरीक्षित वेतनमानों के 
समान ही उन्हें भी लाभ दिये जाने का अनुरोध किया जा रहा है। 

इस सवध में राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था अधिनियम, 989 की धारा 43 के तहत बने नियम राजस्थान गेर 
सरकारी शैक्षिक सस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्ते आदि) नियम, 993 सपठित विभागीय समसख्यक आदेश 
दिनाक 06/08/993 के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का आवश्यक परीक्षण करने के उपरान्त यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त 
सर्दर्भित अनुदान सम्बन्धी नियमों में इन सस्धाओं में कार्यरत कर्मचारियों की पदोन्नति हेतु कोई प्रावधान किया हुआ नहीं 
है। अतः अनुदान प्राप्त गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को वित्त विभाग के उपर्युक्त सदर्भित आदेशों 
के द्वारा प्रभावी राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) (छठा सशोधन) नियम, 998 के द्वारा लागू वेतनमानों में से 
सिर्फ एन्‍्ट्री स्केल पर लागू वेतनमान ही देय होंगे। सीनियर एवं सलेक्शन वेतनमानों से संबंधित कोई प्रावधान इन पर लागू 
नहीं होंगे। 


क्रमांक प-0 (2) शिक्षा-5/93 पार्ट-ना दिनांक 26/03/999 (आदेश संख्या 76) 


. 


अधिसूचना 


राज्य सरकार, राजस्थान गेर सरकारी शैक्षिक सस्था अधिनियम, 989 की धारा 43 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस 

निमित समर्थ बनाने वाली समस्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान गैर सराकारी शैक्षिक सस्था (मान्यता, सहायता 

अनुदान और सेवा शर्ते आदि) नियम, 993 को और सशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, 

अर्थात्‌- | 

सक्षिप्त नाम और प्रारम्भ - 

(0) इन नियमों का नाम राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्ते आदि) 
(सशोधन) नियम, !999 है। 

(2) ये नियम दिनाक 3/03/999 से प्रवृत्त होगे। 

नियम 45 में संशोधन- राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्ते आदि) नियम, 

993 के विद्यमान नियम 45 के स्थान पर निम्नालिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्‌ - 

45. अधिवार्पिकी की आयु - 


(0) 


(0) 


(॥) 


(शे 


(शे 


(गे 


चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिवाय अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों को अधिवार्षिकी की आयु उस माह 
की अन्तिम तारीख होगी जिसमें वे 58 वर्ष की आयु प्राप्त करते है। विशेष परिस्थितियों मे सरकार इस 
शर्ते को अधित्यक्त कर सकेगी और ऐसे महाविद्यालय अध्यापकों के लिए, जो स्नातकोत्तर, अध्यापन या 
अनुसधान कार्य मे लगे हुए है, 4 वर्ष से अनाधिक की कालावधि के लिए सेवा में विस्तार अनुज्ात कर 
सकेगी। सस्था के किसी भी अन्य कर्मचारी की सेवा मे भी 60 वर्ष की आयु तक राज्य सरकार द्वारा विस्तार 
अनुज्ञात किया जा सकेगा। 

वे अध्यापक जिन्होंने 3। दिसम्बर के पश्चात्‌ अधिवार्पिकी की आयु प्राप्त कर ली है उन्हे सरकार द्वारा 
शैक्षणिक सत्र की समाप्ति या 30 जून तक, जो भी पहले हो, विस्तार अनुज्ञात किया जा सकेगा। 
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की अधिवार्पिकी की आयु 60 वर्ष होगी और उन्हें भी राज्य सरकार द्वारा 2 वर्ष 
के लिए विस्तार अनुज्ञात किया जा सकेगा। 

ऐसे राजनीतिक पीडियो को भी, जो सहायता प्राप्त सस्था मे सचिव के रूप में और अध्यापन कर्मचारिवृन्द 
से भिन्‍न हैसियत में कार्य कर रहे है, 65 वर्ष की आयु तक विस्तार अनुन्नात किया जा सकेगा, यदि वे 
जिले के प्रधान चिकित्सा अधिकारी या मुख्य चिकित्सा अधिकारी के प्रमाण-पत्र के अनुसार शारीरिक रूप 
से उपयुक्त हो और वे सरकार के सामन्य प्रशासन विभाग का अपने राजनीतिक पीड़ित होने का प्रमाण 
“पत्र प्रस्तुत कर दें। 

किसी सेवानिवृत सरकारी कर्मचारी को किसी शैक्षिक सस्था द्वारा किसी भी हैसियत से नियोजित नहीं किया 
जावेगा। | 

सेवा में विस्तार के मामले संस्था द्वारा निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ सरकार को प्रस्तुत किये जायेंगे। 
(क) कर्मचारी का परिशिष्ट-3 में यथाविनिर्दिष्ट आवेदन, 

(ख) विहित् प्रारूप में सरकारी चिकित्सा अधिकारी का चिकित्सा प्रमाण-पत्र, 

(ग) प्रवन्ध द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रति, 


2]] 


(घ) अध्यापकों के मामले मे कम से कम गत तीन पर्पो में उसके शिष्यों के परीक्षा परिणाम को दियाने 
बाला विवरण-पत्र, 

(ड) कर्मचारी द्वारा की गया सतोपजनक सेवा का प्रमाण-पत्र, 
(च) कर्मचारियों की अन्य उत्कुष्ट उपलब्धिं, यदि कोई हो, से सबाधित प्रमाण-पत्र । 

6४9 ऐसे आवेदन सबंधित कर्मचारी की सेवानिवृति की तारीख से कम से कम तीन महिने पहले राज्य सरकार 
का सीधे ही श्रस्तुत कर दिये जाने चाहिए, गिसमें विफल रहने में उन पर विचार नहीं किया जायेगा। 

(५७४) सस्थाओं को विस्तार की देसी मजूर कालाबंधि के लिए उपगत व्यय के संबंध में सामान्य सहायत-अनुदाम 
प्राप्त करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा। 

परन्तु चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से भिन्‍न ऐसे कर्मचारी भी जो 58 बर्ष की आयु पार कर चुके हैं, दिनाक 3/03/999 
को सेवानिवृत ही जायेगे जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन्हें सेवा-विस्तार मजूर नहीं कर दिया गया हो) 


क्रमाक प-9 (9) शिक्षा-5/93 दिनाक 20/05/999 (आदेश संख्या 77) 
विपय - गैर सरकारी सस्कृत शिक्षा से सम्बन्धित संस्थाओं को अनुदान देने एवं अनुदान अन्तिमीकरण के 
आवेदन-पत्रों के निस्तारण करने सम्बन्धी अधिकारों के प्रत्यायोजन के आदेश को निरस्त करने के 
सम्बन्ध में। 
उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा राजस्थान गेर सरकारी शैक्षिक सस्था अधिनियम, 989 की धारा 42 के तहत 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गैर सरकारी संस्कृत शिक्षा से सम्बन्धित संस्थाओं को अनुदान अन्तिमीकाण सम्बस्ध 
अधिकारों के प्रत्यायोजन सम्बन्धी जारी विभागीय समसख्यक आदेश दिनाक 2/02/998 को सस्कृत शिक्षा के सम्बन्ध में 
तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाकर पूर्ववत् व्यवस्था निम्न शर्तों के तहत किए जाने की एतदृद्वारा प्रदान की जाती है। 
।.. सम्बन्धित निदेशक अपने निदेशालय में उक्त कार्य के त्वरित निस्तारण हेतु समुचित व्यवस्था आदेशित करेंगे और 
प्रतिमाह लम्बित मामलों की समीक्षा करेगे। 
निदेशालय द्वाय प्रत्येक माह के अन्त में लम्बित रहे अनुदान सम्बन्धी प्रकरणों की सूची नोटिस बोर्ड पर लगाई जाएगी 
तथा उसकी एक प्रति राज्य सरकार को भी प्रेषित की जाएगी। - 


ब्ऊ 


फ०, है  (6) 880.6:. 5/88 070०१ 03/07/999 [079० १०. 78) 

87 - (गाए ग॑ रिव्यंडटव ए.,6,2, 97३ 5०्मैंट४ ॥0 पोढ एट्ग्टाटाड जी बि०ा-(०0टवापरथा( बंवंट्ते गे च्टूर्व् 

प्राउप्राप्रपंग्5- 

पड़र (०एला०  वैब5 ऐवटा एल्व्ट्वें (० 0क्‍ंट घी पीट उत्वॉट ती 349 लि पी उत्वटरीगाडु जर्गी जी पी एन 
(०ल्ाग्राटा ग॑ व्वात्यांगरने ००ी०हु८ बा बतागांड$ञ्रल ६0 (९ पधवथीलड णी [९ (०चागरादवए ८णॉंदूह८ 0 ज८००गपै- 
खारढ प्थपी रिजुर्ध्पाया टोणों 5९०श८८४ (रिट्राउटवे छत) #प्यैंट णि (0/दगागराध्य। ८०ैल्छुटड (८०८०७) रि/०5. क्‍999 
॥57९8 श6ल गिवबा०९ जिवएकप्रालाए िगरीव्वा०्प, गरवतेध जाप व्यागक्रावागा १९०, ह 23 (2) एआारेणे&७/98 तबव्प 
07/05/999 (८००४ क्षान॑०5८१) 

पराद एव | एड उटरॉकट्वे उत्याॉँट 9 97) आगे ९ फिव्ते 0 पढ़ गाग्रधाध गापीत्यव्वे था घी उतित्ाव॑ ए्रपॉठ 
0पफ्तत्ष छाण्शआणाड दणाएबंगल्प ॥ प्रौटघट ए65 5# 2/50 ७८ (0[0७९व ीटदर्टा एलेटशगाए, 

वुपल वल्शझएा र प्र उटशैंक ० 939 ॥७ बऑटस्‍ट आज ६ आ0]०८०० ॥0 पय पीर ग्रगण्पाए णी पीर बात्वाड लि धर 
एबाण्वे ५ए० 3/2/997 ता ३०८०प्रा7 णी एशहणा ता फछ उत्जाल आय] ट घराप्टथटव व] ग्रह व ७ ९:, टू गा ६०७ 
रण ब्पोलाराईएपवैंदगपर ता व्यापक गई ब्टाशल्ट- 


। 
| 


वुकंड छा शत पीर <णारपराटात्ट ० परिवार एक्मपाला (55 2) शव प्रा | 0 चि० 2]45 तवात्त 23/ 
06/999. 


क्रमांक प-0 (१2) शिक्षा-5/93 दिनांक 097/07/999 (आदेश सख्या 79) 
विषय :- अनुदानित शैक्षिक सस्थाओं में राज्य सेवा निवृत्त कर्मचारियों को नियुक्ति पर देय वेतन एवं सेवा विस्तार 
के सबंध में। 


उपरोक्त विपवन्तर्गत राज्य सरकार के ध्यान मे यह आया है कि राजकीय कर्मचारियों द्वारा कतिपय अनु्ान प्राप्त गेर 
सरकारी शेक्षिक संस्थाओ मे राज्य सेवा से अधिवार्पिकी आयु से पूर्व भी त्याग-पत्र देकर नियुक्ति प्राप्त कर ली जाती है तथा 
अनुदान प्राप्त गैर सरकारी शैक्षिक सस्था में उक्त नियुक्ति के उपरान्त उनके द्वारा राज्य सरकार से पेशन एवं अनुदान प्राप्त 
सख्था से पूरे वेतन की राशि आहरित की जाती है तथा इसके पश्चात्‌ अनुदान नियमों के नियम 45 में सेवा विस्तार सबधी प्रावधानों 
के तहत 58 वर्ष की आयु के उपरान्त भी सेवा विस्तार किये जाने सबधी प्रावधानों का लाभ उठाने का प्रयत्न किय जाता है। 
इस सबंध में राज्य सरकार के स्तर पर प्रकरण का आवश्यक परीक्षण करने के उपरान्त यह निर्देश प्रदान किये जाते 
हैं कि :- | हि 

. किसी भी कर्मचारी द्वारा राज्य सेवा से त्याग पत्र देने के उपरान्त अनुदान प्राप्त शैक्षिक सस्था मे अनुदान नियमो में 
वर्णित प्रक्रिया का पालने करते हुए नियुक्ति पर उन्हे पूर्व मे प्रा रहे वेतन को सरक्षित करते जो वेतन सस्था द्वारा 
दिया जाता है उसमे से कर्मचारी को सरकार से प्राप्त पेंशन की राशि घटाने के वाद शेष राशि का ही भुगतान किया 
जायेगा तथा राज्य सरकार द्वारा भी उक्त शुद्ध राशि पर ही अनुदान देय होगा। 

2. राज्य सेवा से त्याग-पत्र देकर नियुक्त किये हुए किसी भी कर्मचारी की 58 वर्ष की अधिवार्पिकी आयु के पश्चात्‌ 
राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था नियम, 993 के नियम 45 के तहत सेवा विस्तार सवधी प्रावधानों के क्रम में 
उसे सेवा विस्तार का लाभ देय नहीं होगा क्योकि उसे राज्य सरकार द्वारा पेशन आदि की सुविधाओं, का लाभ मिलता 
रहेगा। 


क्रेमाक प- 72() शिक्षा-5/97 दिनाक 28/07/999 (आदेश सख्या 80) 
विपय :- वर्तमान में अनुदान प्राप्त कर रही गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं को वर्ष 7998-99 से अनुदान की 
प्रोविजनल स्वीकृति देने से पूर्व सुनिश्चित किए जाने वाले निर्देशों की पालना 3 अक्टूबर, 999 तक 
स्थापित किए जाने के सम्बन्ध में। ४ 
उपरोक्त विषयान्तर्गत समसख्यक आदेश दिनाक 28/04/998 में जहा-जहा भी वर्ष/सत्र 997-98, 998-99 एव 
999-2000 प्रयुक्त हुए थे उनके स्थान पर विभागीय समसख्यक आदेश दिनाक 6/2/998 से क्रमशः वर्ष/सत्र !998- 
90, 999-2000 एवं 2000-0। प्रतिस्थापित किए जाने सम्बन्धी आदेशों मे आशिक सशोधन करते हुए विभागीय समसख्यक 
आदेश दिनाक 28/04/998 की पालना दिनाक 3] अक्टूबर, 999 तक के लिए स्थगित की जाती है। 


कपाक प-]। (0) शिक्षा- 590 दिनांक 28/07/999 (आदेश सख्या 87) 


विषय :- अनुदान प्राप्त विमान गैर सरकारी शैक्षिक ससथाओं में पद स्वीकृति के नॉमर्स तथा विमान पदों की 
समीक्षा करने सम्बन्धी आदेशों को 3। अक्टूबर तक स्थगित किए जाने के साम्वन्ध में। 

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय समसख्यक आदेश दिनाक 06/06/998 में जहा-जहा भी वर्ष/सत्र 998-99 एव 

[298 उल्लेखित था उसके स्थान पर विभागीय समसख्यक आदेश दिनाक 6/2/998 के द्वारा वर्ष/सत्न 999-2000 एव 


2]3 


999 तक प्रतिस्थापित किए जाने सम्बन्धी आदेशों में आशिक सशोधन करते हुए विभागीय पूर्व समसंख्यक आदेश दिनाक 
06/06/998 को 3। अक्टूबर, 999 तक के लिए स्थगित किया जाता हे। 


क्रमाक प-9 (9) शिक्षा-5/93 दिनांक 30/07/999 (आदेश संख्या 82) 
विषय - अनुदान प्राप्त गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओं को गत वर्षों के दायित्वों का भुगतान करने के संबंध में 
दिशा निर्देश) 


उपरोक्त विपयान्तर्गत राज्य सरकार के ध्यान मे यह आया है कि विभिन्‍न सक्षम अनुदान स्वीकृत अधिकारियों द्वारा 
सस्थाओ को गत वर्षों का भुगतान राजस्थान गैर सरकारी शेक्षिक सस्था नियम, 993 के नियम ॥4 टिप्पणी ७] के तहत 
विना राज्य सरकार की स्वीकृति के ही भुगतान कर दिया जाता है, जो कि उचित नहीं है। 

अत समस्त सक्षम अनुदान स्वीकृत अधिकारियों को यह निर्देश प्रदान किये जाते हैं कि संस्थाओं को गत वर्षों के क्लेमों 
का भुगतान से पूर्व राज्य सरकार से राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था नियम, 993 के नियम ॥4 टिणर्णी ५। के तहत 
आवश्क स्वीकृति प्राप्त करके ही उन्हें भुगतान किया जावे। 

साथ ही चालू वित्तीय वर्ष के लिए अनुदान सम्बन्धी स्वीकृत प्रावधान मे से पहले चालू वर्ष के अनुदान क्लेमों का भुगतान 
किया जावे तथा उसके वाद शेप रही राशि मे से सस्थाओं को गत वर्षो के क्लेमों के सही पाये जाने तथा राज्य सरकार 
से स्वीकृति लेने के बाद आनुपातिक भुगतान किया जावे। 


के 


क्रमाक प- ] (35) शिक्षा-5/82 दिनांक 03/08/999 (आदेश सख्या 83) 
अधिसूचना 
राज्य सरकार, राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था अधिनियम, 989 की धारा 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त 
उसे समर्थ बनाने वाली समस्त अन्य शक्त्यो का प्रयोग करते हुए, राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था (मान्यता, सहायता 
अनुदान और सेवा शर्ते आदि) नियम, 993 को और सशोधित करने के लिए इसके द्वार निम्नलिखित नियम वनाती हे, अर्थात 
! संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 
() इन नियमों का नाम राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्ते आदि) 
(द्वित्तीय सशोधन) नियम, 999 है, 
(४) ये राजपत्र मे इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होगे। 
2. नियम 47 में सशोधन- 
(0. राजस्थान गेर सरकारी शैक्षिक सस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और शर्ते आदि) नियम, 993 (जिन्हे इसमें 
इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के नियम 47 के उपनियम () में जहा कहीं विद्यमान अभिव्यक्ति “240 
दिन” आयी हो, उसके स्थान पर अभिव्यक्ति “300 दिन” प्रतिस्थापित की जायेगी। 
(9 उक्त नियमों के नियम 47 के उप नियम (2) के विद्यमान खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया 
जायेगा, अर्थात्‌:- है 
“(ख) विद्यालयों और महाविद्यालयों का अध्ययन स्टाफ एक कलैण्डर वर्ष में पन्दरह दिन की रियायती छुट्टी 
हकदार होगा। छुट्टी लेखे में प्रत्येक कलेण्डर वर्ष के समाप्ति के तुरन्त पश्चात पद्रह दिन की रियायर्ती 
छुट्टी जमा की जायेगी, इस प्रकार सजमा की गयी रियायती छुट्टियों, का अनुपयुक्त भाग, अधिकतम 300 
दिन तक के अध्यधीन रहते हुए, आगामी वर्ष मे अग्रनीत करने के लिए अर्हित होगा।” 


डाव 


3. नियम 52 के संशोधन- 
6) उक्त नियमों के नियम 52 के उप नियम (]) में जहा कहीं विद्यमान अभिव्यक्ति “तीन बार” आयी हो, उसके 
स्थान पर अभिव्यक्ति “दो वार” प्रतिस्थापित की जायेगी। 
0» उक्त नियमों के नियम 52 के उप नियम (2) में विद्यमान अभिव्यक्ति “90 दिन” के स्थान पर अभिव्यक्ति “20 
दिन” प्रतिस्थापित की जायेगी। 


क्रमांक प-9(9) शिक्षा-5/93 दिनांक 03/08/999 (आदेश सख्या 84) 

विषय :- गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं में परिवीक्षा पर रखे गए कर्मचारियों को हटाने के लिए नोटिस की अवधि 

के स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में। 

उपरोक्त विषयान्तर्गत कतिपय संख्याओं द्वारा राजस्थान गेर सरकारी शैक्षिक सस्था नियम, ।993 के नियम 30 के सदर्भ 
में राज्य सरकार से यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया हे कि परीविक्षाधीन कर्मचारियों की यदि सस्था सेवा से पृथक करना 
चाहे तो उन्हें कितनी अवधि का नोटिस दिया जाना होगा। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के स्तर पर अनुदान निमय, 30,39 
एवं इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा जारी पूर्व परिपत्र क्रमाक एफ ॥7 (52) शिक्षा-5/9] दिनाक 3//97 के क्रम में प्रकरण 
का आवश्यक परीक्षण करने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा राजस्थान गेर सरकारी शैक्षिक सस्था नियम, ॥993 के नियम 
92 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह स्पप्ट किया जाता है कि सस्थाओ द्वारा किर्सः भी परीविक्षा्धीन कर्मचारी 
को यदि 6 माह की अवधि के अन्दर हटाया जाता है तो उन्हें एक माह का नोटिस देना होगा अन्यथा 6 माह या उससे अधिक 
अवधि तक कार्यरत परीविक्षार्थान कर्मचारी को हटाए जाने पर उसे 3 माह का नोटिस या वेतन देना होगा। 


क्रमांक प-9 (9) शिक्षा-5/95 दिनाक 07/08/999 (आदेश संख्या 85) 

विषय :- अनुदान प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं को अतिरिक्त पदों की स्वीकृति के संबंध में। 

उपरोक्त विपयान्तर्गत राज्य सरकार संस्थाओं को अतिरिक्त पदो की स्वीकृति के सवध में क्रमाक एफ ॥। (॥) 
शिक्षा-5/93 दिनाक 25/06/98 के द्वारा विद्यमान अनुदान प्राप्त शैक्षिक सस्थाओ को अतिरिक्त पद स्वीकृति किये जाने 
सम्बन्धी समस्त प्रस्ताव, अनुदान समिति की अभिशपा के वाद ही वित्त विभाग को भेजे जाने के सम्बन्ध मे लिये गये निर्णय 
की वजह से विद्यमान अनुदान प्राप्त संस्थाओ को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड रहा है क्योकि सस्थाओं द्वारा 
अतिरिक्त पदों की माग विद्यालय में विद्यार्थियों की सख्या बढ़ने पर अतिरिक्त-बर्ग_(सेक्शन) खोलने पर ही की जाती है। 
अत नये सेक्शन हेतु उन्हें जल्दी से जल्दी अतिरिक्त पद स्वीकृत किया जाना अपेक्षित है ताकि पढाई में नुकसान नहीं हो 
जवकि अनुदान समिति की बैठक प्रशासनिक कारणों की वजह से बार-बार कराया जाना सम्भव नहीं हो पाता है। 

यह भी उल्लेखनीय हे कि राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था नियम, 993 के नियम ।7 में भी ऐसा कोई प्रावधान 
नहीं है कि अतिरिक्त पदों की स्वीकृति प्रस्ताव अनुदान समिति की अभिशपा के वाद ही वित्त विभाग को प्रेषित किया जाए। 

अत, राज्य सरकार द्वारा उपर्युक्त प्रकरण पर विस्तृत रूप से विचार करने के उपरान्त अनुदान समिति की अभिशपा 
के बाद अतिरिक्त पद स्वीकृत किये जाने सम्बन्धी विभागीय परिपत्र क्रमाक एफ. (7) शिक्षा-5/93 दिनाक 25/06/998 
को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए समस्त निदेशालयों को अनुदान नियम ।7 मे निर्धारित प्रक्रिया एव प्रपत्र में अतिरिक्त 
“5 स्वीकृत करने सम्बन्धी प्रस्ताव ग्रेपित करने के लिए निर्देशित किया जाता है। 

उक्त पत्र विभाग की आई.डी.सख्या 206 दिनाक 24/07/999 से प्राप्त सहमति उपरान्त जारी है। 
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क्रमांक प-(9) (9) शिक्षा-5/93 दिनांक 07/08/999 (आदेश संख्या 80) 
विषय - गैर सरकाशी शैक्षिक संस्थाओं के अनुद्यन सम्बन्धी प्रकरणों के निस्तारण के स्वंध में व्यवस्था का 
स्पष्टीकरण। 
उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार के ध्यान में यह आया है कि राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 
989 के तहत बने नियम, 995 के नियम ॥ के तहत प्रस्तावित प्रावधान के क्रम में कतिपय यह स्पष्ट नहीं है कि 
कौन-कौनसे प्रकरण विना अनुदान समिति की अभिशपा के ही राज्य सरकार के स्तर पर प्रशासनिक निर्णय लिया जा सकता है। 
इस सवध में प्रकरण का विस्तृत परीक्षण करने के उपरान्त यह स्पष्ट किया जाता है कि :- धि 
। अनुदान समिति के समक्ष केवल नई सस्थाओ को अनुद्यान पर लेने हेतु एव अनुदान प्रतिशत में वृद्धि करने के मामले 
ही प्रस्तुत किये जायेंगे। 
2. निम्न प्रकरण विना अनुदान समिति की अभिशपा के ही राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक निर्णय लेकर स्वीकृत किये 
जा पकेगे- ह 
(अ) विद्यमान अनुदान प्राप्त सस्थाओ को नये सकाय खोलने पर अनुदान देने, 
(ब) विद्यमान अनुदान प्राप्त सस्थाओ को क्रमोन्नत करने की स्वीकृति देने के उपरान्त अनुदान देने एव 
(स) विद्यमान अनुदान प्राप्त संस्थाओ की सख्या बढ़ने पर अतिरिक्त पदों को स्वीकृत किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव। 
साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अनुदान समिति जिसमें वित्त विभाग का प्रतिनिधि भी उपस्थित हो, की 
अभिशपा से स्वीकृत किये जाने वाले प्रस्ताव पुनः सहमति के लिए वित्त विभाग को ग्रेषित नहीं किये जायेगे वशर्ते पर्याप्त वेट 
प्रावधान हो अन्यथा सिर्फ अतिरिक्त बजट की मांग के प्रस्ताव ही वित्त विभाग को भेजे जायेगे। 
उक्त स्पष्टीकरण वित्त विभाग की आई डी सख्या 206 दिनाक ।4/07/999 से प्राप्त सहमति उपरान्त जारी है। 


क्रमांक प-9 (9) शिक्षा-5/99 दिनांक 23/08/999 (आदेश संख्या 0 
विषय -- शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों द्वारा ली जाने वाली फीस को उनकी आय में सम्मिलित करने के सवंध मैं। 
उपरोक्त विपयान्तर्गत राज्य सरकार के ध्यान में यह आया है कि राज्य में सचालित शिक्षक प्रशिक्षण महाविधालयों द्वारा 

ली जाने वाली ट्यूशन फीस को उनके द्वारा अपनी आय में सम्मिलित नहीं किया जाता है, जबकि इन संस्थाओं द्वारा जो 

भी ट्यूशन फीस ली जाती है उसे सम्पूर्ण रूप से आय में सम्मिलित किया जाना चाहिए। हालाकि राज्य सरकार द्वारा पिन 
अभी राज्य में संचालित गैर सरकारी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों को अनुदान दिये जाने की नीति नही रही है फिर भी, 
गांधी विद्या मदिर, सरदारशहर, चूरू, गो.से. विद्या भवन, उदयपुर एवं श्री गोवर्धन लाल शाह कावरा महाविद्यालय, जोपपुर 
जो कि शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हैं, को राज्य सरकार द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक ससस्‍्था नियम, 993 के तह 
अनुदान दिया जा रहा है। 

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट किया जाता है कि राज्य में सचालित समस्त गैर सरकारी शिक्षक प्रशिक्षण महारविधातयों 
को उनके द्वारा ली जाने वाली ट्यूशन फीस को अपनी आय में सम्मिलित करना होगा। इसी क्रम में जिन शिक्षण अधिक 
महाविद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जा रहा है उन्हें ट्यूशन फीस की राशि अपनी आय में सम्मिलित करने 
के वाद शेष वी व्यय पर नियमानुसार अनुदान देय होगा। 

उक्त चिदेश चालू वित्तीय वर्ष प्रभावी माने जायेगे। 


क्रमाक प-9 (9) शिक्षा-5/93 दिनांक 23/09/999 (आदेश संख्या 88) 
विपय :- अनुदान प्राप्त गैर सरकारी शैक्षिक संस्था में किसी भी निलम्बित कर्मचारी के विरुद्ध 6 माह तक 
विभागीय जाच पूर्ण नहीं होने पर उसे पेण्डिंग जांच रखते हुए बहाल किये जाने के सबंध में। 
उपरोक्त विपयान्तर्गत राज्य श्षरकार के ध्यान में यह आया है कि अनुदान प्राप्त गेर सरकारी शैक्षिक सस्थाओ में कार्बरत 
कर्मचारियों के विरुद्ध सस्थाओं को शिकायत प्राप्त होने पर उनके द्वारा सवधित कर्मचारी के विरुद्ध राजस्थान गैर सरकारी 
तक्षिक संस्था नियम, ॥993 के नियम 39 के तहत विभागीय जांच प्रारम्भ करके नियम 38 के तहत्त उस कर्मचारी को निलम्बित कर 
दिया जाता है तथा सस्थाओं द्वारा निलम्बित कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय जाच को तत्परता से पूर्ण करने की कार्यवाही नहीं 
* की जाती है। इससे एक तरफ सस्था में अध्ययनरत विद्यार्थियों के अध्ययन के विपरीत श्रभाव पडता हे तो दूसरी तरफ राज्य सरकार 
की भी ऐसे निलम्बित कर्मचारी के लिए अनुदान के रूप में दी जाने वाली राशि का अनावश्यक ही व्यय भार वहन करना होता है। 
अतः राज्य सरकार के स्तर पर उक्त प्रकरण का विस्तृत रूप से परीक्षण करने के उपरान्त यह निर्देश ग्रदान किये 
जाते हैं कि - 

. प्रत्येक संस्था के लिए यह आवश्यक होगा कि निलम्बित कर्मचारी के विरुद्ध 6 माह की अवधि में निश्चित रूप से 
विभागीय जाच पूरी कर ली जाय वशर्ते उस कर्मचारी के विरुद्ध कोई फोजदारी के गम्भीर प्रकरण विचाराधीन नहीं हो। 
यदि निल्लम्बित व्यक्ति की किसी कारणवश 6 माह की अवधि से अधिक समय तक विभागीय जाच लम्बित रहती है 
तो ग़ज्य सरकार द्वारा किसी भी स्थिति मे 6 माह से अधिक अवधि के लिए देय निर्वहन भत्ते पर कोई अनुदान का 
भुगतान नहीं किया जायेगा। 

3. निलम्बित कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय जाव में अनुदाय नियम, 39 के ग्रावधानानुसार विभागीय प्रतिनिधि की उपत्थित 
के बिना संस्था द्वारा विभागीय जांच की कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी तो वह यधोचित विभागीय जाच नहीं मानी जायेगी। 


प्ज 


क्रमांक प-9 (9) शिक्षा-5/93 दिनांक 06//999 (आदेश सख्या 89) 
विपय.-. स्वीकृत पदों के अलावा अन्य कार्यरत व्यक्तियों को उनके पदस्थापन स्थान पर तुरन्त वापिस भेजने 
के सम्बन्ध में। 


उपरोक्त विपयान्तर्गत राज्य सरकार के ध्यान में यह लाया गया है कि कतिपय कार्यालयों एवं विद्यालयों मे उनके यहा 
सबूत पदों से ज्यादा व्यवितत अन्य जगह से ग्रतिनियुक्ति पर बुलाकर कार्यरत हैं। उनका वेतन भी प्रतिनियुवित् स्थान से 
हो उनके पूर्व पदस्थापित स्थान पर रिक्ति के विरुद्ध आहरित किया जाता है। ऐसी कार्यवाही न केवल सामान्य, वित्तीय एव 
लेखा नियमों के विरुद्ध है वरन्‌ प्रशासनिक दृष्टि से भी उचित नहीं है। अतः राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति 
का परीक्षण करने के उपरान्त निम्न प्रकार निर्देश प्रदान किए जाते है - 

!... किसी भी कार्यालय एव विद्यालय में उनके यहा स्वीकृत पदों से अधिक व्यक्ति कार्यरत नहीं रहेगे। जहा भी ऐसे कार्यरत 
है उम्हें तुरन्त उनके पदस्थापन स्थान पर भेज दिया जाए तथा नवम्वर, 999 माह का वेतन उन्हे अपने पदस्थापन 
स्थान से ही आहरित होकर देय होगा। 

2. जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों के स्तर पर विद्यमान पूल व्यवस्था को वत्काल समाप्त करते हुए उक्त पूल स्वस्थ 

उप निदेशक स्तर पर किए जाने के आदेश प्रदान किए जाएं तथा सम्बन्धित विभागीय निदेशक उस क्षेत्र विषय की 

स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपने अन्तर्गत प्रत्येक उप निदेशक जो सम्भाग हेतु नए सिरे से पूल में रखे जाने वाले 
अध्यापकों की सख्या का निर्धारण करेगे। 

(0 इस प्रकार अब तुरन्त प्रभाव से प्रारम्भिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा के जिला शिक्षा 
कोई पूल नहीं होगा। उप निदेशक स्तर पर बनाए जाने वाले पूल मे अत्यन्त आवश्यकता के 


व 


॥ अधिकारीयों के स्तर पर 
अनूखूप ही पदों 


3 


(क) 


की सख्या का निर्धारण सम्बन्धित निदेशकों के द्वारा किया जवेगा तथा जिला शिक्षा अधिकारियों के यहा के पूल 
पद समाप्त होने से अधिशेष अध्यापकों के पदस्थापन आदेश पूर्व अनुमोदन के वाद जारी किए जावें। 

जिला शिक्षा अधिकारियों के स्तर की पूल व्यवस्था समाप्त कर उप निदेशक जोन स्तर पर पूल व्यवस्था का पुन 
निर्धारण कर लागू करने से प्रत्येक जोन में शिक्षकों के पद अधिशेय होंगे, उन्हें समाप्त रकर उन पर कार्यरत 
शिक्षकों को विभाग में समकक्ष रिक्त पदों पर प्दस्थायन कर दिया जबे। जोन स्तर पर ग्रारम्मिक एवं माध्यमिक 
शिक्षा के उपनिदेशकों के यहा पूल में निर्धारित शिक्षकों की वर्गवार संख्या तय कर उसकी सूची राज्य सरकार 


को भी शीघ्र भेजी जावे। 


उप निदेशक द्वारा पूल से जिस भी व्यक्ति को जब भी अस्थाई तोर पर पदस्थापित किया जाएगा उसे अस्थाई तोर 


पर रिक्त पद के विरुद्ध ही पदस्थापित किया जावेगा एवं उसके पदस्थापन किए णाने वाले आदेश में पदस्थापन के 
कारणो का मय औचित्य व अवधि का विस्तृत उल्लेख करना होगा। 


अध्यापको की अत्यन्त आवश्यकता होगी तोः- 
0) अध्यापक ग्रेड-प्रथम एवं प्रधानाचार्य की वेतन श्रूखला तक के पदो के सम्बन्ध में सम्बन्धित निदेशक उचित कारणों 
सहित पूर्णत अस्थाई तौर पर निश्चित अवधि के लिए पदस्थापना कर सकेंगे जो उस अवधि के पश्चात्‌ स्वत 
समाप्त होगा व यह अवधि किसी भी सूरत में शिक्षा सत्र से अधिक नहीं होगी। ऐसे मामलों में विशेष कारणों 
को स्पष्ट करते हुए निदेशक को स्वय के हस्ताक्षर से आदेश जारी करने होगे। 

उक्त निर्देशों की सख्ती से पालना तत्काल प्रभाव से किए जाने की सुनिश्चित व्यवस्था की जाए] 


क्रमांक प-9 (9) शिक्षा-5/93 
विषय - अनुदान प्राप्त गैर सरकारी शैक्षिक सस्था में कर्मचारियों की नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया का सरलीकरण। 
उपरोक्त विपयान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा गैर सरकारी शैक्षिक संस्था नियम, 26 से 28 में वर्णित प्रक्रिया के दिशा निर्देशों 
की पालना हेतु निम्न विभागीय परिपत्रों से वस्तुस्थिति स्पष्ट की हुई है- 


आदेश संख्या 


क्र.सं, 
(४ 


2. 


परिपत्र क्रमांक 
एफ.9(2॥) शिक्षा 5/94 


एफ 0 (2॥) शिक्षा-5/95 


74 


22 


दिनांक 
08/03/999 


9.3.98 


यदि किन्हीं विशेष प्रशासनिक कारणों से कुछ समय के लिए किसी कार्यालय या विद्यालय में स्वीकृत पदों से अधिक 


दिनाक 03/72/999 (आदेश सख्या 90) 


विषय 


कर्मचारियों के चयन हेतु समिति मे 
यदि निर्धारित समय पर सूचना 
बावजूद भी विभागिय प्रतिनिधि उपस्थित 
नहीं होता है तो सस्था विना 


-प्रतिनिधि की उपस्थिति के भी साक्षककार 


कर सकती है। 

साक्षात्कार के बाद सस्था द्वारा प्रेषित 
प्रकरणों पर नियुक्ति अनुमोदन अधिकारी 
को 45 दिन मे निश्चित रूप से 
कार्यवाही करनी होगी अन्यथा संस्था 
गर्भित नियुक्ति अनुमोदन मानकर 
अग्रिम कार्यवाही कर सकेगी। 





विभाग द्वारा गेर सरकारी शैक्षिक संस्थाओ में नियुक्ति अनुमोदन के सबंध में जारी उपर्युक्त परिपत्नो के क्रम में राज्य 
सरकार के ध्यान मे यह भी लाया गया है कि सस्थाओ द्वारा साक्षात्कार करने के बाद बहुत लम्बे समय तक सक्षम नियुक्ति 
अनुमोदन अधिकारी को प्रकरण अनुमोदनार्थ प्रेषित नहीं किये जाते हैं जिसकी वजह से न केवल सक्षम अधिकारियों के यहा ही 
प्रकरण के निस्तारण मे कठिनाई होती है वरन्‌ सस्थाओ मे पढ रिक्त रहने के कारण विद्यार्थियों की पढाई में भी नुकसान 
उत्पन्न होता है। 

अतः राज्य सरकार द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था नियम, ॥993 के नियम 93 के तहत प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं मे नियुक्ति अनुमोदन सम्बन्धी उपर्युक्त सन्दर्भित विभागीय परिपत्रों के क्रम 
में यह और निर्देश प्रदान किये जाते है कि यदि किसी सस्था द्वारा साक्षात्कार करने के लिए 45 दिन के अन्दर नियुक्ति 
अनुमोदन सम्बन्धी प्रकरण सक्षम नियुक्ति अनुमोदन अधिकारी के यहा प्रेषित नहीं किया गया तो सस्था द्वारा किया गया यह 
साक्षात्कार निरस्त मानते हुए सस्था का आवश्यक स्पष्टीकरण प्राप्त कर उसके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही पर भी सक्षम 
अधिकारी द्वारा विचार किया जायेगा। 

विभाग को यह भी शिकायत प्राप्त होती रहती है कि साक्षात्कार के पश्चात्‌ सस्थाओ द्वारा सक्ष्म नियुक्ति अनुमोदन 
अधिकारी के पाप्त अनुमोदन हेतु प्रस्ताव भिजवाने के 45 दिन मे नियुक्ति अनुमोदन नहीं करके अनावश्यक एतराज लगा 
दिया जाता है ताकि सस्था गर्भित नियुक्ति अनुमोदन मानकर कार्यवाही नहीं कर सके। जब चयन प्रक्रिया के दौरान विभागीय 
प्रतिनिधि भाग लेता है तो फिर अनुमोदन अधिकारी को एतराज करने का कोई विशेष आधार नहीं रह जाता है, केवल विशेष 
स्थितियों को छोडकर जैसे नियुक्ति प्रक्रिया के समय उपलब्ध करवाई गई सूचना गलत रही हो आदि। नियुक्ति अनुमोदन 
अधिकारी की यह जिम्मेदारी है कि वे अनावश्यक एतराज नहीं लगाए, जो भी जरूरी एतराज हों सभी एक साथ लगाए एवं 
नियुक्ति अनुमोदन के बारे में श्र निर्णय ले। यदि प्रस्तावित नियुक्ति का अनुमोदन, अनुमोदन अधिकारी द्वारा नहीं किया 
जाता है तो स्पष्ट कारणो सहित आदेश पारित करना होगा। अनावश्यक विलम्ब के मामले में राज्य सरकार के ध्यान में आने 
पर नियुक्ति अनुमोदन अधिकारी के विरुद्ध भी कार्यवाही की जायेगी। 

फमस्त सक्षम नियुक्ति अनुमोदन अधिकारियो को उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित कराने व इस परिपत्र का यथोचित 
अचार-प्रसार समस्त अनुदान प्राप्त संस्थाओ में किये जाने की समुचित व्यवस्था की जाए। 


क्रमाक प-9 (9) शिक्षा-5/93 दिनाक 08.2.999 (आदेश सख्या 97) 
विषय :- वर्तमान में अनुदान प्राप्त कर रही शैक्षिक संस्थाओं के लिए समीक्षा हेतु निर्धारित नॉर्म्स को स्थगित किए 
जाने के सम्बन्ध में। | 


कु उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय समसख्यक आदेश दिनाक 6.6 98 में निर्धारित विद्यमान अनुदान प्राप्त गैर सरकारी 
शैक्षिक सस्थाओ में पदों की स्वीकृति सम्बन्धी मॉर्म्स के अनुसार समीक्षा करने सम्बन्धी आदेशों की पुन समीक्षा सम्बन्ध 
गरक्रिया विचाराधीन है अतः उक्त सन्दर्भित आदेश दिनाक 6.6.98 को दिनाक 3.2.99 तक स्थगित किया जाता है। 


क्रमाक प-2 ()) शिक्षा-5/97 दिनांक 8.72 999 (आदेश संख्या 92) 

विषय :- अनुदान प्राप्त कर रही गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं को प्रोविजनल अनुदान देने से पूर्व सुनिश्चित किये 

जाने वाले निर्देशों को 3.2.99 तक स्थगित किये जाने के स्वंध में। ५ हि 

गेशेक उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय समसख्यक आदेश दिनाक 28.4.98 में निर्धारित विधमान अनुदान ग्रात्त वर सरकारी 

शशषिक संस्थाओंको प्रोविजनल अनुदान स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध मे जारी निर्देशों की पुनः समीक्षा सम्बन्धी प्रक्रिया 
विचाराधीन है अतः उक्त संदर्भित आदेश दिनाक 28.4.98 को दिनाक 3.2.99 तक स्थगित किया जाता हैं। 
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क्रमाक प-9 (9) शिक्षा-5/93 दिनाक 27.2.999 (आदेश संख्या 93) 

विषय :- अनुदान प्राप्त गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं में रिक्त पदों के विरुद्ध दैनिक वेतन पर कर्मचारी रखे जाने 

के संबंध में। 
उपरोक्‍त विपयान्तर्गत वित्त विभाग द्वारा अपने परिपत्र दिनाक 0.6.99 से राज्य में अनुदान प्राप्त सस्थाओं में भी 
रिक्त पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में लगाये गये प्रतिवन्ध में शिथिलता दिये जाने के लिये विभिन्‍न संस्थाओं से अभ्यावेदन 
प्राप्त हुये है तथा राज्य सरकार के ध्यान में यह आया है कि कतिपय नियुक्ति अनुमोदन सक्षम अधिकारियों द्वारा दिनाक 

0 06 99 के वाद भी रिक्त पदों के विरुद्ध सस्थाओं द्वारा की गई नियुक्तियों का अनुमोदन कर दिया गया है जो कि वित्त 

विभाग के उपर्युक्त परिपत्र दिनाक 0 06.99 के प्रतिकूल है। 
राज्य सरकार के स्तर पर विभिन्‍न शैक्षिक सस्थाओं से अध्यापकों के पद रिक्त रहने से पढ़ाई में व्यवधान सबधी 

अभ्यावेदन एवं वित्त विभाग के परिपत्र दिनाक 0 06 99 में प्रतिवन्ध के वावजूद भी कतिपय अधिकारियों द्वारा नियुक्तियों 
का अनुमोदन कर दिये जाने सवधी तथ्य का आवश्यक परीक्षण करने के उपरान्त निम्न प्रकार आदेश प्रसारित किये जाते हैं- 

. किसी भी अनुदान प्राप्त शैक्षिक सस्था में दिनाक 0.06 99 को रिक्त पद के विरुद्ध नियमित कर्मचारी की नियुक्ति 
का अनुमोदन नहीं किया जावे। चाहे नियुक्ति की प्रक्रिया दिनाक 0 06.99 से पूर्व ही शुरू हो गई हो यदि वित्त 
विभाग के इन आदेशों की अवहेलना मे किसी भी अधिकारी द्वारा नियुक्ति का अनुमोदन किया हुआ पाया गया तो 
उसको व्यक्तिगतरूप से दोषी मानते हुये कार्यवाही की जायेगी। 

2. अनुदान प्राप्त सस्थाओं में प्रथम व द्वितीय श्रेणी ओर तृतीय श्रेणी के अध्यापकों के रिक्त पदों के विरुद्ध सस्थाओं 
द्वारा चालू शैक्षिक सत्न मे सेवानिवृत्त ऐसे अध्यापक जो कि समकक्ष पद की योग्यता रखते हों और उनकी आयु 65 
वर्ष नहीं हुई है को प्रथम व द्वितीय श्रेणी रुपये 725/- (अक्षरे रुपये एक सो पच्चीस मात्र) प्रतिदिन एवं तृतीय श्रेणी 
रुपये 00/- (अक्षरे रुपये एक सौ मात्र) आधार पर दैनिक वेतन पर रखा जायेगा। 
सस्था में रिक्त पद के विरुद्ध इस प्रकार रखे गये सेवानिवृत्त व्यक्तियों पर खर्च की गई राशि पर सस्था को विद्यमान 

में देय दर से ही अनुदान देय होगा। 
यह स्वीकृति वित्त विभाग की आई. डी. सख्या 686 दिनाक 08.2 99 से सहमति उपरान्त जारी है। 


क्रमांक प-9 (9) शिक्षा-5/93 दिनांक 78..2000 (आदेश सख्या 9) 
विषय :- वर्तमान में अनुदान प्राप्त कर रही शैक्षिक संस्थाओं के लिये समीक्षा हेतु निर्धारित नॉर्म्स को स्थगित 
किये जाने के सम्बन्ध में। 


उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय समसख्यक आदेश दिनाक 06 06.98 में निर्धारित विद्यमान अनुदान प्राप्त गैर सरकारी 
शैक्षिक संस्थाओं में पदों की स्वीकृति सम्बन्धी नार्म्स के अनुसार समीक्षा करने सम्बन्धी आदेशों की पुनः समीक्षा सम्बन्धी 
प्रक्रिया विचाराधीन है। अतः निर्देशानुसार उक्त सन्दर्भित आदेश दिनांक 06.06.98 को दिनाक 5.03.2000 तक स्थगित 
किया जाते हैं। 


क्रमांक प-2 (॥) शिक्षा-5॥97 दिनांक 8..2000 (आदेश सख्या 95) 
विषय :- अनुदान प्राप्त कर रही गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं को प्रोविजनल अनुदान देने से पूर्व सुनिश्चित किये 

जाने वाले निर्देशों को दिनाक 3.03.2000 तक स्थगित किये जाने के सम्बन्ध में। 
उपरोक्त विपयान्तर्गत विभागीय समसख्यक आदेश दिनाक 28.04.98 में निर्धारित विद्यमान अनुदान प्राप्त गैर सरकारी 
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शैक्षिक संस्थाओं को प्रोविजनल अनुदान स्वीकृत किये जोन के सम्बन्ध में जारी निर्देशों की पुनः समीक्षा सम्बन्धी प्रक्रिया 
विधाराधीन है। अतः निर्देशानुसार उक्त संदर्भित आदेश दिनाक 28 04.98 को दिनाक 3 03.2000 तक स्थगित किया 
जाता है। 


क्रमांक प-9 (9) शिक्षा-5/93 दिनाक 0.03.2000 (आदेश संख्या 96) 
विषय :- अनुदानित गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं में शाला प्रधान (प्रधानाध्यापक / प्रधानाचार्य) के रिक्त पद पर 
नियुक्ति के सम्बन्ध में। 


उपरोक्त विषयान्तर्गत वित्त विभाग के परिपत्र क्रमाक एफ-9(॥) वित्त-।/आय-व्यय/99 दिनाक 0 06.99 के द्वारा 
रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु लगाये प्रतिवन्ध, अनुदान प्राप्त गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओं पर भी लागू होते है। यह तथ्य 
न केवल वित्त विभाग के स्पप्टीकरण दिनाक 08.09.99 से ही स्पष्ट है, वरन्‌ शिक्षा विभाग द्वारा समसख्यक परिपत्र 
दिनाक 27.2.99 से स्थिति स्पष्ट कर दी गई हे। 

रिक्त पर्दों पर मियुक्ति संबंधी सदर्भित प्रतिवन्ध के परिप्रेक्ष्य में, सस्थाओं से प्राप्त अभ्यावेदनों का परीक्षण करने के 
उपरान्त यह स्पष्ट किया जाता है कि अनुमोदित गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओं में अनुदान प्रधान (प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्या) 
के पद पर सीधी भर्ती से भरे जाते हैं तथा समानीकरण से भी प्रभावित नहीं होते। अत शाला प्रधान के रिक्त पद पर 
नियुक्ति की जा सकती है। 


क्रमांक प-9 (9) शिक्षा-5/93 दिनाक 2.3 2000 (आदेश संख्या 97) 
विषय :- विद्यमान अनुदान प्राप्त गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं की समीक्षा एव अनुदान रिलीज करने के सवध में। 
उपरोक्त विपयान्तर्गत विभागीय परिपत्र क्रमांक : प. 2 ()) शिक्षा-5/95 दिनाक 28.04 998 एव क्रमाक - प 9 

(9) शिक्षा-5/97 दिनाक 06 06.998 के द्वारा दिये गये निर्देशों को राज्य सरकार द्वारा दिनाक 3 03 2000 तक स्थगित 

किया हुआ है। 

संदर्भित परिपत्रों से दिये गये दिशानिर्देशों के सबंध में सस्थाओं से प्राप्त अभ्यावेदनो पर प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श 

पर उनका परीक्षण करने के उपरान्त निम्न प्रकार संशोधित निर्देश प्रदान किये जाते हैं - 

.. प्रत्येक अनुदान प्राप्त गेर सरकारी शैक्षिक संस्था को स्वीकृत पदों की भ्रति वर्ष समीक्षा करके - 

(अ) स्वीकृत पदों की स्थिति पूर्ववत्‌ रहती है, उन्हें पूर्वानुसार ही अनुदान दे दिया जावे। 

(व) जिन संस्थाओं में समीक्षा के उपरान्त स्वीकृत पदों मे कमी/अधिक की स्थिति वनती है, उन सस्थाओं को 
प्रोविजनल अनुदान इस शर्त के साथ स्वीकृत कर दिया जावे कि अनुदान का अन्तिमीकरण राज्य सरकार द्वारा 
समीक्षा स्वीकृत पदों के अनुरूप ही किया जावेगा तथा समीक्षा के अनुमोदन हेतु प्रकरण राज्य सरकार को ग्रेषित 

2 किया जावे। हि 

2: पं की समीक्षा हेतु संलग्न परिशिष्ट “क” में संस्था से सूचना प्राप्त करके सलग्न परिशिष्ट “ख” में निर्धारित 
पापदण्ड के अनुसार तीन वर्षो में कक्षा में मामाकित या ड्रॉप आउट के वाद की सख्या या परीक्षा में वास्तव में बैठे 
जो भी न्यूनतम हो, विद्यार्थियों के औसत को आधार मानकर समानीकरण किया जावे। 

2: गिला शिक्षा अधिकारी इस वात के लिए जिम्मेदार होगे कि उनके अधीम सचालित शैक्षिक ससथाओं में छत्र-शिक्षक 
भपुपात के निर्धारित मानदण्डों की अक्षरशः पालना की जा रही है। सभागीय शिक्षा उप-निदेशक द्वारा पदों की समीक्षा 
करने पर यदि अधिक शिक्षक पाये गये तो सवधित शिक्षा अधिकारी की जिम्मेदारी होगी। 
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4 पदों की समीक्षा के वाद निम्न निर्देशों की पालना करते हुए अनुदान रिलीज किया जावे :- 

(अ) जिन सस्थाओ में अनुदान नियम 0 (0 मे निर्धारित न्यूनतम सख्या से कम विद्यार्थी अध्ययनरत हो, उन्हे एक 
वर्ष का नोटिस विद्यार्थियों की सख्या पूरी करने हेतु दे दिया जाबे तथा नोटिस अवधि के पश्चात्‌ उपलब्धि प्रति 
छात्र सख्या के आधार पर पदो का निर्धारण किया जावे तथा यदि औसत छात्र सख्या न्यूनतम से कम हो तो 
अनुदान में 20 प्रतिशत कटौती करके या 50 प्रतिशत जो भी अधिक हो, अनुदान दिया जावे तथा उसे आगामी 
वर्ष से विल्कुल बद कर दिया जावे। 

(व) प्राथमिक स्तर की ऐसी संस्थाओं को जो कि नगरपालिका सीमा मे स्थित है (कच्ची वस्तियो को छोड़कर) यदि 
वे आदिश की तिथि से दो वर्ष की अवधि में उच्च प्राथमिक स्तर पर क्रमोन्नत हो जाती है तो उन्हें अनुदान 
राज्य सरकार की स्वीकृति के बाद पूर्वानुसार दे दिया जावे। 

(स) उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एव उच्च माध्यमिक स्तर की सस्थाओ में वोर्ड परीक्षा वाली कक्षाओं के किसी भी विषय 
का गत तीन वर्षो का औसत परीक्षा परिणाम यदि 60 प्रतिशत से कम रहता है तो सवधित अध्यापक की वेतन 
वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी जावे तथा जैसे ही सबधित अध्यापक का आगामी वर्षो मे तीन वर्ष का ओसत 
परीक्षा परिणाम 60 प्रतिशत या अधिक हो जाता है तो उन्हे रोकी गई वेतन वृद्धि दे दी जावे। 

उक्त निर्देशों की कठोरता से पालना सुनिश्चित की जावे। 
































परिशिष्ट ३८ हु 
समीक्षा हेतु निर्धारित प्रपत्र 
(प्रत्येक सस्था का पृथक-प्ृथक भेजना है) 

क्रमांक सस्या का नाम स्थापना वर्ष एवं स्तर 

! हि 2 3 4 

क्रमोन्‍नत का वर्ष स्तर विद्यमान स्तर अनुदान स्तर 
ह 6 ह 8 
गत तीन वर्षों में 

यक्षावार शिक्षक-छात्र परीक्षा शुल्क का मदवार 
नामांकन अनुपात परिणाम विवरण 


9 0 १९॥ 82 








डे 


स्वीकृत पदों 
का विवरण 


3 


निर्धारित नोर्म्स के विद्यमान कमी अधिक ट्ण्णी 





अनुदान स्वीकृत अधिकारी 
द्वारा समीक्षा में अभिशपित पद 


अनुसार संस्था द्वारा स्वीकृत पद 
प्रस्तावित पद 
]4_ 85 6 ट 78 





राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पद 


पंद का नाम 
]9 


सख्या 
20 





प्रिशिष्ट शशि ष्ट' ख' णः 


अनुदान प्राप्त गैर सरकारी संस्थाओं में पदों की समीक्षा हेतु मापदण्ड 


« प्राथमिक स्तर 


* उच्च प्राथमिक 
स्तर 


* माध्यमिक 


. 


9« 
4. 


विद्यालय में विद्यार्थियों की गत तीन वर्षो की औसत सख्या को आधार मानकर 50 ! के 
अनुसार तृतीय श्रेणी अध्यापक, इसके वाद अतिरिक्तअध्यापक हेतु न्यूनतम 20 विद्यार्थियों का 
होना आवश्यक है। 

इनमें, सबसे वरिष्ठ अध्यापक, उस संस्था का प्रधान होगा। 

प्रधानाध्यापक (द्वितीय श्रेणी) एक 

अध्यापक, तृतीय श्रेणी तीन 

(कक्षा ६, 7 व 8 के लिए) 

(प्रत्येक कक्षा में 50 से ज्यादा विद्यार्थी होने पर ही अतिरिकत वर्ग खोला जावे वशर्ते अतिरिक्त 
वर्ग में भी न्यूनतम 20 विद्यार्थी हो तथा प्रत्येक अतिरिक्त वर्ग के लिए एक अध्यापक का पद 


स्वीकृत्त होगा ) 
शारीरिक शिक्षक छ्क 
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एक 


(पद के रिक्त होन पर नया कर्मचारी अनुबन्ध पर रखा जावे ) 


माध्यमिक शिक्षा वोर्ड, राजस्थान, अजमेर के विनियमो के अनुसार उसमे निर्धारित योग्यता वाले 


अध्यापक :- 
. प्रधानाध्यापक एक 
2. अध्यापक, द्वितीय ओणी चार 


प्रत्येक कक्षा मे 40 से ज्यादा विद्यार्थी होने पर ही अतिरिक्‍त वर्ग खोला जावे 0) 
शिक्षा बोर्ड के विनियमों में निर्धारित कालाश से अधिक भार हो तथा अतिरिक्त ह 
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4, 


उच्च माध्यमिक 
विद्यालय 


से ज्यादा विद्यार्थी हो एव प्रत्येक अतिरिक्त वर्ग के लिए एक अतिरिक्त अध्यापक को पद 
स्वीकृत होगा ) 


3. पुस्तकालयाध्यक्ष एक 
4. शारीरिक शिक्षक एक 
(उच्च प्राथमिक स्तर पर पद स्वीकृत होने पर यह पद क्रमोन्नत होगा) 
5. वरिष्ठ लिपिक एक 
(पद रिक्त होने पर समाप्त माना जावे |) 
6. कनिष्ठ लिपिक एक 


(विद्यालय में 500 से अधिक छात्र सख्या पर एक कनिष्ठ लिपिक का अतिरिक्त पढे परन्तु 
दो से अधिक नहीं॥) 
7. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तीन 
(अ) पद रिक्त होने पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पदो के अनुवन्ध पर रखा जावे। 
(व) यदि विद्यालय मे 500 से अधिक विद्यार्थी है तो एक अतिरिक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को 
अनुवन्ध पर रखा जावे। 
माध्यमिक शिक्षा वोर्ड राजस्थान, अजमेर के विनियमो मे निर्धारित योग्यता वाले अध्यापक ४ 
. प्रधानाचार्य एक 
2. प्तहायक प्रधानाचार्य एक 
(यदि कक्षा 6 से 2 मे 700 से अधिक विद्यार्थी है तथा दो पारियों मे चलता है) 
35. अध्यापक प्रथम श्रेणी “अनिवार्य विषय” 
हिन्दी एक 
अग्रेजी एक हि 
(आओ) सस्था द्वारा सचालित सकायों मे से जो सकाय अनुदान सूची पर है, उनके लिए विभाग 
द्वारा स्वीकृत किये गये प्रत्येक वैकल्पिक विषय के लिए एक-एक अध्यापक) वैषर्सिण 
विषय के लिए हर एक-एक अध्यापक। वैकल्पिक विपय तब ही चालू रखा जावे मे 
कम से कम 20 विद्यार्थी हों। 
(व) प्रत्येक कक्षा/विपय में 40 से ज्यादा विद्यार्थी होने पर ही अतिरिक्त वर्ग खोला जावे 
बशर्ते अतिरिक्त वर्ग में कम से कम १0 विद्यार्थी हों। 
प्रत्येक अतिरिक्त वर्ग के लिए एक अतिरिक्त अध्यापक का पद स्वीकृत होगा। 
4... पुस्तकालयाध्यक्ष एक 
(माध्यमिक स्तर पर स्वीकृत न होने की दशा में ही स्वीकृत समझा जावे) 
5. विज्ञान सकाय एवं कृषि विज्ञान सकाय अनुदान सूची पर होने की दा में प्रत्येक प्रयोग 
के लिये :- 
(आओ) प्रयोगशाला सहायक एक 
(व) प्रयोगशाला सेवक एक 


(स) गृह विज्ञान विषय के लिए एक अतिरिक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 
(पद रिक्त होने पर अनुवन्ध पर रखा जावे) 
*6 - माध्यमिक स्तर पर स्वीकृत वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक एव चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 
न्‍ पद उच्च माध्यमिक स्तर पर स्वीकृत माने जावे। 
किसी सस्था विशेष को किसी विशिष्ट प्रयोजन हेतु यदि अतिरिक्त पद स्वीकृत किये हुए है, 
उन्हे इस समीक्षा मे स्वीकृत कराया जाना आवश्यक है अन्यथा उन्हे अस्वीकृत माना जावेगा। 
क्रमाक प- () शिक्षा-5/90 दिनांक 3.3.2000 (आदेश सख्या 98) 
विषय :- अनुदान प्राप्त उच्च माध्यमिक स्तर की सस्थाओं में प्रधानाध्यापक के पद को प्रधानाचार्य के पद में 
क्रमोन्‍नत करने पर नियुक्ति एवं वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में। 
उपरोक्त विपयान्तर्गत कतिपय अनुदान प्राप्त उच्च माध्यमिक विद्यालयों द्वारा राज्य सरकार के ध्यान में यह लाया गया 
है कि शिक्षा विभाग द्वारा उन्हे माध्यमिक स्तर से उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्‍्नत करते समय पूर्व मे स्वीकृत प्रधानाध्यापक 
के पद को प्रधानाचार्या के पद में ऋ्रमोन्नत करने के जारी किए गए आदेश के क्रम में क्रमोन्नत पद पर की गई नियुक्ति 
एव वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में विभिन्‍न अधिकारियों द्वारा पृथक्‌-पृथक्‌ निर्णय लिए जा रहे है। 

इस सम्बन्ध मे समय-समय पर प्राप्त अभ्यावेदनों का परीक्षण करने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा यह स्पष्ट किया 

जाता है कि :- 

). जिन भी उच्च माध्यमिक विद्यालयो में प्रधानाध्यापक के पद को प्रधानाचार्य के पद में क्रमोन्मत किया गया है 
उनमें प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत व्यक्ति यदि प्रधानाचार्य के पद के लिए निर्धारित योग्यता रखता है ओर 
चयन समिति ने अभिशपित कर दिया है तो क्रमोन्‍नत पद पर कार्य भार ग्रहण करने के दिनाक से ही प्रधानाचार्य 
के पद की वेतन श्रृंखला देय होगी। 

2. ऐसे प्रधानाध्यापक की प्रधानाचार्य के पद पर वेतन श्रृखला मे वेतन निर्धारण समान स्तर पर यदि समान स्तर 
नहीं है तो उससे निचले स्तर पर करते हुए अन्तर की राशि को व्यक्तिगत वेतन माना जाएगा। इस प्रकार वेतन 
निर्धारण किए गए व्यक्ति की वार्षिक वेतन वृद्धि तिथि अपरिवर्तित रहेगी। 

दिनांक 8.3.2000 (आदेश संख्या 99) 

कार्यरत कर्मचारियों के वेतन से काटे जाने वाली पी. 
ही अनुदान दिये जाने के सवध मे 


क्रमांक प-] (22) शिक्षा-5/88 
विषय :- अनुदान प्राप्त गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं में कार्य 
एफ. की राशि हेतु राज्य सरकार द्वारा 8.33 प्रतिशत की दर से 
स्पष्टीकरण। 
उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार के ध्यान मे यह लाया गया है कि विभिन्‍न सक्षम अनुदान स्वीकृत अविकारियों द्वारा 
अनुदान प्रात्त गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं को उनके यहा कार्यरत कर्मचारियो के वेतन से की जाने वाली कटौती पर अनुदान 
$33 प्रतिशत के स्थान पर 0 प्रतिशत या पी.एफ. एक्ट मे वर्णित की हुई दर से दिया जा रहा है जबकि गजस्थात 9 
परकारी शैक्षिक सस्‍्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्ते आदि) नियम, 993 के नियम 4 (क) में स्पष्ट रू 
से भविष्य निधि हेतु अनुदान की अधिकतम दर 8.33 प्रतिशत निर्धारित की हुई है। ि 
इस सबंध में वस्तुस्थिति का आवश्यक परोक्षण करने के उपरान्त समस्त सक्षम अनुदान सीरूह अ 
भेप्ट किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा पी.एफ. हेतु 833 प्रतिशत की दर से ही अनुदान देय है। 


225 


अधिकारियों को यह 


क्रमांक प-9 (9) शिक्षा-5/93 दिनांक 9.5.2000 (आदेश संख्या 700) 

विषय :- अनुदानित विद्यालयों में राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा नियुक्ति लेकर अधिवार्पिकी आयु 

के पश्चातू भी कार्य करते रहने के संबंध में। 

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार के ध्यान में यह आया है कि अनुदान प्राप्त राजकीय विद्यालयों में कतिपय 
अधिकारियो द्वारा राज्य सेवा से अधिवार्पिकी आयु से पूर्व ही सेवानिवृत्ति लेने के उपरान्त अपनी नियुक्ति अनुदानित विद्यालयों 
मे करा ली जाती है और ऐसे व्यक्ति अधिवार्षिकी आयु के पश्चात्‌ भी इन सस्थाओ में कार्य करते रहते हैं जिस पर राज्य 
सरकार द्वारा नियमित अनुदान दिया जाता है। 5 

राज्य सरकार के पास इस तरह की प्राप्त हुई शिकायतों के क्रम में प्रकरण का परीक्षण करने के उपरान्त यह स्पष्ट 
किया जाता है कि अनुदान प्राप्त शैक्षिक सस्थाओ में अनुदानित पद पर कार्यरत किसी भी कर्मचारी हेतु अधिवार्पिकी आयु 
के पश्चात्‌ कोई अनुदान तव तक नहीं दिया जाए जब तक कि राज्य सरकार द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था 
नियम, 993 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस कर्मचारी की अधिवार्षिकी आयु के पश्चात्‌ सेवावृद्धि न कर 
दी गई हो। 

कृपया उक्त निर्देशों की पालना कठोरता से सुनिश्चित की जावे। 


क्रमाक : प-9 (9) शिक्षा-5/93 दिनाक 29.6.2000 (आदेश संख्या 07) 
विषय :- मान्यता सम्बन्धी लम्बित एवं घिलम्ब से प्राप्त प्रकरणों के निस्तारण के क्रम में। 
उपरोक्त विषयान्तर्गत विभिन्‍न सस्थाओ के अभ्यावेदन एव निदेशालय द्वारा मान्यता सम्बन्धी लम्वित एवं वितम्ब से प्राप्त 
प्रकरणो के सम्बन्ध में भेजी गई तथ्यात्मक टिप्पणी का परीक्षण करने के उपरान्त यह ध्यान में आया है कि कतिपय शैक्षिक 
संस्थाओं द्वारा विना सक्षम स्वीकृति के ही वर्ष 999-2000 से माध्यमिक स्तर हेतु नर्वी कक्षा प्रारम्भ कर ली है तथा कतिपय 
सस्थाओं द्वारा माध्यमिक स्तर की मान्यता हेतु प्रकरण नियमो में निर्धारित तिथि के पश्चात्‌ सक्षम अधिकारी के यहा प्रेषित 
हुए है। 

चूकि इन विद्यालयो द्वारा वर्ष 7999-2000 में ही नर्वी कक्षा चालू कर ली गई है तथा विद्यार्थियों के हित को ध्यान 
में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त समस्त स्थिति का समग्र रूप से परीक्षण करने के उपरान्त यह निर्णय लिया गया 
है कि :- 

।. मान्यता सम्बन्धी लम्बित ऐसे प्रकरण जो कि विभाग में निर्धारित तिथि तक प्राप्त हो गए हैं और समस्त 
औपचारिकताओं को पूरा करते है तथा संस्थाओं द्वारा वर्ष 999-2000 से माध्यमिक स्तर पर नववीं कक्षा प्रारम्भ कर दी 
है इन सस्थाओ को 25 हजार रुपए नियमितिकरण शुल्क लेकर वर्ष 999-2000 से नवीं कक्षा प्रारम्भ करने हेतु माध्यमिक 
स्तर की अस्थाई मान्यता इस शर्त के साथ प्रदान कर दी जाए कि सस्था राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था नियम, 993 
एवं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा वोर्ड के विनियमनों मे माध्यमिक स्तर हेतु निर्धारित मापदण्डो को पूरा करती है अन्यथा सथा 
की उक्त अस्थाई मान्यता निरस्त कर दी जाएगी। 

2. यदि मान्यता सम्बन्धी लम्बित प्रकरणों नियमों में निर्धारित तिथि के पश्चात्‌ विभाग को प्राप्त हुए-हैं और समस्त 
औपचारिकताओं को पूरा करते हैं तथा सस्था द्वारा वर्ष 7999-2000 से नवीं कक्षा प्रारम्भ कर दी गई है तो ऐसी सस्थाओं 
, को भी विल्म्ब के 0 हजार रुपये तथा नियमितकरण शुल्क के 25 हजार रुपए लेने के पश्चात्‌ वर्ष 999-2000 से ही 
माध्यमिक स्तर पर नरवी कक्षा प्रारम्भ करने हेतु अस्थाई मान्यता इस शर्त के साथ प्रदान कर दी जाए कि यह सस्था राजस्थान 
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गेर सरकारी शैक्षिक संस्था नियम, 993 एवं माध्य, शिक्षा वोर्ड द्वारा मध्यमिक स्तर पर क्रमोननति हेतु निर्धारित विनियमो 
के अनुसार मापदण्डों को पूरी करती है अन्यथा सस्था की मान्यता को निरंस्त कर दिया जाएगा। 

3 विभाग में मान्यता सम्बन्धी लम्बित ऐसे अपूर्ण प्रकरणों को उनमे पाई गई अपूर्णता की ओर सस्था का ध्यान 
आकर्षित करते हुए सस्थाओ को वापिस प्रेषित कर दिया जाए। 

विभाग द्वारा नियमितिकरण शुल्क लेने के पश्चात्‌ जिन संस्थाओं को माध्यमिक स्तर यर अस्थाई मान्यता प्रदान की 
जा रही हे ऐसे समस्त संस्थाओं के निरीक्षण हेतु निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा एक कमेटी का गठन कर समस्त संस्थाओं 
का निर्शक्षेण प्राप्त करके उक्त सस्थाओं को नियमानुसार स्थाई मान्यता प्रदान किए जाने की कार्यवाही की जाएगी। 


क्रमाक : प-9 (9) शिक्षा-5/93 | दिनाक 37 2000 (आदेश सख्या 02) 
विषय :- उच्च माध्यमिक स्तर के मान्यता संबंधी लम्बित एवं विलम्ब से प्राप्त प्रकरणों के निस्तारण के क्रम में । 
उपरोक्त विपयान्तर्गत विभिन्‍न सस्थाओं से प्राप्त, अभ्यावेदन एवं निदेशालय द्वारा उच्च माध्यमिक स्तर पर मान्यता 

सवधी लम्बित एवं विलम्ब से प्रस्ताव प्राप्ति के सम्बन्ध में भेजी गई तथ्यात्मक टिप्पणी का परीक्षण करने के क्रम मे यह ध्यान 

में आया है कि कतिपय शैक्षिक सस्थाओ द्वारा विना सक्षम स्वीकृति के ही वर्ष 999-2000 से उच्च माध्यमिक स्तर हेतु 

।वीं कक्षा भी प्रारम्भ कर दी है तथा कतिपय संस्थाओं द्वारा उच्च माध्यमिक स्तर की मान्यता हेतु प्रकरण एवं नियमों के 

निर्धारित तिथि के पश्चात्‌ सक्षम अधिकारी के यहाँ ग्रेषित किए गए हैं। 
चूकि इन विद्यालयों द्वारा वर्ष 999-2000 में ही ।।वीं कक्षा चालू कर ली गई है तथा विद्यार्थियों के हित को ध्यान 

५ रेखते हुए राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त समस्त स्थिति का समग्र रूप से परीक्षण करने के उपरान्त यह निर्णय लिया गया 


[: मान्यता सम्बन्धी लम्बित ऐसे प्रकरण जो विभाग मे निर्धारित तिथि तक प्राप्त हो गए है और समस्त औपचारिकताओं 
को पूरा करते हैं तथा सस्थाओं द्वांरा वर्ष 999-2000 के उच्च माध्यमिक स्तर पर ॥7वीं कक्षा प्रारम्भ कर दी है 
मे संस्‍्थाओं को 25000/- रुपए नियमितिकरण शुल्क लेकर वर्ष 999-2000 से ही ।।वीं कक्षा प्रारम्भ करने हेतु 
उच्च माध्यमिक स्तर की अस्थाई मान्यता इस शर्त के साथ प्रदान की जाए कि सस्था राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक 
पेस्था नियम, 993 एवं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा वोर्ड के विनियमनो में उच्च माध्यमिक स्तर हेतु निर्धारित मापदण्डों 
को पूरा करते है अन्यथा संस्था की उक्त अस्थाई मान्यता निरस्त कर दी जाएगी। 

7: उंल्ब माध्यमिक स्तर पर मान्यता प्राप्त किसी सस्था द्वारा किसी सकाय में विद्यमान मे स्वीकृत विषयो के अलावा कोई 
3 विषय विभाग के बिना स्वीकृति के ही खोल लिए गए हैं तो ऐसे प्रत्येक विषय के लिए 5000/- रुपए नियमितिकरण 
फीस लेने के पश्चात्‌ उक्त विषय को भी वर्ष 999-2000 से ही चालू करने की आवश्यक स्वीकृति प्रदान कर दी जाए। 

2 यदि उच्च माध्यमिक स्तर पर मान्यता एवं विषय की स्वीकृति सम्बन्धी लम्बित प्रकरण नियमो में निर्धारित तिथि के 
वात विभाग को प्राप्त हुए हैं और समस्त औपचारिकताओ को पूरा करते है तथा सस्था द्वारा वर्ष 999-2000 में 
॥7वीं कक्षा प्रारम्भ कर दी गई है तो ऐसी संस्थाओं को भी व्लम्व शुल्क के 0000/- रुपए तथा नियमितिकरण धुल्क 

25000/- रुपये लेने के पश्चात्‌ वर्ष 7999-2000 से ही उच्च माध्यमिक स्तर पर ॥7वीं कक्षा प्रारम्भ करने हेतु 
अस्थाई मान्यता इस शर्त के साथ प्रदान की जाए कि यह संस्था राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था नियम, 993 
माध्यमिक शिक्षा वोर्ड द्वारा माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नति हेतु निर्धारित विनियमनों के अनुसार मापदण्डों को पूरा हि 

अन्यथा सस्था की मान्यता को निरस्त कर दिया जाएगा। 


श्शा 


4. विभाग में मान्यता या विषय सम्बन्धी लम्बित ऐसे अपूर्ण प्रकरणो को उनमें पाई गई अपूर्णता की ओर संस्था का ध्यान 
आकर्षित करते हुए संस्थाओं को वापिस प्रेषित कर दिया जाए। 
विभाग द्वारा नियमितिकरण शुल्क या विलम्ब शुल्क लेने के पश्चात्‌ जिन सस्थाओं को उच्च माध्यमिक स्तर पर अस्थाई 
मान्यता प्रदान की जा रही है ऐसे समस्त सस्थाओ के निरीक्षण हेतु निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा एक कमेटी का गठन 
कर समस्त सस्थाओ का निरीक्षण कराकर उक्त सस्थाओ को बियमानुसार स्थाई मान्यता प्रदान किए जाने की कार्यवाही की 
जाएगी। निरीक्षण मे जिन सस्थाओं को मापदण्डों को पूरा करते हुए नहीं पाया जाएगा उनकी मान्यता को निरस्त करने की 
आवश्यक कार्यवाही की जाए। 


क्रमाक : प-9 (9) शिक्षा-5/93 दिनांक : १.8.2000 (आदेश संख्या 03) 
विषय :- गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओं में राजकीय सेवा में कार्यरत अधिकारियों को ही प्रशासक नियुक्त किया 
जाय एवं जिन भी संस्थाओं में प्रशासक लगे हुए एक वर्ष से अधिक समय हो गया, उन संस्थाओं के 
चुनाव कराये जाने की आवश्यक व्यवस्था के संबंध में) 
उपरोक्त विपयान्तर्गत राज्य सरकार के ध्यान मे यह आया है कि कतिपय गैर सरकारी शेक्षिक सस्थाओं में सेवानिवृत, 
राजकीय अधिकारी, अशासकीय व्यक्ति या शिक्षाविद्‌ को प्रशासक के रूप मे नियुक्त किया हुआ है एवं प्रशासक के कार्यकाल 
मे सस्था के कार्य परिणामों में कोई स्वर्द्धन नहीं हुआ है। 
अतः राज्य सरकार द्वारा इस सबंध में यह नीतिगत निर्णय लिया गया है कि :- 

]. जिन भी सस्थाओ मे राजकीय सेवा में कार्यरत अधिकारियों के अलावा अन्य किसी को प्रशासक के रूप में नियुक्त 
किया हुआ है उन समस्त सस्थाओ मे राजकीय सेवा मे कार्यरत अधिकारी को ही पद भाम से प्रशासक नियुक्त किये 
जाने के सबंध में कार्यवाही की जाए। अतः तदनुसार प्रस्ताव भेजें। 

2. जिन भी सस्थाओ में किसी भी प्रशासक नियुक्त किये हुए एक वर्ष से अधिक का समय हो गया है उन समस्त सस्थाओं 
को (यदि राज्य सरकार द्वारा अन्यथा निर्देशित किया हुआ नहीं है) तीन माह में प्रबंध समिति का गठन कर अवगत 
कराने हेतु निर्देशित कर दिया जाय। चुनाव हेतु निर्धारित तीन माह की अवधि के वाद किसी भी ऐसी सस्था को विना 
राज्य सरकार की अनुमति के अनुदान नहीं दिया जावे। 


क्रमांक : प-9 (9) शिक्षा-5/95 दिनाक : 6.8.2000 (आदेश सब्या 0॥) 
विषय :- संस्था को दो वर्ष पूर्व के अनुदान अन्तिमीकरण में देय अनुदान की राशि की 75 प्रतिशत ही प्रोवीजनल 
अनुदान की स्वीकृति किये जाने के सबंध में। 


उपरोक्त विषयान्तर्गठ राज्य सरकार के ध्यान में यह आया है कि एक ओर तो सस्थाओ को प्रोविजनल अनुदान की 
राशि अधिक स्वीकृत कर दी जाती है एवं संस्थाओं के लेखो का जब अन्तिमीकरण किया जाता है तो उनसे राशि बूली 
योग्य निकलती रहती है जबकि दूसरी ओर कुछ संस्थाओं को बजट अभाव मे राशि का भुगतान ही नहीं हो पाता है। शैसी 
स्थिति के निराकरण हेतु एवं राज्य सरकार द्वारा हाल ही में अपने परिपत्र दिनाक 2.3.2000 से विद्यमान अनुदान ब्रा 
शैक्षिक सस्थाओं की समीक्षा किए जाने सम्बन्धी आदेशो के परिप्रेक्ष्य मे कतिपय सस्थाओं के अनुदान में होने वाली कमी 
की सभावनाओं को देखते हुए यह निर्देश प्रदान किए जाते है कि :- 
. किसी भी सस्था को प्रोविजनल अनुदान तव ही स्वीकृत किया जावे, जबकि प्रोविजनल से दो वर्ष पहले वाले वर्ष के 

लेखों का अतिमाकरण हो चुका हो। 
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2. प्रोविजनल अनुदान गत वर्ष के लेखो के अतिमीकरण मे देय कुल अनुद्गन के 75 प्रतिशत के बरावर ही हो। 
इस भ्रकार चालू वित्तीय वर्ष के लिए प्रोविजनल हेतु अनुदान की स्वीकृति जारी करने के वाद शेष रही राशि में से 
संस्थाओं के पुराने क्लेमों की वर्षवार गणना की जावे। सबसे पहले सबसे पुराने क्लेमो का आनुपातिक भुगतान एव 
इसके बाद इसी क्रम में भुगतान किया जावे। 

3. चालू वित्तीय वर्ष में यदि प्रोविजनल स्वीकृति जारी कर दी गई हो तो उपर्युक्त निर्देशानुसार सशोधित स्वीकृति जारी 
की जावे। 

4. अनुदान स्वीकृति के आदेश की प्रत्येक प्रति शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग को भी पृष्ठाकित की जावे। 


क्रमांक : प-9 (9) शिक्षा-5/93 दिनांक : 25.8.2000 (आदेश संख्या 05) 

विपय :- गैर सरकारी विद्यालयों में किसी भी शैक्षिक सत्र के दिसम्बर माह या इसके बाद सरकारी स्कूलों से आने 

वाले विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दिए जाने के सम्बन्ध में। 

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार के ध्यान में यह आया है कि कतिपय गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओं द्वारा राजकीय 
विद्यायों में अध्ययनरत पढ़ाई की दृष्टि से कमजोर विद्यार्थियो का दिसम्बर या इसके वाद के माह में अपने विद्यालय में प्रवेश 
देकर अनुचित साधनों से इन विद्यार्थियों की उत्तीर्ण करने की कार्यवाही की जाती है। इसके वाद ये विद्यार्थी सम्बन्धित कक्षा 
में उत्तीर्ण होने के वाद पुनः राजकीय विद्यालय मे ही प्रवेश सम्बन्धी आवश्यक कार्यवाही करते है। इसे किसी भी रूप में 
उचित नहीं कहा जा सकता है। 

अत. उक्त ग्रवृत्ति को हतोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि किसी भी गैर सरकारी 
शैक्षिक स्था द्वारा प्रत्येक शैक्षिक सत्र में दिसम्बर या इसके वाद उस शैक्षिक सत्र की समाप्ति तक सरकारी विद्यालयों से 
ध्थानान्तरित होकर आने वाले विद्यार्थियो को प्रवेश नहीं दिया जाए वशर्ते कि वह विद्यार्थी अपने अभिभावक के स्थानान्तरण 
गा किसी गम्भीर वीमारी सम्बन्धी कारण की वजह से स्थानान्तरित होकर नहीं आ रहा हो। यदि किसी गैर सरकारी रैतषिक 
शस्था द्वारा इसकी अवहेलना कर प्रवेश दिया जाता है तो उसकी मान्यता निरस्तीकरण की कार्यवाही अमल में लाई जा एकती 

| उप्त निर्देशों का कठोरता से पालन करने की व्यवस्था की जाए। 


कैमांक : प-9 ७9) शिक्षा-5/93 ह दिनांक : 25.8.2000 (आदेश संख्या 06) 

विषय :- शिक्षा के क्षेत्र में गेर सरकारी सहयोग को प्रोत्साहित करले के क्रम में। 

अपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार के ध्यान मे यह आया है कि विभिन क्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा सचालित विद्यालयों 
3 विद्ाधियों की कम संख्या या उपलब्ध विद्यार्थियों के अनुपात में उपलब्ध ससाधना की अधिकता है। साथ ही राज्य सरकार 
केत . ती में चलाए जाने वाली राजीव गावी पाठशालाओं को और अधिक सुचारू रूप से सचालित करने के लिए निजी 
फै की सस्थाए इसुक हैं। ५ 

. निर्देशानुसार लेख है कि आपके विभाग के प्रशासनिक नियत्रण में चलने वाले विद्यालयों के क्रम में कृपया उपर्युक्त 


५. निजी क्षेत्र से आवश्यक प्रस्ताव प्राप्त करके अपनी टिप्पणी सहित राज्य सरकार को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित करने 
के आवश्यक व्यवस्था करें। है 


क्रमांक : प-9 (9) शिक्षा-5/93 दिनाक : 25.8.2000 (आदेश संख्या 0) 

विषय :- किसी भी संस्था में अप्रशिक्षित अध्यापक होने पर अगस्त, 2000 के बाद अनुदान नहीं दिए जाने के 

सम्बन्ध में। 

उपरोक्त विपयान्तर्गत ग़ज्य सरकार के ध्यान में ऐसा आया दे कि कतिपय गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाएं जो कि राज्य 
सरकार से अनुदान भी ले रही है। इस सस्थाओं में अनुदानित या गैर अनुदानित पदों पर अप्रशिक्षित अध्यापक कार्यरत 
है। किसी भी सस्था में अप्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा विद्यार्थियों को अध्यापन कराये जाने को राज्य सरकार द्वारा अत्यन्त गंभीरता 
से लिया गया हे। 

अत उपर्युक्त पम्परिक्ष्य में यह निर्णय लिया गया हे कि किसी भी अनुदान प्राप्त सस्था में यदि अनुदानित या गेर 
अनुदानित पद पर अप्रशिक्षित अध्यापक कार्यरत हैं तो ऐसी सस्थाओं को 3। अगस्त, 2000 के वाद किसी भी हालत में 
अनुदान रिलीज नहीं किया जाए। 


क्रमाक : प-9 (9) शिक्षा-5/93 दिनांक : 25.8.2000 (आदेश संख्या 08) 
विषय .- बगैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को मान्यता प्राप्त विधालयों में प्रवेश हेतु परीक्षा 
में बैठना आवश्यक। 
उपरोक्त विपयान्तर्गत राज्य सरकार के ध्यान में यह आया है कि विशेषतया प्राथमिक स्तर तक की बगैर मान्यता प्रात 
सस्थाओं द्वारा अपने यहा अप्रशिक्षित अध्यापकों को पदस्थापित करके विद्यार्थियों की पढ़ाई आदि की व्यवस्था की जाती है 
तथा बाद में जब ऐसे विद्यार्थियों द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों में प्रवेश लिया जाता है तो उन्हे समुचित शैक्षिक स्तर पर नहीं 
पाए जाने के कारण अत्यन्त कठिनाई का सामना करना पडता है। 
अत ऐसी प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि- 
किसी भी गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय में अप्रशिक्षित अध्यापक पदस्थापित नहीं रहेगे। ४ 
किसी भी गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय मे अध्ययनरत विद्यार्थी को मान्यता प्राप्त विद्यालय में प्रवेश के लिए निर्धारित परीक्षा 
मे उत्तीर्ण होने पर ही प्रवेश दिया जाएगा। 
3. किसी भी मान्यता या गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय में न केवल उस सस्था का शाला प्रधान ही वरन्‌ शैक्षिक कार्य से 
जुडढा| कोई भी व्यक्ति प्रशिक्षित लहीं होगा। ह 
उक्त निर्देशों की कटोरता से पालना की जाए। 


्ेेन+ 


क्रमाक : प-9 (9) शिक्षा-5/93 ५ दिनाक : 25.8.2000 (आदेश संख्या 0) 
विषय :- विद्यमान अनुदान प्राप्त गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं की समीक्षा के सन्दर्भ में संस्थाओं से प्रात 
अभ्यावेदन समिति को प्रस्तुत किए जाने के क्रम में। 


उपरोक्त विपयान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा विभागीय समसख्यक परिपत्र दिनाक 2.3.2000 के द्वारा विद्यमान मे अनुदान 
प्राप्त गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओं को स्वीकृत किए गए पदो एवं उनमे अध्ययनरत विद्यार्थियों के अनुपात में समीक्षा करने 
के सम्बन्ध मे जारी किए गए निर्देशों की पालना समस्त सक्षम अधिकारियों द्वारा 3। अगस्त, 2000 तक निश्चित रूप से 
करके सस्थाओ की समीक्षा सम्बन्धी कार्य को सम्पादित कर लिया जाए। 

यह उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के ध्यान में ऐसा आया हे कि उपर्युक्त सदर्भित समीक्षा सम्बन्धी आदेशों के परिक्ष 


38 


में कतिपय अभ्यावेदन सस्थाओ से प्राप्त हुए है तथा ऐसी आशा हे कि समीक्षा सम्बन्धी कार्यवाही के बाद भी कतिपय 
अभ्यावेदन प्राप्त हो सकते है। अत- समीक्षा सम्बन्धी आदेशों के परिप्रेक्ष्य में सस्थाओ से भी जो भी अभ्यावेदन प्राप्त हो 
उन्हें सम्बन्धित निदेशालय अपनी टिप्पणी के सहित राज्य सरकार द्वारा उक्त अभ्यावेदनो के निस्तारण एवं अनुदान सम्बन्धी 
नियमों में परिवर्तन करने हेतु गठित की गई कमेटी के सदस्य सचिव, लेखाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, सचिवालय, जयपुर को 
भिजवाने की आवश्यक व्यवस्था की जाएं। 


क्रमांक : प-9(9) शिक्षा-5/93 दिनांक : 27 0 2000 (अदिश संख्या !0) 
विषय :- वर्ष 2000-200॥ में संस्थाओं को प्रोविजननल अनुदान दिए जाने के संबंध में स्पष्टीकरण। 
उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार के ध्यान मे यह आया है कि विभाग द्वारा समसख्यक आदेश दिनाक 6 8 2000 
पे सस्थाओं को चालू वित्तीय वर्ष के लिए प्रोविजनल अनुदान दिये जाने के सवध मे जारी किए गए आदेश का सही क्रिया्ययन 
सवधित अधिकारियों द्वारा नहीं किया जा रहा है जैसा कि उक्त आदेश के क्रम में सस्थाओ को वर्ष 998-99 के अतिमीफरण 
के आधार पर 75 प्रतिशत प्रोविजनल राशि सम्पूर्ण साल के लिए स्वीकृत की जा रही है जबकि राज्य सरकार की ऐसी कोई 
मशा नहीं है। 
उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में सस्थाओं द्वारा प्राप्त अभ्यावेदनो का परीक्षण करने एवं वर्ष 998-99 के आधार वर्ष के स्थान 
पर )999-2000 को मानने के सवंध मे सस्थाओ से प्राप्त अभ्यावेदनों को मद्देनजर रखते हुए निम्न प्रकार स्थिति स्पष्ट 
की जाती है '- 
।.. चालू वित्तीय वर्ष के लिए सस्थाओं को वर्ष 999-2000 में दिए गए प्रोविजनल अनुदान की 75 प्रतिशत राशि दिसम्बर, 
2000 तक के उपयोग के लिए स्वीकृत की जाए। 
2. तब तक शिक्षा विभाग, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, सस्कृत शिक्षा निदेशक, कॉलेज शिक्षा द्वारा 
अनुदान प्राप्त गेर सरकारी शैक्षिक सस्थाओं की समीक्षा करके पदों के निर्धारण सवधी आवश्यक आदेश जारी कर 
दिये जावेगे। आदेशों के यथानुसार उपर्युक्त दी गई प्रोविजनल राशि का समायोजन करने के पश्चात्‌ जनवरी 200। 
से मार्च, 200 तक की अवधि के लिए शेष रही राशि का संस्थाओं को भुगतान कर दिया जाए। 


#माक : प-9 (9) शिक्षा-5/95 दिनांक : 2.20.2000 (आदिश सख्या )) 
विषय :- विद्यमान अनुदान प्राप्त गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं की समीक्षा तलरत्ता से करने के संवध में पे 
उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार के ध्यान मे यह लाया गया है कि राज्य सरकार द्वारा विभागीय समसख्क आर 

दिनाक 2 मार्च 2000 के परिम्रेक्षय मे अभी तक सस्थाओ के समीक्षा सम्बन्धी कार्यवाही को सम्पादित नहीं किया यया है गिसकी 
बक ते सत्थाओं को चालू वित्तीय वर्ष में अनुदान दिये जाने में अत्यन्त कठिनाई हो रही हैं। 
भव राज्य सरकार द्वारा यह नीतिगत निर्णय लिया गया है कि चालू वित्तीय वर्ष में सस्थाओं की हक ात 
तिए वर्ष 999-2000 के प्रोविननल अनुदान के आधार पर ही प्रोविजनल अनुदान स्वीकृत कर दंगा किक 
के कार्य दिसम्बर माह तक हर हालत में पूर्ण कर लिया जाए एवं जनवरी माह से सस्थाओं की त्मीक्षा करने के उपरान्त 
>देशयक समायोजन करने के लिए ही अनुदान दिया जाए। हि 
अत मेरी आपसे यह अपेक्षा है कि समस्त अनुदान प्राप्त सस्थाओं की विभागीय समय के परियत्र दिनाक 2 मीर्च, 
2000 के द्वारा निर्धारित नर्म्स के अनुसार समीक्षा हेतु आवश्यकतानुसार सभाग, जिला स्तर पर नवम्बर, 2000 में कम्पी 
है आयोजन कर निश्चित रूप से समीक्षा सबधी कार्यवाही शीध्रताशीघ्र पूर्ण कर प्रगति से राज्य सरकार को अवगत करने 
.. पथ करें। यह सुनिश्चित करें कि इसमे देरी न हो। 
23] 


क्रमांक : प-8 (3) शिक्षा-5/200 दिनांक : 9.3.200 (आदेश संख्या 77) 

विषय :- गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं हेतु मान्यता क्रमोन्नति हेतु समय सीमा निर्धारित 

उपरोक्त विपयान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अपने आदेश क्रमाक प. 20 (2) शिक्षा-/95 पार्ट-] दिनाक 20/02/ 
200 के द्वारा गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओं से सबंधित मान्यता/क्रमोन्नति/विषय या सकाय खोलने सबधी प्रकरणों का 
निस्तारण राज्य सरकार के स्तर पर शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग द्वारा किये जाने का प्रशासनिक निर्णय लिया गया है। 

चूकि राज्य सरकार द्वारा इन विषयों के सबंध मे प्रशासनिक आदेश जारी करने संबंधी शक्तियों के प्रत्यावर्तन की 
जानकारी अभी तक संस्थाओं एवं अधीनस्थ अधिकारियों को नहीं हो पाई है। अत. राज्य सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में 
मान्यता/क्रमोन्नति/विषय सकाय खेलने सवंधी प्रकरणों के सवध मे राजस्थान गैर सरकारी संस्था नियम 993 के नियम 
5 में वर्णित समय सीमा में निम्न प्रकार परिवर्तन किये जाते है- 

]. सस्थाओ द्वारा सबधित क्षेत्र के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय 


में आवेदन प्रस्तुत की तिथि 30/04/200] तक 
2. जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा पैनल निरीक्षण आदि की कार्यवाही 

करके निदेशालय आदि की कार्यवाही करके निदेशालय को प्रेषित 3/05/200! तक 
3 निदेशालय द्वारा प्रत्येक प्राप्त प्रकरण जिस भी स्थिति में हो उस 

पर ही अपनी टिप्पणी अकित करके राज्य सरकार को प्रेषित करना 75/06/200] तक 
4. राज्य सरकार के स्तर पर प्रकरण का प्राप्त होने के 5 दिन 

निस्तारण या 30/06/200 जो 

भी बाद में हो। 


कृपया उक्त निर्धारित की गई समय सीमा का व्यापक प्रचार-प्रसार करने की आवश्यक व्यवस्था की जाये ताके संस्थाओं 
द्वारा निर्धारित समय सीमा में सक्षम अधिकारी के यहा प्रकरण प्रस्तुत किया जा सकें। 
उक्त निर्धारित तिधियों के वाद प्राप्त प्रकरणों पर विचार नहीं किया जायेगा। 


क्रमांक : प- (22) शिक्षा-5/88 दिनांक : 22.3.200। (आदेश संख्या 728) 
विषय :- अनुदान प्राप्त गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं के अशदायी प्रावधायी निधि से संवंधित राशि जमा कराने 
सम्बधी पूर्व आदेशों को निरस्त करने के सम्बध में। 


उपरोक्त विपयान्तर्गत विभागीय समसख्यक आदेश दिनाक 4.8.97 के द्वारा अनुदान प्राप्त गैर सरकारी शैक्षिक 
सस्थाओं को यह निर्देश प्रदान किये गये थे कि सितम्बर, 97 से प्रावधायी निधि की राशि क्षेत्रीय आयुक्त, कर्मचारी भविष्य 
निधि के यहा जमा कराने की कार्यवाही की जाए। 

राज्य सरकार के सदर्भित विभागीय समसख्यक आदेश दिनाक 4.8.97 को माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वाग़ 
अपने आदेश दिनाक 6..200॥ से निरस्त कर दिया गया है। 

अतः राजय सरकार द्वारा अपने संदर्भित आदेश दिनाक 4 8.97 इस विषयक व पश्चातवर्ती आदिशों को निरस्त करते 
हुए यह निर्देश किए जाते हैं कि सस्थाओं द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था अधिनियम, 989 एवं नियम 4993 
में वर्णित प्रावधानों के अनुसार पी. एफ. की राशि जमा कराये जाने की आवश्यक व्यवस्था की जाए। 
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क्रमाक : प-3 (30) शिक्षा-4/98 दिनांक : 27.3.200 (आदेश संख्या 79) 
विषय :- अनुदानित महाविद्यालय शिक्षकों को यू.जी.सी. वेतनमान के ऐरियर का नगद भुगतान होगा 
उपरोक्त विषयान्तर्गत अनुदानित महाविद्यालयों के शैक्षणिक स्टॉफ को पाचवे वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार 

नवीन यू.जी.सी. वेतनमान के ऐरियर भुगतान के सम्बन्ध मे निम्नाकित निर्देश दिये जाते है- 

. समस्त अनुदानित महाविद्यालयों के शैक्षणिक स्टॉफ को देय ऐरियर राशि का भुगतान -]-996 से नवीन 
वेतनमान के अनुसार वेतन देने की तिथि तक नगद भुगतान किया जावेगा परन्तु समसख्यक पत्र एफ (6) शिक्षा-5/ 
88 दिनाक 34/7/99 तथा राज़्य सरकार द्वारा यू.जी.सी. वेतनमान से सम्बन्धित समय-समय पर जारी दिशा निर्देश भी लागू 
होंगे। 

2. समस्त शैक्षणिक स्टॉफ के एरियर विल भुगतान महाविद्यलयो से वनवाये जाकर उनकी नियमानुततार जाच की 
जाकर कुल राशि से इस विभाग को 5/04/200] तक बजट मदवारर अवगत कराया जावे ताकि वित्त विभाग द्वारा आवश्यक 
वित्तीय स्वीकृति जारी की जा सके। 

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-]) विभाग की आई,डी.सख्या 264 दिनाक 22/05/200) से प्रात सहमति अनुप्तार जारी 
की जाती है। 


क्रमांक : प-9 (9) शिक्षा-5/93 पार्ट-8 दिनांक : 29.3.200। (आदेश स- 20) 
विषय : अनुदान प्राप्त गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं में नियुक्तियों पर प्रतिवन्ध में शिकषिलता। 
उपरोक्त विपयान्तर्गत अनुदान प्राप्त विभिन्‍न गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओं एवं इनमें कार्यरत कर्मचारियों के द्वारा राज्य 
सरकार के ध्यान में यह लाया गया कि अनुदान प्राप्त गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओं मे भी पूर्व में स्वीकृत पद जी रिक्त 
हुए हैं उन पर नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश दिनाक 0.6.999 के यथोचित प्रचार-प्रसार 
नहीं होने के कारण इन संस्थाओं द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था अधिनियम, 989 एव इसके तहत बनाये गये 
विषम, 993 में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार कतिपय पदों पर कर्मचारियों की नियुक्ति कर ली गई। उक्त नियुक्ति की प्रक्रिया 
में गठित चयन समिति में विभागीय प्रतिनिधि भी उपस्थित था और ऐसी नियुक्तियों का वाद में नियमों में वर्णित सक्षम 
डरा अनुमोदन भी कर दिया गया। परन्तु बाद में निधुक्तियों पर प्रतिवन्ध की जानकारी अनि पर सवधित 
अधिकारियों द्वारा अनुदान नहीं दिये जाने के कारण न केवल संस्थाओं को आर्थिक हानि हो रही है वरन्‌ नियुक्त का 
अनुमोदन किये हुए कर्मचारियों को हटाने को बाध्य होना पड़ रहा है। 
उपयुक्त प्रकरण का समग्र रूप से सबधित निदेशालयों से आवश्यक सूचनाएं 
४३३१५ शिक्षा विभाग में 44, माध्यमिक शिक्षा विभाग में 39, 88 शिक्षा में 
'े गये निदेशालयों से प्राप्त सूचना के अनुसार इन नियुक्ति के प्रकरणों में विभागीय 
अपुनोदन भी सक्षम अधिकारी द्वारा कर दिया गया है। 
अतः राज्य सरकार द्वारा संबंधित निदेशालयों में किये गये उपर्युक्त नियुक्तियों हेतु वित्त 


उबंवी आदेश दिनाक 0,6.99 में आवश्यक शिथिलता प्रदान करते हुए इन निदुक्तियों का अनुमोदन 


ए्त्द निपुक्तियों हैतु अतिरिक्त 
जा द्वार स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि नि्देशालयों दास उम्त कक जागो | मे 

ले मांग नहीं दी जाएगी वर्न्‌ उन्हें विद्यमान में उपलब्ध वजट प्रावधान में ली या गति उपरान्त जारी है। 

+ह स्वीकृति वित्त (व्यय-) विभाग की आई.डी. संख्या 063 दिनाक 29.3:200॥ से सहमति 3 


मगाकर किये गये परीक्षण के अनुसार 
02 एवं संस्कृत शिक्षा में 39 प्रकरण 
गीय प्रतिनिधि उपस्थित थे और उनका 


त विभाग के नियुक्तियों पर प्रतिवय 
एवं अनुदान दिये जाने 
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क्रमाक : प-9 (9) शिक्षा-5/2000 दिनांक : 30.4.200। (आदेश संख्या 2/) 

विषय :- मान्यता प्राप्त गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं द्वारा बिना सक्षम स्वीकृति के ही शाखाएं खोलकर सचालित 

करने के सवध में। 

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार के ध्यान में विभिन्‍न माध्यमों से यह आया है कि कतिपय मान्यता प्राप्त गैर सरकारी 
शैक्षिक सस्थाओ द्वारा विना सक्षम स्वीकृति के ही एक सस्था की मान्यता लेने के वाद उसकी शाखा के रूप में अन्य संस्थाओं 
का भी सचालन किया जा रहा है। 

इस प्रकार एक सस्था की मान्यता लेने के आधार पर दूसरे स्थान उसकी शाखा के रूप मे अन्य सस्था खोलकर सचालित 
किया जाना न केवल राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था अधिनियम, 7989 एवं उसके तहत बने नियम, 993 के प्रावधानों 
के विपरीत है वरन्‌ माध्यमिक शिक्षा वोर्ड, अजमेर एव सवधित सम्बद्धता देने, वाले विश्वविद्यालयों के विनियमनो के विरुद्ध 
भी होने के साथ-साथ इन सस्थाओं मे प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियो एव उनके अभिभावकों के साथ धोखा-धड़ी की श्रेणी में 
आता है। बे 
अत. इस प्रकार विना सक्षम स्वीकृति के शाखा खोलकर सचालित करने वाली सस्थाओं के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही 
करने के साथ-साथ इस आशय के सबंध में आवश्यक प्रचार-प्रसार की भी व्यवस्था की जाये ताकि विद्यार्थियों एवं अभिभावक 
सचेत हो सके। सबधित क्षेत्र के शिक्षा अधिकारियो का भी यह व्यक्तिगत दायित्व होगा कि इस प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित 
की जाये कि उनके क्षेत्राधिकार मे विना सक्षम स्वीकृति किसी मान्यता प्राप्त सस्था की शाखा खोली/सचालित नहीं की जा सके। 


क्रमांक : प-] (22) शिक्षा-5/88 2 दिनाक : 30.4.2004 (आदेश सख्या ॥22) 
विषय :- मान्यता प्राप्त गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं द्वारा अंशदायी प्रावधायी निधि से सबधित राशि जमा कराये 
जाने के संवध में। 


उपरोक्त विपयान्तर्गत माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा दिनाक 6..200। को दिये गये निर्देशों की पालना मे 
विभाग द्वारा अपने समसख्यक परिपत्र दिनांक 22.3 200। से विभागीय समसख्यक अशदायी प्रावधायी निधि से सवधित पूर्व 
आदेश दिनाक ।4 8.97 में एव इस विषयक पश्चातूवर्ती समस्त आदेशो को निरस्त करते हुए “सस्थाओ को” यह निर्देश 
प्रदान किये गये थे कि राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था अधिनियम, 989 एवं नियम, 993 मे वर्णित प्रावधानों के 
अनुसार पी.एफ. की राशि जमा कराये जाने की व्यवस्था की जाए। है 

विभाग द्वारा जारी उपर्युक्त सदर्भित आदेशों के सवध में सस्थाओ द्वारा यह स्पष्ट करने का अनुगोध किया गया हैं 
कि दिनाक 22.3.200। का आदेश गैर अनुदानित संस्थाओं पर भी लागू है। 

हालाकि सदर्भित आदेश के पैरा न. 3 में “सस्थाओं” शब्द से यह स्पष्ट था कि यह परिपत्र समस्त मान्यता शत 
सस्थाओं पर लागू है। विषय में अनुदान प्राप्त सस्थाओं का जिक्र सिर्फ इसलिए किया गया था कि दिनाक 4 8.97 का परिपत्र 
अनुदानित संस्थाओं पर ही लागू था मिसको दिनाक 22.3.200] से निरस्त किया गया है। 

फिर भी सस्थाओं के चाहे अनुसार यह स्पष्ट किया जाता है कि विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनाक 22.3.200] राज्य 
में सचालित समस्त मान्यता प्राप्त गेर सरकारी शैक्षिक सस्थाओं पर प्रभावी हे ओर उनके द्वारा राज. गेर सरकारी शैक्षिक 
सस्था अधिनियम, ॥989 एवं नियम 993 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार पी एफ. की राशि जमा कराने की व्यवस्था की जाए। 
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क्रमाक : प-6 (0) शिक्षा-5/90 दिनांक : 5.200 (आदेश सख्या 723) 

विषय :- छात्र निधि कोष से क्रय पर प्रतिवन्ध के संबंध में। 

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य में सचालित कतिपय शैक्षिक सस्थाओ द्वारा विभिन्‍न अभ्यावेदनो के माध्यम से राज्य सरकार 
से यह अनुरोध किया गया है कि वित्त विभाग द्वारा क्रय पर लगाये गये प्रतिवन्ध सवधी आदेश इन सस्थाओं के छात्र निधि 
केप से क्रय पर भी लागू है या नहीं के संध में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाये। 

उक्त विन्दु का परीक्षण वित्त विभाग द्वारा क्रय पर प्रतिवय सबधी आदेशों के परिप्रेकषय मे वित्त विभाग के साथ करने 
के उपरान्त यह स्पष्ट किया जाता है शैक्षिक सस्थाओं मे सधारित छात्र निधि कोप संस्थाओं की निजी निधि है और राजकीय 
आप व्यवक अनुमानों से इसका कोई प्रावधान नहीं होता है। अत वित्त विभाग द्वारा क्रय पर प्रतिवध सबंधी आदेश छात्र 
निधि कोप से क्रय पर लागू नहीं होते हैं। 

यह सुनिरिचतता अवश्य वरती जाये कि छात्र निधि कोष से जब भी व्यय हो तो छात्र निधि कोप हेतु बनाये गये नियमों 
में वर्णित नियमो के अनुसार ही हो। 

पह स्पष्टीकरण वित्त (व्यय-) विभाग की आई.डी.स 3॥। दिनाक 34.200) के क्रम में जारी की गई है। 


कमाक : प-] (22) शिक्षा-5/88 दिनाक : 45 200। (आदेश संख्या 24) 
विषय :- मान्यता प्राप्त गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओं के अशदायी प्रावधायी निधि से संबंधित राशि को कोषालय 
में जमा कराने संबंधी आदेश को स्थगित किये जाने के सम्बन्ध में। 
उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समसख्यक परिपत्र दिनाक 22 3 200 तत्पश्चातृ स्पष्टीकरण आदेश दिनाक 
20 4.200] के माध्यम से मा. उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा दिनाक !6॥ 200। को दिये गये निर्णय क्रम में यह 
निर्देश जारी किये गये थे कि समस्त मान्यता प्राप्त गेर सरकारी शैक्षिक सस्थाओ द्वारा अपने यहा कार्यरत कर्मचारियों के वेतन 
ये जने वाली भविष्य निधि की राशि को राज. गैर सरकारी गेश्षिक सस्था अधिनियम 989 एवं नियम 993 के 
'आवधानों के अनुसार जमा कराया जाये। 
पननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय दिनाक 6 । 200] को मा उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा अपने 
अंतरिम आदेश दिनाक 24.4.200] द्वारा स्थगित कर दिया गया है। अत खण्डर्पीठ द्वारा दिये गये निर्णय के क्रम में राज्य 
प्रकार द्वारा भी अपने उपर्युक्त सदर्भित परिपत्र दिनाक 22 3 200] एवं स्पष्टीकरण सवधी आदेश दिनाक 304.200] 
अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया जाता है। 


हैमक : प-8 5) शिक्षा-5/200। दिनाक : 95 200। (आदेश संख्या ३ 

विषय :- गेर सरकारी शिक्षक सस्थाओं को मान्यता/क्रमोन्‍्नति या विषय की अनुमति हेतु फीस के ते के जे 

गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं को मान्यता एव क्रमोन्‍्नति सबधी प्रकरणों के परीक्षण करने नियमों 

में यह पाया गया कि सस्थाओ के अभ्यावेदनो में मान्यता हेतु ली जाने वाली फीस या कतिपय प्रकरणों में सा पे 

“हर नहीं है ओर सस्था द्वारा प्रेषित फीस को निदेशालय द्वारा राजकोष मे जमा कराये जाने के नाक हि 

आवेदन पत्र के साथ न तो जी. ए. 55 रसीद सलग्न की गई हैं न ही सस्‍्था के आवेदन पत्र पर यह अकित 

हु. चुकी है। सख्या 3 (') 
सपचित गे: पाल प्रकरणों का राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था नियम, 993 के परिभिष्ट-2 के आइटम 
गध्यमिक शिक्षा वोर्ड के विनियमनो के साथ परीक्षण करने उपरान्त यह स्पष्ट किया जाता है कि & 
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]. नियमो मे वर्णित इस मान्यता की फीस प्रति सकाय तीन विषयों के लिए ही है। 

2 यदि किसी सकाय में संस्था द्वारा तीन से अधिक विषयों के लिए मान्यता हेतु आवेदन किया जाता हे तो प्रति विषय 
उसे 2000/- रुपये की राशि पृथक से जमा करानी होगी। 

3 इसी प्रकार एक सकाय खोलने के वाद यदि सस्था अन्य सकाय खोलने हेतु आवेदन करती है तो पृथक से मान्यता 
के लिए फीस जमा करानी होगी। 
कृपया मान्यता सवधी प्रकरण भेजते समय उपर्युक्त निर्धारित दर से फीस की राशि सस्था से प्राप्त कर राजकीप में 

जमा कराई जाये और सस्था के आवेदन पत्र पर लाल स्याही से मार्क किया जाये। यह शिक्षा सविव जी से अनुमोदित है। 


क्रमाक : प-9 (9) शिक्षा-5/99 दिनांक : 6.5.200। (आदेश सख्या 20) 
विषय :- अनुदानित गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं, पुस्तकालयों, केन्द्रीय कायलियों, छात्रावासों, शिक्षक प्रशिक्षण 
संस्थानों, महाविद्यालयों एवं विशिष्ट सस्थाओं को अनुदान रिलीज किये जाने के संवंध में। 
उपर्युक्त विषयान्तर्गत विभागीय समसख्यक परिपत्र दिनाक 9..2000 एवं 26.2.2000 की निरन्तरत्ा के-क्रम में यह 
निर्देश प्रदान किये जाते हैं कि विद्यमान समस्त अनुदानित सस्थाओं को अप्रेल, 200। से अग्रिम आदेशों तक यधावत्‌ अनुदान 
यह शपथपत्र लेकर रिलीज कर दिया जाये कि यह अनुदान प्रोविजनल ही माना जायेगा तथा सस्था की समीक्षा करके जो 
आदेश प्रसारित किये जायेगे उनके अध्ययधीन होंगे। तथा समीक्षा के क्रम में देय अनुदान के तहत समायोजन करने में सत्था 
को कोई ऐतराज नहीं होगा। 


क्रमाक : प-] (22) शिक्षा-5/88 दिनाक : 6.5.200। (आदेश संख्या 27) 
विषय :- अनुदानित संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन से पी. एफ. की कटौती हेतु 8.33 प्रतिशत की 
दर से ही अनुदान दिये जाने के संबंध में। 
उपरोक्त विषयान्तर्गत निदेशालय कॉलेज शिक्षा द्वारा राज्य सरकार के ध्यान में यह लाया गया है कि सभागीय समसख्यक 
परिपत्र दिनांक 4.8.97 के सदर्भ में निदेशालय द्वारा अनुदानित सस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन से पी.एफ. की 
कटौती हेतु 0 प्रतिशत की दर से अनुदान दिया जा रहा है। 
निदेशालय द्वारा लाये गये इस तथ्य का परीक्षण राज्य सरकार के सदर्भित समसख्यक परिपत्र दिनांक 489 से 
करने पर यह स्पष्ट है कि उक्त परिपत्रो मे कहीं भी यह उल्लेखित नहीं है कि सस्थाओ को पी.एफ. हेतु अनुदान कित 
दर से दिया जायेगा, वरन्‌ इस परिपत्र में सिर्फ इस वात का उल्लेख किया हुआ है कि वित्त विभाग के परिपत्र दिनाक 5897 
के संदर्भ में संस्थाओं द्वारा कर्मचारियो एवं नियोक्‍ता के हिस्से की राशि बैक के किस-किस खाते में कितनी-कितनी जमीं 
करानी होगी। 
अतः आपको यह निर्देश प्रदान किये जाते हैं कि अपने विभाग से सबधित लेखों की यह आवश्यक जाच करा ले कि 
दिनाक 4.8.97 के वाद किसी भी सस्था को 8.33 प्रतिशत की दर से तो अधिक अनुदान नहीं दिया गया है ? यदि दिया 
गया है तो तुरन्त- हु 
. सवधित्त सस्था से ऐसी दी गई अधिक राशि की वसूली या समायोजन एक मुश्त किया जाए। 
2. अधिक अनुदान की राशि दिये जाने के लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जावे। 
एक बार पुनः यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी संस्था को राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था नियम, 993 
के नियम ॥4 (क) सपठित परिशिष्ट-8 (2) के अनुसार पी.एफ. हेतु 8.33 प्रतिशत की दर से ही अनुदान देय योग होगा 
चाहे सस्था द्वारा कर्मचारी के वेतन से 8.33 प्रतिशत की दर से अधिक की किसी भी दर से कठीती की जाती हो। 
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क्रमाक : प-9 (9) शिक्षा-5/99 दिनांक : 235 200 (आदेश संख्या 28) 

विषय :- सहायता प्राप्त संस्थाओं की लेखों की जांच के सम्बन्ध में। 

उपरोक्त विषयान्तर्गत कतिपय संस्थाओं द्वारा राज्य सरकार के ध्यान में यह लाया गया है कि उनके द्वारा अपने लेखों 
के अन्तिमीकरण हेतु जो पत्र विभाग में प्रस्तुत किये जाते हैं उनके अकेक्षण हेतु जाने वाले दल मे कर्मचारियों के द्वारा नियमों 
की जानकारी नहीं होने के कारण सस्था के व्यय को अनावश्यक रूप से अमान्य कर दिया जाता है जिससे सस्था को अत्यधिक 
कठिनाई व काफी समय तक वित्तीय परेशानी से भी गुजरना पडता है। 

उपरोक्त बिन्दु का परीक्षण करने के उपरान्त यह निर्देश प्रदान किया जाता है कि सहायता प्राप्त सस्थाओं के लेखों 
के अन्तिमीकरण की कार्यवाही हेतु प्रेषित दल का प्रभारी सहायक लेखाधिकारी से नीचे के स्तर का अधिकारी नहीं हो। साथ 
है समस्त निरीक्षण दल को यह स्पष्ट निर्देश दिये हुए हों कि लेखो के अन्तिमीकरण करते समय विभागीय नियमो व निर्देशों 
की पालना अत्यधिक सत्तर्कता से सुनिश्चित की जावे ताकि सस्थाओं के कतिपय व्यय अनावश्यक रूप से अमान्य नहीं हो। 
यह शिक्षा सचिव जी से अनुमोदित है। 


क्रमांक : प-9 (9) शिक्षा-5/93 दिनाक : 5.9 200 (आदेश सख्या 29) 
विषय :- गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओं में प्रशासक लगाये जाने के संंध में नीति। 
उपरोक्त विषयान्तर्गत विभिन्‍न स्रोतों से राज्य सरकार के ध्यान मे यह आया है कि अनेक गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओं 
में तम्वे समय से प्रशासक लगाये हुए हैं और प्रशासकीय नियत्रण मे रहने के वाद भी इन सस्थाओ की प्रशासकीय व्यवस्था 
में तथा विद्यार्थियों की संख्या में सुधार नहीं हुआ है। साथ ही प्रशासक लगाये जाने के दौरान सस्था मे कार्यरत कर्मचारियों 
को अनुदान के वाद संस्था की ओर से उपलब्ध कराये जाने वाली मैचिग शेयर की व्यवस्था करने में भी अत्यधिक कठिनाई 
* सामना करना पड़ता है। जिसकी वजह से अनेक बार कर्मचारियों को न्यायालय की शरण में जाना पडता है और 
धातकीय नियत्रण के कारण राज्य सरकार को भी उसमे पक्षकार वनना पड़ता है। इस स्थिति को ध्यान मे रखते हुए राज्य 
फरार द्वारा प्रशासकीय व्यवस्था मे संचालित सस्थाओं एवं भविष्य मे सस्थाओ मे प्रशासक लगाये जाने के सवध में निम्न 
नीते निर्धारित की जाती है :- 
.. जह्य तक संभव हो प्रशासक लगाये जाने से बचा जाये, यदि प्रशासक लगाये जाने की आवश्यकता है तो अधिकतम 
.£ माह के लिए ही प्रशासक लगाया जाये। 
2 6 माह की अवधि में प्रशास्क को प्रवन्ध समिति के चुनाव कराये जाने की अनिवार्यता हो। कर 
2: पद निर्धारित अवधि मे प्रवन्ध समिति के चुनाव कराया जाना सभव न हो तो प्रशासक को सस्था के सचालन के लिए 
अन्य वैकल्पिक व्यवस्था हो सके तो उसके प्रस्ताव प्रेपित करना चाहिए। 
६ यदि 6 भाह में न तो सस्था के प्रवन्ध समिति के चुनाव सभव हो सके और न ही वैकल्पिक व्यवस्थ से हक रे 
भैचालित किया जा सके तो 6 माह या उस शैक्षिक सत्र के पूरा होने पर जो भी बाद में हो से प्रशालक 22% ह 
'ः ही समा हो जाये और प्रशासक को समय रहते हुए विद्यार्थियो के अध्ययन की अन्यत्र व्यवस्था कर 4605 
२. कार्यरत कर्मचारियों को अपने स्तर पर आवश्यक निर्णय लैना चाहिए ओर सस्था का अनुदात व 5 उपरोक्त निर्देश 
वर्णित नीति के अनुसार अपने क्षेत्राधिकार में सचालित प्रशासक के नियंत्रणाधीन सस्थाओं को सचालित सस्थाओं 
कली कदोरता से पालना करने हेतु निर्देश प्रदान किये जायें। और तदूनुसार प्रक्रिया को ध्यान में रखकर तचालित 
! पैपेना जिनमें निम्न विन्दुओ का समावेश हो प्रेषित की जाये :- 
पर क्रम सख्या 
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सस्था का माम 

प्रशासक का नाम 

कब से प्रशासक लगा हुआ है 

प्रबन्ध समिति का चुनाव नहीं होने का कारण 

चुनाव नहीं होने पर वैकल्पिक व्यवस्था की सूचना, यदि कोई हो। 

विद्यालय को बन्द होने की दशा में विद्यार्थियों को अन्यत्र पढाये जाने की व्यवस्था के संवध में चुनाव। 


च्य 6४ ७ + ० 


क्रमांक : प-8 (3) शिक्षा-5/200॥ दिनांक : 28.9.200 (आदेश सख्या 30) 
विषय :- गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं को मान्यता/क्रमोन्नति के संबंध में। 
उपरोक्त विपयान्तर्गत विभिन्‍न स्रोतों से राज्य सरकार के ध्यान में वरावर यह लाया जाता रहा है कि निजी क्षेत्र में 

संचालित शैक्षिक सस्थाओं को स्थापित करने हेतु मान्यता लेने या विद्यमान मे संचालित संस्थाओं की क्रमोन्नति की कार्यवाही 

में अत्यन्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। विभाग द्वारा पहले अस्थाई मान्यता दी जाती है उसके वाद सस्था द्वारा 
आवेदन करने पर स्थाई मान्यता दी जाती है जिसकी वजह से सस्थाओं को दो-दो वार पैनल निरीक्षण आदि की कठिनाइयों 
से गुजरना पड़ता है। 

गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओ की स्थापना एव क्रमोन्नति में आने वाली विभिन्‍न कठिनाइयों को ध्यान में राते हुए राज्य 
सरकार द्वारा स्थिति का समग्र रूप से परीक्षण करने के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि :- 

. मान्यता की इच्छुक सस्थाओं को अस्थाई या स्थायी मान्यता नहीं प्रदान करके सिर्फ मान्यता ही प्रदान की जाये। 

2. जिन भी सस्थाओं को पूर्व में सक्षम स्तर से अस्थायी मान्यता प्रदान की हुई है उनकी मान्यता को स्थायी के समकक्ष 
माना जावे और इन्हें नये सिरे से स्थायी मान्यता प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। 

3. शैक्षिक सत्र 2002-03 के लिये मान्यता/क्रमोन्नति सवध आवेदन पत्र प्रस्तुत करने एवं उनके निस्तारण तथा मान्यता 
शुल्क व आरक्षित कोप के सम्बन्ध मे विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जिसकी प्रति सुलभ सन्दर्भ के लिये 
संलग्न है। 

4 प्रत्येक स्तर हेतु प्राप्त प्रत्येक प्रकरण चाहे, पैनल निरीक्षण में क्रमोन्नति योग्य पाया जाये या नहीं, उन पर सलान 
विज्ञापन मे निर्देशानुसार उपनिदेशक, प्रारम्भिक/राज्य सरकार को प्रेषित करना है। 

5. ससस्‍्थाओं द्वारा आवेदन पत्रों के साथ सलग्न :- 

(अ) मान्यता शुल्क सम्बन्धी ड्राफ्ट ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी एव जिला शिक्षा अधिकारी एवं निदेशालय संस्कृत 

शिक्षा द्वारा :- 

() अपने-अपने कार्यालयों में जमा करके सस्था को जी.ए.-55 की रसीद जारी की जाकर नीचे लिखें वजद 
मद में जमा कराने होंगे, 

(0. 3 जनवरी, 2002 को आवेदन भेजते समय सस्थाओं के नाम की सूची उनसे प्राप्त राशि एव चालाव 
की फोटो प्रति के साथ प्रेषित की जावे। 

प्रारम्भिक शिक्षा 

0202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति 

0-सामान्य शिक्षा, 

0-प्रारम्भिक शिक्षा 
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002-अन्य प्राप्तिया 
माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च माध्यमिक 
0202-शिक्षा, खेल-कूद, कला तथा सस्कृति 
0]-सामान्य शिक्षा, 
02-माध्यमिक शिक्षा 
003-अन्य प्राप्तियां 
संस्कृत शिक्षा 
0202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा सस्कृति 
600-सामान्य शिक्षा 
00।-शिक्षा, फीस और अन्य फीसे 
002-अन्य प्राप्तियां 
(१ 00 आरक्षित कोप हेतु बालिका फाउण्डेशन, जयपुर के नाम से प्राप्त ड्राफ्ट की रसीद, फाउण्डेशन द्वारा 
ब्लॉक/जिला शिक्षा कार्यालयों को उपलब्ध कराई गई रसीद में काटी जावे तथा उसकी सत्य प्रति आवेदन 
पत्र के साथ संलग्न हो। 
00 दिनांक 30.7.200 तक प्राप्त आवेदन पत्रो के अनुसार सस्थाओ के नाम की सूची, प्राप्त राशि के ड्राफ्ट 
तथा रसीद बुक वालिका शिक्षा फाउण्डेशन, जयपुर को भेज दी जावे। रह 
6. सस्थाओं से आवेदन पत्र के साथ संलग्न निर्धारित चैक लिस्ट मे वर्णित समस्त विन्दुओ की सूचना उपलब्ध होने पर 
है आवेदन पत्र स्वीकार किया जाए ताकि समस्त प्राप्त प्रकरणों का पैनल निरीक्षण कराकर उपर्युक्त वर्णित प्रक्रिया 
अनुसार कार्यवाही की जा सके। 
* . बिन्दु 3 के अनुसार विज्ञापन की प्रति 
2. विन्दु 5 के अनुसार चैक लिस्ट 


गचता /क्गोनति हेतु आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जाने वाली चैक लिस्ट भाग “अ' 
!. पत्या का नाम पु 


2. वर्तमान स्तर * 

3. पंजीयन संख्या द दिनाक 

फटी प्रति संतगभक........... ) 

कमान स्तर की मान्यता का आदेश व दिनाक 
फिमोननति की दशा में फोटो प्रति संलग्नक.......... ) 
कमरों की संख्या 
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*- विद्यरथियों की सख्या स्तरवार 
(सनक) 
ह ताज के 2 नम्न्न्गननन आलम 
) प्रशिक्षित .... ... (सलस्नक....) आल न 
(शिक्षित के लिए एस.टी.सी./बी,एड. 
मे प्रमाण पत्र सलग्न किया जावे) 
ह वा 


(ब) अप्रशिक्षित .. .. 
भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र 5 5 पट वि पकप रन तक 75007 २५ कल ते 
आवेदित स्तर (उच्च माध्यमिक की दा में ४८ ६ के ३ जनक मम ३ रपट 8 शीट 7476 
सकाय व विषय सहित) 
0. मान्यता शुल्क राशि ई- * रसीद संख्या: 3-४४ मम मर 
(रसीद की सत्य प्रति सलग्न करें) (सलग्नक ) : दिनाक ... ...............-००००७० अल्‍व्लचन्‍च 
]॥ आरक्षित कोष वालिका शिक्षा फाउण्डेशन में जमा ... रसीद सख्या 
की रसीद (सत्य प्रति सलग्नक ) दिनाक ... 
प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विवरण एवं आवेदन पत्र में वर्णित तथ्य सही है और यदि विभाग द्वारा जाच 
के दौरान गलत पाया जाता है तो मान्यता एव आरक्षित कोप की राशि को जब्त कर आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया जाये। 








हस्ताक्षर सस्था 
भाग “ब” 
उपरोक्तानुसार पत्रादि प्राप्त किये। 


प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर 
कार्यालय जि.शि.भ, 
भाग “स्‌? 
पैनल निरीक्षण दल की अभिशपा 
जिला शिक्षा अधिकारी की अभिशपा 


हस्ताक्षर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/ 
जिला शिक्षा अधिकारी 


क्रमांक : प-8 () शिक्षा-5/200 दिनाक : 25.9.200 
विज्ञापन 
शैक्षिक सत्र 2002-03 में मान्यता/क्रमोन्नति की इच्छुक निजी क्षेत्र की शैक्षिक सस्थाओं के लिए नीचे लिखे अनुसार 
कार्यक्रम निर्धारित किया गया है '- 
शैक्षिक सस्थाओ को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन जमा कराने होंगे। 
उच्च प्राथमिक स्तर तक 


(अ) ग्रामीण क्षेत्र ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी 30. 200। तक 

(व) शहरी क्षेत्र सबधित जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक 30..200॥ तक 

माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर तक 

सबधित जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक 30.7.200। तक 

संस्कृत शिक्षा ः 

निदेशालय, सस्कृत शिक्षा, जयपुर 30..200॥ तक 
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निर्धारित तिथि के वाद प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे) 

2. उपरोक्त अधिकारियों द्वारा प्राप्त प्रय्येक आवेदन पत्रो 5 | 2002 तक 

का पैनल निरीक्षण का कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा। 

3 उच्च प्राथमिक स्तर तक की .- 

अ) क्रमीन्‍नति/मान्यता योग्य पाई गई सस्थाओ के 5 2 2002 तक 
ब्लॉक/जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा आदेश जारी कर दिये जायेगे। 


व) मान्यता/क्रमोननतिके योग्य नहीं पाई गई सस्थाओं को कारणों से 28 2 2002 तक 
अवगत कराते हुए पन्नावलियों सबधित क्षेत्र के उप निदेशको को 
सुनवाई हेतु प्रेषित कर दी जावेगी। 

स) सवधित उप निदेशकों द्वारा सस्थाओ को सुनवाई का समुचित 3.3.2002 तक 


अवसर देने के वाद इन प्रकरणो पर अतिम निर्णय लेकर अवगत 
करा दिया जायेगा। 
4. माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर तक की 





अ) जिला कार्यालयो से प्रत्येक प्रकरण वाद पैनल निरीक्षण मय अपनी 3। 2002 तक 
टिपणी के सीधे ही राज्य सरकार को प्रेषित कर दिये जायेगे। 
(व) राज्य सरकार/माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा इन प्रकरणों पर अतिम 3] 3 2002 तक 
निर्णय लेकर सस्थाओ को अवगत करा दिया जायेगा। 
5. संस्कृत शिक्षा निदेशालय द्वारा प्राप्त प्रत्येक प्रकरण पर निर्णय 3.3.2002 तक 
विशेष विवरण :- * 


।.. संस्थाओं को मान्यता शुल्क का ड्राफ्ट संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी/व्लॉक शिक्षा अधिकारी के नाम से बनवाना होगा। 
2. आरक्षित कोप की राशि का ड्राफ्ट “वालिका शिक्षा फाउण्डेशन, जयपुर” के माम से बनवा कर आवंदन पत्र के साथ 
पेत्गम करना होगा। 


3. निर्धारित मान्यता शुल्क/आरक्षित कोप निम्नानुसार है - 


कस. स्तर ५४ _[_ मचवाशुक्रति राशि आरक्षित कोप राशि 
. प्राथमिक 250/- 2000/- 
2... प्राथमिक (विशिष्ट) 500/- 0006 
3... उच्च प्राथमिक 500/- 5000/- 
4. उच्च प्राथमिक (विशिष्ट) 000/- डे लर 
3... माध्यमिक 2000/- 25000/- 
6. उच्च माध्यमिक 2000/- 00798 


(प्रति सकाय के लिए) (प्रति सकय के निए) 
उसी सकाय में प्रति विषय प्रत्येफ अतिरिक्त सयाव 
के लिए 25000- अ्विरिको 
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अनुदानित महाविद्यालयों में 27.7.98 से केरियर एडंवान्समेन्ट योजना का लाभ मिलेगा 
संशोधित आ.क्र. प.5[)शिक्षा-5/200 दिनांक 7.2.0। (आदेश संख्या 3॥) 
उपरोक्त विपयान्तर्गत लेख है कि अनुदानित महाविद्यालयों के शिक्षकों को कैरियर एडवान्ममेन्ट स्कीम का लाम राजकीय 
' महाविद्यालयों के व्याख्याताओ की भांति राज्य सरकार के आदेश सख्या प. 3(8)शिक्षा-4/98 दिनाक 9.5.200 के अनुसार 
दिनाक 27.7 998 से दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:- 
स्क्रीनिंग : वरिष्ठ तथा चयनित वेतनमान देने हेतु योग्यता का परीक्षण निम्नानुसार गठित समिति द्वारा किया जावेगा 


(।) प्रवन्ध समिति का अध्यक्ष अध्यक्ष 
(2) निदेशक, कॉलेज शिक्षा का प्रतिनिधि सदस्य 
(3) प्रवन्ध समिति द्वारा मनोनीत सदस्य सदस्य 
(4) कॉलेज प्राचार्य सदस्य सचिव 


यदि उक्त योजना के लागू किये जाने के परिणामस्वरूप कोई अतिरिक्त वित्तीय मार आता है तो उसे संस्थाएं त्वय 
के ससांधनो से वहन करेगी एवं इसके लिये राज्य सरकार द्वारा कोई अतिरिक्त अनुदान देय नहीं होगा। 

यह स्वीकृति वित्त विभाग की आई. डी. सख्या 29।। दिनाक 5 ।0.0। के द्वारा प्राप्त सहमति के आधार पर जाये 
की जाती है। 


क्रमाक : प-8 (3) शिक्षा-5/200 दिनाक : 5.2.2002 (आदेश संख्या 32) 
विषय :- गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं को मान्यता /क्रमोन्‍नति के सबंध में पत्रावती जमा कराने की तिथि वृद्धि 
के संबध में। 


सदर्भ :- विभागीय आदेश क्रमाक : प. 8 () शिक्षा-5/200] दिनाक 28.9.2004 एवं विज्ञापन तिथि 25.9 200 

उपरोक्त विपयान्तर्गत सदर्भित पत्र के क्रम में निर्देशानुशार लेख हे कि गेर सरकारी शेक्षिक सस्थाओं को 
मान्यता/क्रमोन्‍नति हेतु पत्रावली/आवेदन पत्र संवधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करवाने की तिथि 
दिनाक 30.] 200] से बढ़ाकर 28.2.2002 की जाती है। 

सवधित जिला शिक्षा अधिकारी कायलिय द्वारा पैनल निरीक्षण पश्चात्‌ अपनी टिपणी/अभिशपा के साथ उक्त 
पत्नावलिया /आवेदन पत्रों को इस विभाग में दिनाक 5.3.2002 तक आवश्यक रूप से प्रेषित करायेंगे। 


अनुदानित शिक्षण संस्थाएं नियमों की पालना करें 
क्रमाक : शिविरा/माध्य/अनुदान / जे /नियम /7904/2000 /58 दिनांक 3.5.02 (आदेश संख्या !35) 
विभाग के ध्यान मे लाया गया है कि गेर सरकारी अनुदानित शिक्षण सस्थाओं मे अनुदान नियम ।993 की पालना 
पूर्ण रूप से नहीं की जा रही है जिसकी वजह से प्रशासकीय स्तर पर विभाग को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पं 
रहा है। इसके निराकरण हेतु निम्नाकित निर्देश प्रसारित किये जाते है- (।) अधिकांश अनुदानित विद्यालयों में छात्र सख्या 
नोर्मस (नियम 0 (»)) के अनुसार छात्र सख्या में वृद्धि की जावे अन्यथा अनुदान नियम 993 के प्रावधानों के अनुत्तार 
कार्यवाही की जायेगी। (2) अनुदान पत्रावलियों का अवलोकन करने से विदित हुआ है कि अनेक सस्थाओं द्वारा कर्मचारियों 
के पी.एफ, की राशि पी.डी. खाते में समय पर जमा नहीं कराई जाती है जिससे कर्मचारियो को जमा पर मिलने वाले व्याज 
का मुकसान होता है तथा ऐसा करना अनुदान नियमों की अवहेलना है अतः निर्देशित किया जाता है कि पी.एफ. की राशि 
को पी.डी. खातो मे नियमानुसार जमा करायें। इस सम्बन्ध में 3/-03-2002 तक के पी.एफ. की राशि पी डी. खातों में 
जमा कराने का प्रमाण पत्र व विवरण निदेशालय को भिजवायें। (3) गत वर्ष अनुदानित शिक्षण सस्थाओ में कराये गये निरीक्षण 
! खब4 ४ 
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के दोग़न यह तथ्य भी ध्यान में आया है कि प्रवन्ध समिति के चुनाव समय पर नहीं कराये जाते है जबकि अनुदान नियम 
23 के अनुसार प्रत्येक तीन वर्ष पश्चात्‌ निर्वाचन करवाकर नई प्रवन्ध समिति का गठन करवाया जाना आवश्यक है। अतः 
विर्देश दिये जाते हैं कि अनुदान नियम 993 के नियम 23 के अनुसार, जिन सस्थाओ मे प्रवन्ध समिति का कार्यकाल पूर्ण 
हे चुका है, चुनाव प्रक्रिया पूर्ण कराकर नई प्रवन्ध समिति का गठन किया जाकर पालना से निदेशालय को सूचित किया जावे। 

समस्त अनुदानित शिक्षण सस्थाओ से यह अपेक्षा की जाती है कि वे राजस्थान गैर सरकारी रीक्षिक सस्था 
अधिनियम-989 के प्रावधानों तथा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था !993 के नियमो का पूर्ण रूप से पालन करे अन्यथा 
नि्रमानुसार कार्यवाही की जावेगी। 


क्रमाक : प-] (22) शिक्षा-5/88 दिनाक : 4 5.2002 (आदेश सख्या 34) 

विषय :- मान्यता प्राप्त गैर-सरकारी शिक्षण सस्थाओं द्वारा अशदायी प्रावधायी निधि से सबधित राशि (कोपालयों 

में) जमा कराये जाने के सबंध में। 

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समसख्यक परिपत्र क्राक एफ-। (22) क्षा/ग्रुप-5/88 दिनाक 45 200] 
आदेश सख्या-]2 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय की खडपीठ अतरिम आदेश दिनाक 24 4.200। की पालना में राज्य 
फैकार द्वारा समसख्यक परिपत्र दिनाक 23 200। तत्पश्चात्‌ स्पष्टीकरण आदेश दिनाक 304200] के माध्यम से 
माननीय उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा दिनाक 6 .200। को दिये गये निर्णयों के क्रम में जारी निर्देशों के अग्रिम 
भदेशों तक स्थगित कर दिया गया था । माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा दिनाक 2 72 2002 को दिये गये निर्णय 
में एकल पीठ के निर्णय दिनाक 6 .200] को पुन वहाल कर दिया है। अत. आदेश सख्या ।2॥ दिनाक 45.200 
को वापस लेते हुए यह निर्देश प्रदान किये जाते है कि समसख्यक परिपत्र दिनाक 22 3 200] एवं तत्पश्धातू स्पष्टीकरण 
दिनाक 30.4.200। के निर्देशों को पालना में राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक सस्था अधिनियम, ॥989 एवं नियम 993 
मे वॉर्णेत प्रावधानों के अनुसार पी.एफ. की राशि जमा करये जाने की आवश्यक व्यवस्था की जावे। 


कं गेर सरकारी शिक्षण संस्थाओं को अनुदान स्वीकृत करने की प्रक्रिया निर्धारित शत 
'प. 8[]) शिक्षा-5/200 / जयपुर, 27.5.2002 (आदेश संख्या !3, 


'जश्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था अधिनियम, 989 एवं नियम, 993 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत 288 
हे | की अनुदान स्वीकृत करने हेतु प्रक्रिया निर्धारित की हुई है। प्रायः यह देखा गया है कि सभी निदेशालय हर 
गई प्रक्रिया के अनुसार पालना नहीं कर रहे है या अनुदन स्वीकृत करने हेतु भिन्‍त प्रक्रिया अपना रहे हैं। अतः 
खत निदेशलय निम्न प्रक्रियानुन्लार अनुदान स्वीकृत करे- 
पयम चरण : अनुदान नियम 993 के नियम 3 (7) के अनुसार अनुदानित संस्था 
पके अनुमानित व्यय के आधार पर उपलब्ध इसके वाद माह अप्रैल से जनवरी तक (0 माह 
कल कल की स्वीकृत की सूचना संवधित सस्था को दी जावे। ... 
प्‌ हा चरण : प्रोविजनल अनुदान की स्वीकृति जारी होने के वाद संस्था 
() गत बह अप पूर्ण करने हेतु निर्देश दिये जाये : हे 
2) गत 0 ैनान व्यय (भुगतान विवरण पत्र) नियम [4,34 वे 3 रे 
नह की छात्र संख्या विवरण का प्रपत्र (प्रपत्र संलग्न) (नियम ।0) (5) 


ओ के अनुदानित पढ्ढों के चानू 
ह हेतु) अनुद्न की 


ओं द्वारा अनुद्दान हेतु बिल अस्तुत करने 


की अनुपालना में (पपन्न सततन) 
अन्तर्गत। 
ख्दल, 
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(3) गत माह पी.एफ राशि कर्मचारीवार कोषशार में जमा कराने की सूचना (प्रपत्न अनुदान नियम 4 एवं परिशिष्ट 8 
के आइटम (प्रपत्र सलग्न) सख्या 2 के अनुसार) 
(4) मासिक व्यय मानचित्र (प्रपत्न सलग्न) 
(5) सस्था की पजीयन प्रमाण पत्र व विधान की सत्य प्रति (नियम 3 के अनुसार) 
(6) प्रवन्ध समिति के सदस्यों की रजिस्टर्ड प्रति नियम 23 के अनुसार। 
(7) आहरण एवं वितरण के लिये प्राधिकृत व्यक्ति के नाम/हस्ताक्षर संवधी सूचना जिसे प्रवन्धक कार्यकारिणी ने प्रमाणित 
किया हो (नियम 24 व 25 के अनुसार) 
(8) सस्था के सावधि जमा के प्रमाण पत्नों की प्रति (नियम 0(8) एवं परि.2 के आइटम 4 के अनुसार) 
(9) सस्था के अनुदानित पदो पर कार्यरत समस्त कर्मचारियों के नमूना हस्ताक्षर मय वैक खाता की प्रमाणित प्रति (नियम 
35 के अनुसार) 
(0) वचनबद्धता प्रमाणपत्र नियम ॥0(24) एवं परि. [2 के अनुसार। 
(१) अनुदान नियम 0 की समस्त शर्तों की पालना का प्रमाण पत्र (प्रतिलिपि सलग्न) 
(2) अनुदान नियम (5) की पालना का प्रमाणपत्र। 
(3) राज्य सरकार के आदेश क्रमाक 9(9) शिक्षा-5/99 दिनांक 6.5.200। (आदेश स. ।23) के अनुसार बाछित शपथ, 
पत्र की मूल प्रति। 
तृतीय चरणः द्वितीय चरण में उपरोक्त अकित»वाछित प्रमाण पत्रों की प्राप्ति के वाद आवश्यक जाच की जावें गत 
माह के प्राप्त प्रमाणपत्रो की जाच एवं सन्तुष्टि के बाद आगामी माह का बिल प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत होने पर प्रतिहस्ताक्षर 
किये जावे। यदि कोई कमी पूर्ति शेष है तो विल प्रतिहस्ताक्षर से पूर्व पूर्ण करा ली जावे। 
चतुर्थ चरण' अनुदान नियम 2 के अन्तर्गत वर्ष के अन्त में विगत वर्ष चालू वर्ष से पूर्व वर्ष के आवृति (प्रोविजनत 
अनुदान) का समायोजन करते हुये अनुदान की अतिमीकरण कर अन्तिम स्वीकृति प्रत्येक वर्ष जारी कर दी जानी चाहिये ताकि 
सस्थाओ की देय बकाया या वसूली की स्पष्ट तस्वीर सामने आ सके। 
नियम 35() की अवहेलना करने पर आगामी माह का अनुदान रोक दिया जाना चाहिये। 
उक्त प्रक्रिया की तुरन्त प्रभाव से अनुदान स्वीकृति हेतु अपनाई जाबे तथा विभाग को अवगत करावे। 


अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों के 0.7.#. की राशि पी.डी. खाते में जमा होगी। 

पत्नांक क्रमांकःप-8 (3) वि.मा./97 दिनांक 5.6.02 (आदेश संख्या 30) 

इस विभाग के समसख्यक आदेश दिनाक 24-8-998 द्वारा गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं के पी.डी. खातों में 
जमा कर्मचारियों की सामान्य प्रावधायी निधि राशियां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को स्थानान्तरित करने सम्बन्धी आदेश जारी 
किये गये थे। ५ 

इस सम्बन्ध में शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग के पन्न क्रमाक प-] (22) शिक्षा/ग्रुप-5/88 दिनांक 4.5 .200 के अनुसार 
माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा दिये गये निर्णय दिनाक 6--200] के अनुसार अब यह राशि सम्बन्धित संस्था के 
लोक लेखों (पी डी. अकाउन्ट) में ही रखी जानी है। अत. खण्डपीठ द्वारा दिये गये निर्णय के क्रम में इस विभाग द्वारा जारी 
समसख्यक ओदश दिनाक 24-8-998 को तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाता है तथा भविष्य में सस्थाओं द्वारा राजस्थान 
गेर सरकारी शैक्षिक सस्था अधिनियम, ॥989 एवं नियम, 993 में वर्णित प्रावधान के अनुसार पूर्व की भोति सम्बन्धित 
पी.डी. खातों में जमा होती रहेगी। 


पक. 
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अनुदानित संस्थाओं के प्राध्यापकों के पी.एच.डी./ एम.फिल. पर देय इन्सेनटिव का लाभ नहीं मिलेगा 
क्रमाक.प.(5) (7) शिक्षा-5/200 जयपुर, 29.7.02 (आदेश सख्या 37) 


उपगोक्त .विषयान्तर्गत वित्त (नियम) विभाग के आदेश क्रमाक एफ 23 (2|वित्त/नियम/98 दिनाक 7.5 99 के 


*अनुप्तरण में विभागीय आज्ञा क्रमांक प.।(6)शिक्षा-5/88 दिनाक ३7 99 के माध्यम से गैर राजकीय अनुदानित 


महाविद्यालय/संस्थाओं के प्राध्यापकों के लिए पुनरीक्षित यू.जी सी. वेतनमान लागू किये गये थे जिसमे उल्लेख किया गया था 
कि वित्त विभाग के आदेश दिनाक 7.5.99 के अनुसार वेतन स्थिरीकरण करते हुए अन्य परिलाभ भी इसी आदेश के प्रावध 
न के अनुप्तार दिये जायेगे। उक्त आदेश दिनांक 7.5.99 के नियम ।। में एम.फिल/पी.एच डी थारी प्राध्यापकों के लिए 
इस्सेटिव का प्रावधान का उल्लेख था जिसको वित्त (नियम) विभाग के नोटिफिकेशन क्रमाक प 3 (2) वित्त (नियम) 98 दिनाक 
6.5 02 द्वादम तुरन्त प्रभाव से विलोपित कर दिया गया है। 

अतः गैर राजकीय अनुदानित महाविद्यालयों /संस्थाओं के एम.फिल/पी.एच.डी धारी प्राध्यापकों (पुस्तकालयाध्यक्ष तथा 
पवेआई सहित) के लिए नोटिफिकेशन दिनाक 7.5.99 के नियम । में देय इन्सेटिव लाभ को दिनाक 6.5 2002 से 
विजोषित किया जाता है। 


अनुदानित शिक्षण संस्थाओं में मार्च 2002 तक रिक्त शैक्षणिक पदों को भरने की स्वीकृति 
अमाकप, 9(9) शिक्षा-5/200 जयपुर, 23.8.02 (आदेश संख्या 38) 
उपरोक्त विपयान्तर्गत लेख है कि गैर सरकारी शिक्षण सस्थाओ मे दिनाक 3। 3.02 तक जो अनुदानित शैक्षणिक 
'४ खत चल रहे हैं, को राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक सस्था (मान्यता, अनुदान एवं सेवा शर्ते आदि) नियम, ।993 के 
भ्तरत विशित प्रक्रिया के अनुसार भरने की स्वीकृति एतद्‌ द्वारा निम्नानुसार प्रदान की जाती है.- 








क्र.स. विभाग का नाम शैक्षिक रिक्त पदों की संख्या 

... निदेशालय कलिज शिक्षा दा 

2. निदेशालय संस्कृत शिक्षा 7 

3. निदेशालय माध्यमिक शिक्षा अप 
नस 5 गदश 35 5 3 264 4 नरम मनन ]264 


उक्त पदों को भरने की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि सस्थाओं को वही अनुदान 3 पा 
200]-2002 में भरे हुए अनुदानित पदों के आधार पर वास्तविक राशि दी गई थी एवं रिक्त अनुदानित 
'? कोई अतिरिक्त अनुदान राशि न तो इस वर्ष और न ही भविष्य में दी जावेगी। 

हक. ते वित्त (्यय-] ) विभाग की आई.डी. संख्या 2642 दिनाक 9.8.2002 से प्राप्त सहमति के आधार पर 
गत की जाती है। 


जैव 
भने ए 


बाबत 
' झरकरी शैक्षिक संस्थाओं को शैक्षिक सत्र 2002-2003 से 0 वीं एवं 2 वीं कक्षा चलाने की या 59) 
अैपकप, ।8( 3) शिक्षा-5/2002: जयपुर, 23-8.02 (अदिश स 


गैर सरकारी संस्थाओं को 
गायक अपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि शैक्षिक सत्र 2002-2003 मे जिन गैर की है उनके 
फोर पर 9वीं कक्षा एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर ।। वीं कक्षा प्रारम्भ करने की मान्यता प्रदान की | 
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सवध में राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जो विद्यालय इसी शिक्षा सत्र में 9वीं के साथ ॥0 वीं एवं ॥ 
वीं के साथ 2 वीं कक्षा प्रारम्भ करना चाहते है उन्हें वर्तमान प्रावधान में.शिथिलता प्रदान करते हुए उक्तानुसार कक्षायें चलायें 
जाने की एतद्‌ द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। 

ऐसे इच्छुक विद्यालयो द्वारा ।0,000/- रुपये अतिरिक्त शुल्क जमा कराये जाने पर उक्तानुसार अनुमति संवधित जिला 
शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी करने हेतु राज्य सरकार द्वारा उन्हें दिनाक 28.8.2002 तक अधिकृत किया जाता है। 

उक्त अतिरिक्त शुल्क राशि जी.ए. 55 की रसीद जारी कर राजस्व आय मद में जमा करवायी जावें। 

अनुमति प्रदान वी जाने वाले स्वीकृतियों की प्रति शासन एवं निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राज. बीकानेर को भी 
भिजवायी जावें। 


राजस्व विभाग के आदेश 
गैर शैक्षणिक संस्थाओं में पी.एफ. निजी निश्षेप खातें में जमा होगी 


१२०. 4(73)770/॥२6ए९०॥७०/१5५ 0. 30/8/02 (आदेश संख्या 40) 
श0शं0शा एप्प एणाएंएरांणा5ाशैथा।ए (0 हगाफ०)९९४ ०8 ९0०९०४४०ा)्ग तपएणा5 प्ट९ 
€भ6०था।0 छा शी) १९००परा5, 5005ल्‍पपथ॥५, ॥ 997 ॥॥0 998, 05९ ८० शै९00 २२८(/०॥४ 
(०गं$गंणाल, जरा]00:०९ शि०्शंपेशा। 7एा१, ०७ ॥०7०७ रिञुं2धशा साँशी। 00ण॥95 96९0९6 09 
॥९56 ०णरापरतपांणा5 9000 0९६६ ॥॥ 70 ३९९०णाा5, वग्नांड 6९लंभ्रंणा छ३५।४एशा 0 6 उशापवा३, 200॥॥ 
06 $॥2]6 छशाणा था0 0 2 एलए्थज, 2002॥7 00706 ऐेशाला, वाह, णतथ 550९0 शं१९ 5 
तल्थाग्रलां तपेश' 0 एशाओप्राएद 940९0 5,8.,997 आा0 २०, 0.8(3) #0/9॥ 97 04९0 24.8.998 ध७8 
70066 00 59५ 0॥9070९णि थी एए एणाधरपाणा5ा०वा॥एह 00 थाफ//0॥९९४ ०(९९००१॥5९0 जां'४९ 
€१ए९०बांणान ग्रह्माणांण रो 0९ ००९ त्रर[) ०००0णा७ १६४०५ ॥ ख्तंध९॥०९, ए]ाशरएट डी 00 00076 
९॥0क्‍स्‍श8,॥8०णाएशा९१९१ए०था०णाने ॥5व005739 ०एजा0१णी एल्यध्वाध परदवच5ण/७ णि. गाए 
इप0ी श) १०००एा 7॥6 क्राग0परा5 धा९३५॥थ॥ं0९00 २६छणा् 0०गर5तंणल, शि]0.665 शि0एएथा 
एगा0॥39 950 06 ॥॥ग690 00 ९००प्रा5. व5 ९|॥769 (4 ॥९58 ऐ[0 40९05 णी] एधा। 726 रण 
फाश९छ 3 ए० ज्यों गरल्ववाट एंव णा ९,९2७, 99 986 00५टगशला। ]0॥॥20 ॥7९. [78४थि80 
(6 शरए09९९5 शपथ गा &भा5०९॥ा९००ए७5 70णंजञ्जणा5 3०, 952 शत 06 रियुं4॥/क्षा 'ण- 
600थ्ागशला सत्प८थीणा्े गरशणांण5 40०. 989.) 


_ निजी शैक्षिक संस्थाओं की मान्यता/क्रमोन्नति हेतु निर्धारित कार्यक्रम 
विज्ञप्ति 
क्रमांक-प.8([)शिक्षा-5/200 जयपुर,, 6.! .02 (आदेश संख्या 247) 


शैक्षिक सन्न 2003-2004 में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नति/मान्यता की इच्छुक निजी शैक्षिक 
सस्थाओं के लिए आवेदन हेतु निम्नानुसार कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है'- 
. . ैक्षिक संस्थाओं को निर्धारित प्रपत्र मे सभी आवश्यकताओं /औपचारिकताओं की पूर्ति 
करते हुए आवेदन पत्र सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक के कार्यालय में प्रस्तुत 
करने की अन्तिम तिथि। 5.2 2002 
(निर्धारित तिथि के वाद प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जावेगे।) 
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2. जिला शिक्षा अधिकारियों (माध्यमिक) द्वारा प्राप्त प्रत्येक आवेदन पत्र का पैनल निरीक्षण 
का कार्य पूर्ण कर आश्षेपों की पूर्ति कराकर सम्बन्धित उप निदेशक (माध्यमिक) को प्रेषित 


करने की अन्तिम तिथि। 3।.0] 2003 
3. सम्बन्धित उप निदेशक, माध्यमिक द्वारा पत्रावलियो का परीक्षण कर निदेशक, माध्यमिक 

शिक्षा, बीकानेर को प्रेषित करने की तिथि। 5.2 2003 
4... निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा राज्य सरकार को निर्णय/स्वीकृत हेतु प्रस्तुत 

करने की तिथि। 3॥.3 2003 
5. निदेशालय से प्राप्त सभी प्रकरणों में से राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित स्वीकृत प्रकरणो की 

: सूची जारी कर प्रति संस्था को देते हुए निदेशक, माध्यमिक को भेजी जावेगी। 30.4 2003 

6. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा वीकानेर द्वारा राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित स्वीकृत प्रकरणों के 

पालना आदेश जारी किये जाने की अन्तिम तिथि। 34 5.2003 

(निदेशक माध्यमिक शिक्षा द्वारा जारी पालना आदेशो की रिपोर्ट राज्य सरकार शिक्षा विभाग (ग्रुप-5) को प्रेषित की 

जावेगी ) 
विशेष विवरण- 


() संस्थाओं को मान्यता शुल्क का बैक ड्राफ्ट सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) के नाम से बनवाना होगा। 
भुगतान केवल बैक ड्राफ्ट से ही किया जावेगा। 

*) आशक्षित कोप की राशि का बैंक ड्राफ्ट “बालिका शिक्षा फाउण्डेशन, जयपुर” के नाम से वनवा कर आवेदन पत्र 
के साथ संत्ग्न करना होगा। 

()_ निर्धारित मान्यता शुल्क एवं आरक्षित कोष राशि निम्नानुसार है- 


क्रस. स्तर मान्यता शुल्क की राशि आरक्षित कोष राशि 
 +...।  &(ु))&_ _  प)४ --. (रूपये) & 
(233० क+- ० +->>नम+न५>+-- >> 5०-23. नमन नान-ननभननन+न नमन नमन मिनरल मत 
माध्यमिक 5000/- 22. 
३. उच्च माध्यमिक 7000/- 60000/- 


* (प्रति संकाय'के लिये उसी संकाय में प्रति विषय के लिए रु. 2000/- रुपये अतिरिक्‍्त-मान्यता शुल्क 


तीन हेगी 
तीन विपयो के अतिरिवत) रूपये ----...._ लेक अतिरिक्त सकाय के लिए 25000/- रूपये अतिखित आ्ि को की दर सा आरक्षित कोष की राशि जमा करनी होगी) 


* (प्रत्येक अतिरिक्त सकाव के लिए 25000/- 
नोट 


सस्थ आरक्षित कोप की राशि वापत्त 
जायेगी। निरस्त प्रकरणों में सत्या 


यदि किसी भी सस्था को किसी भी कारण से मान्यता नहीं दी जा सके तो वह ले 
ते कर सकेगी। मान्यता शुल्क की राशि किसी भी अवस्था में वापस नहीं की * 
आगामी सत्र में नियमानुसार पुन. आवेदन करना होगा। 3 
स्तर की मान्यता की आरक्षित कोष राशि राज्य सरकार के पास सुरक्षित रहेगी 

की मान्यता दे दी गई हो। 
उपरोक्त शुत्क तथा आरक्षित कोष राशि एक माध्यम के लिए है यदि सस्था अतिरिक्त माध्यम 


१ 


चाहे उस संत्या वी उच्च सरें 


ध्यम से स्कूत/कक्ष सवालित 
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करना चाहती है तो उसको पृथक से आवेदन करना होगा जिसकी प्रक्रिया निस्तारण अवधि एवं शुल्क व आरक्षित 
कोष राशि अलग से देय होगी। 


शिक्षा गारन्दी योजना के अन्तर्गत अनुदान प्राप्त करने हेतु राज्य स्तरीय अनुदान समिति का गठन 
क्रमांक : प-2 (7) /शिक्षा- /प्रा.शि./2000 पार्ट-न जयपुर, 5/0/03 (आदेश संख्या 42) 
सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत संचालित शिक्षा गारन्टी योजना ओर वैकल्पिक नवाचारी शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत 
भारत सरकार से अनुदान प्राप्त करने हेतु प्रेषित किये जाने वाले प्रस्तावों का राज्य स्तर पर अनुमोदन करने हेतु निम्नानु्ार 
राज्य स्तरीय- अनुदान समिति का गठन किया जाता है- 


. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान-वीकानेर । * अध्यक्ष 
2... तिदेशक, राजस्थान प्राथमिक शिक्षा परिषद (डी.पी.ई.पी.), जयपुर सदस्य 
3. निदेशक, पंचायती राज विभाग, राजस्थान-जयपुर सदस्य 
4. निदेशक, लोक जुम्बिश परिषद, राजस्थान - जयपुर सदस्य 
5. सचिव, रज़स्थान शिक्षाकर्मी वोर्ड, जयपुर सदस्य 
6. उप शासन सचिव, वित्त (व्यय-) विभाग जयपुर सदस्य 
7. भारत सरकार के 2अतिनिधि ( सरकारी, । गैर सरकारी, भारत सरकार द्वारा नियुक्त) 
8... स्वैच्छिक संस्थाओं के 2 शिक्षाविद्‌) 

(0) डी.एच.एन. विजय, भोरूका चैरिटेवल ट्रस्ट, 

केयर ऑफ आई, आई.एच.आर.जयपुर। सदस्य 
(2) श्री सुमेरचन्द वोथरा, सुवोध शिक्षण संस्थान, जयपुर सदस्य 


शिक्षा गारन्टी योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर चिन्हित सोसाइटी राजस्थान प्राथमिक शिक्षा परिषद्‌ योजना 
के अन्तर्गत जिला स्तरीय शिक्षा गारन्टी योजना एवं वैकल्पिक नवाचारी शिक्षा की योजनाओं का मूल्यांकन एवं परीक्षण कर 
राज्य स्तरीय अनुदान समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगी। स्वैच्छित सस्थाओं के प्रस्ताव भी जिला स्तरीय शिक्षा गारन्टी योजना 
और वैकल्पिक नवाचार शिक्षा प्रस्तावों तथा जिला प्रारम्भिक शिक्षा योजनाओं के अग होगे। अनुदान समिति से अनुश््तित 
प्रस्तावों को राज्य सरकार/सोसाइटी द्वारा भारत सरकार को प्रेषित किया जायेगा। 

भारत सरकार से निर्देश एव स्वीकृति प्राप्त होने पर विभाग एव स्वयं सेवी सस्थाएं अपनी योजनाओं को क्रिपाल्वित 
कर सकेंगी। 

उक्त समिति की बैठक आवश्यकतानुसार आयोजित की जायेगी। उपयुक्त समिति का कार्यकाल शिक्षा गारन्दी योजना 
के जारी रहने तक होगा। समिति के गैर सरकासरी सदस्यों को यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 
स्वीकृत मद में से देय होगा। 


गैर सरकारी संस्थानों को मान्यता प्रदान किये जाने हेतु संशोधित कार्यक्रम 
फ्रमांकः 8(3) शिक्षा-5/200 जयपुर, 7/0/03 (आदेश संख्या 745) 
इस विभाग की विज्ञाप्ति क्रमांक - प. 8 (॥) शिक्षा-5 / 200 दिनाक 6//2002 एव प. 8(3) शिक्षा-5/200! 
के क्रम में शैक्षिक सत्र 2003-2004 से प्राथमिक से उच्च प्राथमिक एव उच्च प्राथमिक से माध्यमिक एवं माध्यमिक से उच्च 
माध्यमिक स्तर के गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं को मान्यता दिये जाने के सबंध में आवेदन करने था उनके निस्तारण करने 
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के प्वंध में निम्नानुसार संशोधित कार्यक्रम घोषित किया जाता है। यह कार्यक्रम केवल 5/2/2002 तक आवेदन नहीं करने 
वात सस्थाओं के लिए लागू माना जायेगा। पूर्व प्रकरणों का निस्तारण पूर्व मे जारी कार्यक्रम के अनुसार ही किया जावेगा। 
प्रारम्भिक शिक्षा 

- आधमिक स्तर से उच्च प्राथकि स्तर की मान्यता हेतु आवेदन सक्षम कार्यालय में प्रस्तुत करने की अतिम तिथि 28/02/2003 


- गिता शिक्षा अधिकारियों द्वारा निपटाये जाने की। अतिम तिथि 5/03/2003 

- मान्यता योग्य नहीं पाये जाने वाले प्रकरणों को उप निदेशको को प्रस्तुत करने की। .. अतिम तिथि 25/03/2003 

माध्यमिक शिक्षा 

- उच्च प्राथमिक स्तर से माध्यमिक स्तर पर तथा माध्यमिक से उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नति हेतु आवेदन सक्षम 
कार्यलय में प्रस्तुत करने की। अतिम तिधि 28/02/2003 


- गिता शिक्षा अधिकारियों की पेनल निरीक्षण रिपोर्ट सहित पत्रावली उप निदेशकों को प्रस्तुत करने की। 
हु अतिम तिथि 5/03/2003 


- अप निदेशकों द्वारा निदेशक माध्यमिक शिक्षा को पत्मावलियों प्रस्तुत करने की। अतिम तिधी 25/03/2003 

- निदेशालय द्वारा शिक्षा (य्रुप-5) विभाग को भिजवाने की। अतिम तिथी 0/04/2003 

“ शज्षन द्वारा निपटाये जाने को। अतिम तिथी 5/05/2003 
गैर सरकारी विद्यालयों का नियमित निरीक्षण किया जावें े 

प्रमांक : प-9() शिक्षा-5/2003 जयपुर, 28/02/03 (आदेश संख्या 44) 


उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि शासन के ध्यान में आया है कि अनेक शिक्षण सस्थाओ की अस्थायी मान्यताएं निर्धारित 
फप तमा के बाद भी अनिर्णित स्थिति में है जबकि प्रकरणों का निस्तारण समय सीमा मे होना आवश्यक है। इसी प्रकार 
प्रथमिक विद्यालयों की मान्यता लिये जाने से ज्िथिलता दी जाने के पश्चात्‌ अब राज्य सरकार को यह विदित नहीं है कि 
फिने प्राथमिक विद्यालय चल रहे हैं। अतः ऐसी समस्याओं के समाधान हेतु शासन द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही अमल मे 
ती जाने का निर्णय लिया गया है। 
कि सत्था को स्थायी करने हेतु अस्थायी मान्यता की तारीख से तीन वर्ष की 
जने पर पुनः निरीक्षण किया जावे तथा सस्था द्वारा निर्दिप्ट कमियों को पूरा कर 
>वेश्यक सूप से सम्पन्न हो जानी चाहिए। इन आवश्यक औपचारिकताओं के लिए शिधितन 
है। अति विशिष्ट मामलों में केवल राज्य सरकार ही समय सीमा में शिधिलता दे सकेगी। के 
' 'िन के ध्यान में यह तथ्य आये है कि उनके शिक्षण सस्थाओं की अस्थायी मान्यताएँ निर्धारित समय सीमा 
* अनिर्णित स्थिति मे है। अतः एक समबवद्ध कार्यक्रम के रूप में इस कार्य को पूरा कर लिया जाें। में अध्थावी 
जी सेवंध में निदेशालय स्तर पर यह जाच करवायी जावे कि जिन शिक्षा अधिकारियों ने तीन वर्ष की अवधि धवाही की 
33534 मान्यता देने सवधी प्रकरणो का निस्तारण नहीं किया गया है उन अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्ववाई 
९ शासन को अवगत कराया हि बात 
"सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के मान्यता सचालित करने से राज्य में अनेको ऐसी की का न्‍ञ है 
रह है जिनके अस्तितव की जानकारी शिक्षा विभाग तक को नहीं है। अतः इसमे समत्या दी जानकारी रख 
>अमेक स्तर तक की गैर सरकारी शिक्षण सस्थाओं की मान्यता पूर्ववत ऐच्छिक रखी ३7208 जायेगा तथा साथ ही 
है उनका रजिस्ट्रेशन सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारियों के कार्यालय में अनिवार्य रूप से किया ने 
25] 


अवधि में निरीक्षण में कमियों पायी 
लिये जानी की सम्पूर्ण कार्यवाही 
दिया जाना उचित नहीं 


प्र 





रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया का संधारण उदार शर्तों के साथ किया जावे ताकि शिक्षण सस्थाओं को किसी प्रकार की कोई कठिनाई 
नहीं हो। 

4. शासन के ध्यान मे यह भी लाय गया है कि गैर सरकारी शिक्षण सस्थाओं के निरीक्षण करने के मामले में कुछ जिता 
शिक्षा अधिकारी सकोध करते हैं। जिस गति एवं गभीरता के साथ राजकीय शिक्षण संस्थाओं का निरीक्षण कार्य होता 
हे वैसा गैर सरकारी सस्थाओं के साथ नहीं होता है। इससे कतिपय शिक्षण सस्थाओं में अवाष्ित स्वेच्छाचारिता को 
बढावा मिलता हे व उनकी गतिविधियों पर किसी प्रकार का नियन्त्रण नहीं रहता है। दूसरी ओर उत्कृष्ट गैर सरकाई 
शिक्षण सस्थाओ में किस प्रकार के शैक्षिक नवाचार एव प्रयोगधर्मिता को प्रोत्साहन दिया जाता है उसके अनुसरण का 
लाभ विभाग को तथा राजकीय शिक्षण सस्थाओं को नहीं मिल पाता है। अत. इस श्रेणी के शिक्षण सस्थाओं का नियमित 
निरीक्षण को स्ट्रीम लाइन किया जायें। 


गैर सरकारी स्कूलों की मान्यता पर निदेशक ही निर्णय करेगें 
क्रमांक : प-3() शिक्षा-5/200 जयपुर, 20/03/03 (आदेश संख्या 95) 


विषयान्तर्गत प्रासगिक विज्ञप्ति द्वारा गैर सरकारी शिक्षण सस्थाओं के माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर हेतु क्रमोन्‍्नति/मान्यता 
सम्बन्धी प्रस्तावों को पूर्व निर्धारित प्रक्रियानुसार समस्त प्रस्ताव राज्य सरकार को अनुमोदन हेतु निदेशालय द्वारा प्रेषित किये 
जाने की प्रक्रिया निर्धारित की गई थी। 

अब पुन. निर्णय लिया गया है कि क्रमोन्‍्नयन/मान्यता सम्बन्धी प्रस्ताव पर निर्णय निदेशालय माध्यमकि शिक्षा के स्वर 
पर ही सम्पादित किया जावेगा। । इन प्रकरणों को राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने की आवश्यकता नहीं है। निदेशालव, 
शिक्षा विभाग द्वारा समस्त प्रस्तावों पर दिनाक 5 5 2003 तक अतिम निस्तारण कर दिया जाना चाहिए। क्रमोन्नति/मान्यता 
सम्बन्धी प्रस्तावों पर राज्य सरकार द्वारा पूर्व निर्धारित मापदण्डों के पूर्ण करने पर ही संस्थाओं को क्रमीन्‍्नति/मान्यता प्रस्ताव 
को अनुमोदन किया जावे। 

प्राथमिक से उच्च प्राथमिक स्तर पर क्रमोन्नति सम्बन्धी विज्ञप्ति दिनाक 6..2002 में कोई सशोधन नहीं किया 
गया है। 


राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिकरण के आदेशों का निष्पादन सिविल न्यायालय द्वारा किया जावेगा 


सख्या प, 207) विधि/2/200 जयपुर, 08/04/2003 (आदेश सख्या 40 
राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नाकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनाक 07/040४ कौ 
प्राप्त हुई, एतदुद्वारा सर्वताधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता हैं- 
राजस्थान गैर सरकारी शैक्षणिक सस्या (संशोधन) अधिनियम, 200 (2003 का अधिनियम संख्यांक 0)- राजस्थान 
गैर-सरकारी शैक्षिक सस्था अधिनियम, 989 को और.सशोधित करने के लिए अधिनियम। 
भारत गणराज्य के चीवनवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधानमण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है- 
).. संक्षिप्त नाम और प्रारम्म 
() इस अधिनियम का नाम राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक सस्था (संशोधन) अधिनियम, 2004 है। 
(00 यह तुरन्त प्रवृत्त होगा। 


2. 992 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 मे नयी धारा 27 क का अत. स्थापन- राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था 
अधिनियम, 989 (992 का अधिनियम स. । 9) की विद्यमान धारा 27 के पश्चात्‌ और धारा 28 के पूर्व निम्मलिखित 

: नयी धारा अन्तः स्थापित की जायेगी, अर्थात्‌ः 
“2 क. अधिकरण के आदेशों का निष्पादन- धारा 9 के अधीन की गयी अपीलो और धारा 2। मे निर्दिष्ट विवादों 
का विनिश्वय करने वाला अधिकरण का आदेश इस स्थानीय क्षेत्र पर, जिसमे ऐसा प्रत्यर्थी, जिसके विरुद्ध आदेश किया गया है, 
मगूत्ती तर से निवास करता है या कारवार करता है या अभिलाभ के लिए स्वय काम करता है, क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाले 
गब्से निचले सिविल न्यायालय की डिक्री समझा जायेगा और ऐसे सिविल न्यायालय द्वारा उसी रूप में निष्पादित किया जायेगा।” 


निजी गैर अनुदानित कॉलजों को स्वयं की प्रवेश नीति बनाने की अनुमति , 


हमाक प3 (2) /शिक्षा-4/2005 जयपुर, 2॥/05/03 (आदेश संख्या 47) 

उक्त विषय में टी.एम.ए. पाई फारमेशन एवं अन्य बनाम कर्नाटक सरकार एवं अन्य के प्रकरण में मा.सर्वोच्य न्यायालय 
शत शिविर याचिका सख्या 307/993 मे दिये गये निर्णय के दिनाक 3/0/2002 के अनुसरण में निजी गैर अनुदानित 
शरण सतथाओं को वर्ष 2003-2004 से कॉलेज शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी की जाने वाली राज्य सरकार की प्रवेश नीति 
पर देते हुए उन्हें स्वयं की प्रवेश नीति बनाकर प्रवेश देने की अनुमति एतदूद्वारा प्रदान की जाती है। लेकिन ऐसी सस्थाएँ 
+ ए्य सरकार द्वारा जारी शैक्षणिक कलैण्डर की पालना करने हेतु बाध्य होगी तथा प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले अभ्यार्थियों 
की योणता सूची बनाकर योग्यता क्रम में प्रवेश दिये जावेगे एवं सभी ग्रवेशो मे सम्बद्धक विश्वविद्यालयों के नियमों की पालना 
पुनिर्धधेत की जावेगी। 

अनुदानित शिक्षण सस्थाओं के लिये राज्य सरकार की प्रवेश नीति की पालना पूर्व की भाति वाध्यकारी रहेगी। 

भततः इस सवध में तदनुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्बन्धित सस्थाओ को सूचित कराने का श्रम करें। 


यान सोलाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम या ट्रस्ट अधिनियम के तहत रणिस्ट्रीकृत संस्था को ही मान्यता दी जावेगी 
मय विवि/22005 जयपुर, 07/06/2005 (आदेश सख्या ल 
५ राज्य के राज्यपाल द्वारा दिनाक 5 जून, 2003 को वनाया तथा ग्रख्यापित किया गया निम्नाकित अध्यादेश 
की सूचनार्थ एतदुद्धारा प्रकाशित किया जाता है- 
'जेथान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था (सशोधन) अध्यादेश, 2003 कु 
ँशायान गैर-सरकारी शैक्षिक सस्था अधिनियम, 989 को और संशोधित करने के लिए ध्यादेश। 
हो राजस्थान विधान सत्र में नहीं है और राजस्थान राज्य के राज्यपाल को इस वात का समाधान हो 
गया विद्यमान हैं जिनके कारण उनके लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक 2४ हे कक 
आर भारत के सविधान के अनुच्छेद 23 के खण्ड (() द्वारा प्रदत्त शक्तियों दा प्रयोग करते हु! 
६ ३१३ मे इसके द्वारा निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं, अर्थात्‌- 
र प्रारम्भ - ेल्‍ 
0, मे अध्यदेश का नाम राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक सस्थान (सशोधन) अध्यादेश, 2003 हैं। 
0) कर तुस्त प्रवृत्त होगा। 


गया है कि 


ले भारत 


72<53 


2... 992 के राजस्थान अधिनियम स. 9 की धारा 3 का संशोधन- राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 
989 (992 का अधिनियम सख्या 9) की धारा 3 की उप-धारा () के विद्यमान परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित 
प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्‌- 

“परन्तु किसी भी सस्था को तव तक मान्यता नहीं दी जायेगी जब तक कि वह राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम, 958 (953 का अधिनियम स॒. 28) के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं हो, या वह राजस्थाल लोक न्यास अधिनियम, 
959 (959 का अधिनियम 42) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी लोक न्यास द्वारा या भारतीय न्यास अधिनियम, 882 
(882 का केन्रीय अधिनियम स॒. 2) के उपवधों के अनुसार सृजित किसी न्यास द्वारा न चलायी जाती हो।” 


निजी शिक्षण संस्थाओं /चिकित्सालयों एवं नर्सिंग होम के कर्मचारियों की न्यूनतम मजदूरी की दरें निर्धारित 
क्रमाक : एफ. 5(0) श्रम /95/0842 जयपुर 27/07/2003 (आदेश संख्या 49) 
चूकि राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 948 (केन्द्रीय अधिनियम-] सन्‌, 948) की धारा 5 की 
उपधारा (]) के खण्ड (ख) की अपेक्षानुसार राजस्थान राजपत्र में निम्नाकित नियोजनों में कर्मचारियों के संबंध में न्यूनतम 
मजदूरी की दरों को निर्धारित करने के प्रस्ताव अधिसूचना क्रमाक एफ. 5(])श्रम /95/2003 दिनाक 03/03/2007 द्वारा राज: 
राजपत्र विशेषाक भाग-] (ख) दिनाक 07/03/200 में प्रकाशित किये थे। 
चूकि उक्त प्रस्तावों के सबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों पर राज्य सरकार द्वारा विचार-विमर्श कर लिया गया है। 
अत अब न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 948 (केद्रीय अधिनियम-] सन्‌ 948) की धारा 5 की उपधारा (2) के तताथ 
पठित धारा 3 की उप धारा (]) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार निम्नाकित अनुसूचित नियोजनों 
में कर्मचारियों के सबंध में निम्नानुसार मजदूरी की न्यूनतम दरें निर्धारित करती है- 


4208 लीक 22373 7 26422 ९.8, 22% 20900 7(न्‍क 4 प3 0: / लीड लेपद 27 अप आा< जनम कक मा > तल 

क्र.सें. अनुसूचित कर्मचारियों का वर्ग न्यूनतम मजदूरी 
नियोजन प्रतिमाह 
का नाम (रुपयों में) 


40... निजी शैक्षिणिक गैर शिक्षक कर्मचारी 
संस्थानों में .  स्वीपर, फर्राश, रिक्शा चालक वेलदार/ कुली (पोर्टर), ४ 


नियोजन वाटर मेन, साईकिल, सवार, मशालची 560.00 
2. चपरासी, चौकीदार, आया, गेटकीपर, दफ्तरी, लाईव्ररी, 
अटेन्डेट लेबोरेट्री, अटेन्डेट 606.00 


3. (क) सुपरवाईजर, मिस्त्री, प्तम्बर, कारपेन्टर, मेसन, 
रसोईया, माली, इलैक्ट्रीशियन 768.00 
(ख) कम्पाउण्डर नर्स, केयर, टेकर 773 00 


25+ 


कम. अुयवित . कर्मचारियों का ्ग .....»  ्््पायूयया- अनुसूचित कर्मचारियों का वर्ग 


4] 


निषेजन खा 
प्रतिमाह 
का नाम जा गम अल ली पटक लमलिक (पं मे) 
4... (अ) क्लर्क, स्टोर कीपर, कन्डक्टर, गैर शिक्षक वाडन 
(बिना वोर्डिंग एव लॉजिग) स्टेनोटाईपिस्ट, कैशियर, 
स्टोर क्लर्क 926.00 
(व) कार/ट्रक/बस>»टेग्पो ड्राईवर 977.00 
5. (अ) स्नातक लिपिक, फिजिकल इल्टट्रक्टर, लाईब्रेरियन, स्टेनोग्राफ... 2270.00 
(ब) लेखाकार, कार्यालय अधीक्षक 242,00 
निजी चिकित्सालयो ], . स्वीपर, धोवी, फर्राश ]560.00 
एव नर्सिंग होम्त 2. चपरासी, चौकीदार, आया, गेटकीपर, लेवोरेट्री अटेन्डेन्ट, 
(जो सरकार या सिक्‍योरिटी स्टॉफ, होस्टल आया, वार्ड वॉय 605.00 
स्थानीय निकायों द्वारा 
संचालित... 
न हों में नियोजन 
3. हैल्पर, लाउन्ड्री हैल्पर, मेन, वार्ड एड्स असिस्‍टेन्ट, स्टोर हैल्पर, 
डिपार्टमेन्टल एड्स, स्वीपर, चौकीदार, वार्ड व्वाय, थियेटर हैल्पर, 
लेडीवार्ड अटेज्डेन्ट, शॉप व्वाय, एक्सरे व्वाय, लेवोरेटरी व्वाय, 
डेन्टल ब्वाय, मेल बिल कलक्टर्स 664.00 
4. रसोईया, दाई, नाई, फार्मेसी अटेन्डेन्ट, अनेस्थीशियन, डेन्टल 
एण्ड वार्ड अन्टेन्डेन्ट, डार्क रूप असिस्‍्टेन्ट, असतिस्टेन्ट एनीमल 
हाउस कीपर, पेन्टर असिस्‍टेन्ट, स्टेवार्ड, परचेजिग स्काउट, लेबर 
सुपरवाईजर, बॉयलर अटेन्डेट, सेनीटेशन अटेन्डेट, वार्ड इलैक्ट्रीशियन, 
ई.सी.जी. एण्ड ई.ई.जी/एक्सरे अटेन्डेन्ट माली प्लम्बर 768.00 
5. केयर टेकर, स्टेवार्ड, लेवोरेट्री टेबनीशियन ए.एन.एम. लेवोरेट्री, 
लिम्ब मेकर, शुमेकर धर 
6. क्लर्क, स्टोर कीपर, कन्डक्टर वार्डन टाईम कीपर अस्तिस्टेन्ट 0 


अकाउन्टेन्ट 
स्टेनो टाईपिस्ट, कैशियर, स्टोर क्लर्क, कार/वस/ट्रक/टेम्पों ड्रवर 97:00 


£( 
8... रेडियोग्राफर, डिस्पेन्सर, थियेटर, असिस्‍्टेन्ट, डेन्टल अस्तिस्टेन्ट, 
आयेल्मिक, टेक्नीशियन, फोटोग्राफर, ऑप्टीशियन, आडियोतॉजी, 
टेक्नीशिय, ई.सी.जी.टेवनीशियन, फ्रोजन टेस्ट टेक्लीशियन, रर्सर, 
फार्मेसिस्ट, लेडी हैल्थ विजीटर,स्टॉफ नर्स, वार्ड सिल्टर, नर्तिंग जी 
असिस्‍्टेन्ट, नर्सिगफोरमेन, एयर कन्डीसनिग फीरमेन, मेल नर्स 2200 
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क्र.सं. अनुसूचित कर्मचारियों का वर्ग न्यूनतम मजदूरी 





नियोजन प्रतिमाह 
का नाम (रुपयों में) 
9. लेखाकार, स्नातक लिपिक, लाईव्रेरियन, स्टेनोग्राफर 242.00 


0.. मेडीकल टेनोलोजिस्ट, ओ.टी.सी.एन., टेक्नोलोजिस्ट परफरनियनिस्ट, 
डाईटीशियन, मेडीकल सोशल वर्कर, ट्यूटर टेक्नीशिय, डिमोन्सट्रेटर 
डिप्टी चीफ फारमेसिस्ट, लैक्चरर, हाउस सर्जन 2500.00 
टिप्पणियाँ 
। दैनिक मजदूरी पाने वाले किसी कर्मचारी को देय मजूदरी न्यूनतम दरों की गणना, जिस वर्ग का वह कर्मचारी है, उस 
वर्ग के लिए नियत मासिक मजदूरी की दर से 26 का भाग देकर की जावेगी। भजनफल निकटतम रुपयों में होगा। 
इसमें कसी वात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी यदि उपयुक्त दरों के प्रभाव में आने की तारीख पर उक्त नियोजन से किसी 
कर्मचारी की मजदूरी की दरों से अधिक ही तो उसके द्वारा उक्त दिन प्राप्त की गई वास्तविक मजदूरी उसके संवध 
में नियत की गई मजदूरी की न्यूनतम दर होगी। 
अनुसूची मे निर्दिष्ट न्यूनतम मजदूरी की दरों में निर्वाह भत्ता, बुनियादी मूल्य और सुविधाओं की एवज में रोकड मूल्य 
यदि कोई हो, सम्मिलित है। 
4. उक्त नियोजनो में कार्यरत कामगारों की नियत दरों में स्राप्ताहिक अवकाज्ञ का वेतन शामिल है। 
5. अकुशल कार्य वह है जिसमे ऐसे साधारण कार्य जिनमे कि कार्य सवधी कुशलता या अनुभव की मामूली आवश्यकता 
है या नहीं, सम्मिलित है। 
अर्द्ध कुशल कार्य बह जिप्तमें कार्य सवधी अनुभव द्वारा प्राप्त कझलता या सक्षमता कुछ अंश तक सम्मिलित है और 
जो कि चतुर कर्मचारी के पर्यवेक्षण या कार्यदर्शन के अधीन पूरा किये जाने योग्य है और इसमें अकुशल: पर्यवेक्षण कार्य 
भी सम्मिलित है। 
कुशल कार्य वह जिसमें कार्य सवंधी अनुभव द्वारा प्राप्त या शिक्षा (अप्रेन्टिस)के रूप में या तकनीकिी था व्यावसामिक 
सस्थान मे प्रशिक्षण द्वारा प्राप्त कुशलता या सक्षमता सम्मिलित है ओर जिसके निष्पादन में उपक्रम एवं विवेक की 
आवश्यकता है। 
6. मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदार द्वारा नियोजित कर्मचारियों पर भी लागू होगी। 
7. अक्षम व्यक्तियों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरे उसकी श्रेणी की प्रौढ मजदूरो को भूगतान योग्य दरों का 70 प्रतिशत 
होगी। 
8. ये दरें अधिसूचना जारी होने' की दिनाक से प्रभावी होगी। 


ष्ऊ 


पु 


अतिरिक्त शुल्क जमा कराने पर अनुदानित विद्यालयों को 0वीं व 2 वीं कक्षा चलाने की छुट 
क्रमांक : पं. 9(5) शिक्षा-5/2003 5/08/2003 (आदेश संख्या 750) 
उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि शैक्षिक सत्र 2003-04 में जिन गैर सरकारी शिक्षण सस्थाओं को 
माध्यमिक स्तर पर 9 वीं कक्षा एव उच्च माध्यमिक स्तर पर ॥ वीं वक्षा प्रारम्भ करने की मान्यता प्रदान की गयी है उनके 
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सबंध में ग़ज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जो विद्यालय इसी शिक्षा पत्र में 9वीं के साथ ।0 वीं एवं 
वीके ताथ ।2 वीं कक्षा प्रारम्भ करना चाहते हैं उन्हें वर्तमान प्रावधान में शिथिलता प्रदान करते हुए उक्तामुसार कक्षाएँ चलाये 
जे की एतद्‌ द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। 

ऐस़ इच्छुक विद्यालयों द्वारा रुपये 0,000/- अतिरिक्त शुल्क जमा कराये जाने पर उक्तानुसार अनुमति सबाधित निला 
शित्षा अधिकारी द्वारा जारी करने हेतु राज्य सरकार द्वारा उन्हे दिनाक 3॥/08/03 तक अधिकृत किया जाता है। 

उक्त अतिरिक्त शुल्क राशि जी.ए. 55 की रसीद जारी कर राजस्व आय मद में जमा करवावी जातें। 

अनुमति प्रदान की जाने वाली स्वीकृतियों की प्रति शासन संविच शिक्षा (प्रारम्भिक एव माध्यामेक) एवं निदेशक, 
मार्क शिक्षा राज. वीकानेर को भी भिजवायी जावें। 

पह भी निर्देशित किया जाता है कि जो सस्थाएँ निर्धारित मानदण्डों को पूरा करती है उन्हें ही निर्धारित शुल्क जमा 
कराकर अनुमति दी जावे। 


3।-8-03 तक मान्यता /क्रमोननति के प्रकरणों का निस्तारण होगा 
क्रमक: प.३(॥॥) शिक्षा-5/2003 दिनाक : 26.8.2003 (आदेश संख्या 5)) 
.. ्भ ; आपका पत्र क्रमाकः शिविरा/मा/माध्यमिक/अ-4/2।33/2003-04 दिनाक 2.8.03 
मेगा, 
क अरोक्‍्त विपय में गैर सरकारी शैक्षिक सस्थाओं को मान्यता/क्रमोन्नति के संवध में निर्देशनुसार लेप है कि 
“शाज्य मे निम्न प्रकार के प्रकरण लम्बित है :- 
।. ग़ज्य सरकार द्वारा प्रेषित सत्र 2002-3 के 39 प्रकरण। 
2. ग़ज्य सरकार द्वारा समय सीमा में शिथिलन दिये गये प्रकरण (2 प्रकरण)। का 
3. व्‌ प्रकरण जो माननीय शिक्षामत्री महोदय द्वारा 3। 7.03 के पश्चात शिविलन देने के आदेश प्रदाव हि है। 
५ ५ अन्य प्रकरण जिनमे सस्था द्वारा 28.2.2003 तक पत्रावली जमा नहीं कराई है लेकिन अब पत्रावली जमा कराई 
“दे है तथा 3.8.03 तक समस्त कमियों की पूर्ति कर दी जाती है। कम की पति कर ही बे त वे सभ् 
5. 3।.8.03 तक संस्थाओं द्वारा पत्रावली जमा करवायी जाकर समस्त कमियों की पूर्ति कर दी जायें तो थे सम 
थवा सं के मामले हो। उतरा मो 
उपरोक्त सभी प्रकरणों कक 7! तक नियमानुसार निस्तारण कर दिया जावे। इस हैतु मप्र सलाम 
॥408 सं बढ़ायी जाती है। जारी आदेशों की समस्त प्रतियोँ अधोहस्ताक्षरकर्ता को मिनवा्यी जाई। 
*भात्य स्तर पर कार्यवाही त्वरित गति से की जावें। 


अद्भण ध्ठ 


विधालयों ॥| आवश्यक 
५... में अध्यनरत 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के समस्त छात्र/छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण कंपना ४ 2! 
ड़: प. 6 02) शिक्षा-6/99 जयपुर, 06/09/2003 (अरे 


पा राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 994-95 ते हर दर 
द्शि हा रक्षा नीति के अनुसार भारत सरकार के निर्देशानुसार राजस्थान सरकार कम न टह 
+ एवं चिकित्सा विभाग के समन्वय एवं सहयोग से छात्र/छात्राओं का नि शुल्क सवा बह हर 
मु कत्याय सेदापे, मय 
है वर्ष की भाति इस वर्ष भी निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याय के बा क' 
बे + चटे' *क" स्तम्त रे ः 
» “पक. /2003/377 दिनांक 26/07/2003 के द्वार इस वर्ष भी प्रदेश के सम 
के के विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण कराये जाने हेतु जारी क्रिया है। 5 मी 
मान एवं विकित्सा विभाग के जिला स्तरीय समत्त संबंधित अधिकरी अ्पती सम ; 
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दाग एरार3 


रपट 7 सखी 
मर 


से अधिक शहरी एव ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों के वालकों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कराने हेतु अपने अधीनस्थ शिक्षण 
संस्थाओं के प्रधानों को निर्देशित करें कि वे निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण करवा कर रोगग्रस्त छात्र/छात्राओं को वांछित चिकित्सा 
सुविधा प्राथमिकता से उपलब्ध करायें। 

४ प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण एवं उपचार की सुविधा के लिए चिकित्सा विभाग मे इस कार्य हेतु बजट में प्रावधान रखा 
गया है। 





परिशिष्ट एवं प्रपत्र 


() 
परिशिष्ट एक, मान्यता के लिए आवेदन के साथ दिया जाने वाला शपथ-पत्र का नमूना 
शपथ-पत्र 
पुत्र "शी: ३६३०-00 रह जाति: ३२०३३०००४० 
उम्र हू । हलफ पूर्वक वयान करता हूं कि :- 





(सस्था का नाम) विद्यालय की प्रवन्ध समिति के सचिष/अध्यक्ष के 
पद पर ऊार्यरत हू तथा प्रवन्ध समिति द्वारा शाला-संचालन हेतु संपूर्ण कार्यवाही करने के लिए मुझे अधिकृत 
किया हुआ है। 

3. मै शपथपूर्वक बयान करता हूं कि परिशिष्ट-। के आवेदन प्रपत्र सबधी प्रस्ताव में वर्णित सभी तथ्य सही हैं, 
सत्य है। हम विभाग द्वारा निर्धारित सभी शर्तो एवं मानदण्डों की पूर्ति करते है। 

4. इस संस्था के विरुद्ध विभाग में कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं है। 

5. विभाग की सक्षम स्वीकृति लेने के वाद ही वे झंस्था द्वारा विधमान स्तर से क्रमीनयन, या नये विपय/सकाय/वर्ग 
खोलने की कार्यवाही करेंगे। 

उपर्युक्त शपथ-पत्र के विन्दु । से 5 में वर्णित तथ्य मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार पूर्णतया सत्य हैं। ईश्वर 


मेरी मदद करें। 


शपथगृहीता 
नोट : यह शपथ पत्न रुपये पॉच के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पर होगा तथा नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित कराना होगा! 


(2) 
प्रपत्र “का! 
(परिशिष्ट-2 में दिये गये मानदण्ड व शर्तों को भी देखें) 
माध्यमिक शिक्षा वोर्ड, राजस्थान अजमेर 
कर (सैकण्डरी /हायर सैकण्डरी/सीनियर सैकण्डरी स्तर की मान्यता हेतु आवेदन-पत्न) 
सचिव, 
माध्यमिक शिक्षा वोर्ड, 
रानस्थान, अनमेर। 
महोदय, 
हा कम (स्कूल का नामी. . .... «>> बह + अर 40020 
की सैकण्डरी स्कूल परीक्षा/सीनियर हायर सैकण्डरी परीक्षा से (कक्षा. .... .. ..... जुलाई सन्‌. ... .««« से) निम्न 
दिययों में मान्यता देने हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत करता हू - 
. अनिवार्य विषय- 
(अ) कला एवं उद्योग 
* (व) तृतीय भाषा 
वैकल्पिक विषय- 
प्रथम वर्ग (कला) 
द्वितीव वर्ग (विज्ञान) 
तृतीय वर्ग (वाणिज्य) 
चतुर्थ वर्ग (कृषि) 
पचम वर्ग (गृह विज्ञान) 5979७ 
पष्ठम वर्ग (ललित कला) 0225 56 करर उरजड3% २४९3४ ०६४४ 
शिक्षण का माध्यम- 
अभिष्ट विवरण संलग्न है। भवदीय 
दिनाक : 
स्थान : प्रधानाध्यापक/मत्री /वयवस्थापक 


ध्यापक के हस्ताक्षरों 
के निम्न प्रमाण-पत्र मान्यता हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने वाली सस्था के व्यवस्थापक अबवा प्रधानाध्यापक के 
होना चाहिए) 
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मैं प्रमाणित करता हू कि आवेदन-पत्र में दिया गया विवरण ठीक हे और यह विश्वास दिलाता हू कि यदि विद्यालय 
को मान्यता दे ठी गई तो मैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान के नियमों एवं अधिनियमों का पालन कखूंगा। 
दिनाक डक प्रधानाध्यापक /मत्री /व्यवस्थापक 


वजन लिन न-नपदन 3 पमतनन मनन मन सपा ननन- सििन+ तन -++ न ननन+नमनन+++++ 37-87 यमन 
टिप्पणी - मान्यता के लिए अभिष्ट आवेदन शुल्क आये विना किसी आवेदन-पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा। 
4 अजय 22000 03: 2: 9.83 25 42202% “अर, ४ 226 54:28: 40 4:047%//4 0002 


विद्यालय के प्रधान का वक्तव्य 
॥__ नया विद्यालय खोलने का ओचित्य (फीडर स्कूल की स्थिति बताते हुए)। 


2 आठ किलोमीटर के घेरे में स्थित अन्य सैकण्डरी/सीनियर/हायर सैकण्डरी विद्यालयों के नाम व उनकी विद्यालय से 
दूरी « 
विद्यालय का नाम दूरी 


3 आपके विद्यालय तक पहुचने का मार्ग :- 
१ “निक्रटतम रेलवें स्टेशन; ००:०४ ४८०० रक 9 खि- कमल 5 पत्र ता > पर विल- चर २० 
2: «निकट बस स्टेण्ड-, ५०००० ३०5 रन का ४७ गत सच रस सर 
आपके विद्यालय से दूरी (अ) रेलवे स्टेशन.... 
(व) वस स्टेण्डन्न...........--०--०००००००००००--- कि.मी. 
सामान्यत. पहुचने का साधन (रेलवे/मोटर/बैलगाड़ी/ऊटागाडी आदि जो भी साधन सुविधापूर्वक उपलब्ध हो उ्तका 
उल्लेख अवश्य कीजिये)। आपके विद्यालय तक पहुचने के लिए रेलवे स्टेशन या दस स्टेण्ड से कब गाडिया उपलब्ध होती हैं। 
नोट - कौनसा मार्ग एव साधन सुगम है, स्पष्ट विवरण दीजिये :- 


4. क्या प्रवध समिति 860 के अधिनियम 2 के अन्तर्गत समिति (सोसायटी) के रूप में पजीयत (रजिस्टर्ड) है ? 
(केबल प्राइवेट सस्थाओ के लिए) 
प्रबन्ध समिति के सदस्यों कार्यकारिणी समिति के व्यवस्थापक अथवा 
के नाम सदस्यों के नाम मत्री का नाम 








>> ०७ 3) ५८४ ७ ४ ० ०७ 
७ ० 53 ०४ ४8 थे ७ ० -+ 
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5. क्या विद्यालय आठवीं कक्षा तक विभाग से मान्यता प्राप्त है ? 
6. विद्यालय -भवन- 
कक) कक्षाओं तथा प्रयोगशालाओं आदि के लिए वर्तमान मे उपलब्ध स्थान 
(इस सूचना में विद्यालय भवन के प्रत्येक कमरे आदि की उपयोगिता बताते हुए एक मानचित्र मे सलग्न किया जा 
चाहिए)। 
(व) क्या विद्यालय का भवन निजी है ? यदि नहीं तो किसका है क्त  प्र उद्धार उसका क्या किया देन पाई? उसका क्या किराया देना पडता है ? 
3+++००---+०६२-००० 


क्रमाक प्रत्येक कमरे वर्तमान में 0 वर्गफुट के हिसाव अन्य 
का नाप कमरे की उपयोगिता. से कमरे मे बैठ सकने विवरण 


शक  "न्‍पि+ज-++---लै स्जो कैस्य_|_||_ छात्रो की सख्या 
(3) कक्षा कक्ष 


(सर) प्रयोगशालाए 
(ग कार्यालय कक्ष 


(१) भडार गृह आदि 
८ किक... ्पप्पपपपपपपपपप 


(अनुदान व उपकरण आदि का प्रावधान) 
(5) पुस्तकालय 
ककोब्र. ज़्क्क्क्र 7777 ज्जि़र््का-- की अनुदान आवर्तक अनुदान अनावर्तक 
संख्या +....080/हतहत 
वर्तमान बोर्ड नियमानुसार कमी वर्तान वोर्ड नियमानुसार कमी 


अ आए 7-0. कक्षोयें बलले पर... ईकक्षवेंखुललेप कक्षायें खुलने पर नई वक्षायें खुलने पर 
> 
(ज) फर्नीचर 


५ अनुदान आवर्तक 
कुर्पिया एवं प्ाण -कजज नआऑ+++-+5 
अीआंदि वर्तमान. बोर्ड नियमानुसार कमी वर्तमान बोर्ड नियमानुत्ता कमी 





ग गा. ईकक्षयेखोलोप | ्ईकक्षेयेंखोलनेपर कक्षायें खोलने पर 
. गष्या नई कक्षाये खोलने पर नई कक्षायें खो 
(ग) वि 3 जब 

र् अनुदान अनावर्तक 
ध्य अनुद्यन आवर्तक नुदा 


की सन --++++_+5ः 
0:02. मनीनकिए 25 580 अजय हि 
उसी आदि. वर्तमान वोर्ड नियमानुत्ता. कमी वर्तमान वोर्ड कल कमी 
की प्रत्येक विषय के लिये पर्लक विष के 


नई वक्षाये खोलने पर नई कक्षायें खोलने पर 


खा 


8. 


9. 


क्या संस्था बोर्ड नियमानुसार उपर्युक्त अनुद्यनों का प्रावधान कर देगी ? 


खेल के मैदान व छात्रों के स्वास्थ्य की जाच सम्बन्धी विवरण :- 
() खेल और खेल के मैदान- 


(क) 


(ख 


(ग) 
(घ) 


(ड) 
(च) 


वर्तमान खेल के मैदानो की सख्या व नाप 

प्रस्तावित कक्षाओं के खुलने पर भी क्या उपर्युक्त भेदान पर्याप्त होंगे ? खेल के लिए विद्यालय के पास 
5 एकड़ भूमि होनी चाहिए। 

यदि नहीं तो कितने मैदान की और आवश्यकता होगी और इसकी क्या व्यवस्था की जावेगी ? 
खेल-कूद के लिए वर्तमान अनुदान- 


अविती: ६०२०० है, व्सलजज अनावर्ती: «००४४-८० सल के 
प्रस्तावित कक्षाओं के खुलने पर वोर्ड नियमानुसार अनुदान- 
आंव्ती नर फेक हर अनावर्ती . .. . .... 


क्या सस्था अतिरिक्त अनुदान की व्यवस्था कर देगी ? 


0) क्या छात्रों की स्वास्थ्य परीक्षा के लिए सुविधाये उपलब्ध है, यदि नहीं तो इसके लिए क्या प्रबन्ध किया जायेगा? 


0. विद्यालय की वर्तमान आर्थिक स्थिति (केवल प्राइवेट सस्था के लिए) 
(गत वर्ष (सत्र | अप्रैल से 3] मार्च तक) की आय-व्यय का व्यौरा दिया जाय) 


. 


४ 


विवरण आय विवरण व्यय 
अवशेष । अप्रैल की (यदि हस्तगत हो) . अवशेष अप्रैल को (यदि अधिविकर्पण हो) 
(क) राजकीय अनुदान 2. वेतन कर्मचारीगण 
(ख) नगरपालिका अथवा जिला परिषद अनुदान (क) शिक्षक वर्ग 
(ख) लिपिक वर्ग 


(ग) अन्य वर्म 


स्थायी निधि से कुल आय 3... कार्यालय सम्भाव्य व्यय 
र्वैच्छिक अशदान 4. भविष्य निधि के लिए अनुदान 
(क) व्यैक्तिक 5. भत्ते (निर्दिष्ट वेतनों में सम्मिलित नहीं किये जायें) 
(ख) समितियों से 6. किराया और कर 
अन्य स्रोतों से आय (उल्लेख करें) 7. पुरस्कार 
8. अध्यापकों के लिए लेखन सामग्री और पुस्तकें 
9. छुद्र प्रति-सकरण 





0. उपस्कर का प्रति-संस्करण अथवा प्रतिस्थापन 
]।. विद्यालय उपकरण का समारक्षण 


(की शिक्षण 2- पुस्तकालय 
(एप) प्रमाण-पत्र 3. लेखा परीक्षा प्रभार 


(ग) दण्ड 


]4. स्थायी कोष के लिए अशदान 


(घ) अन्य 5 अन्य प्रभार (उल्लेख करें) 


7 [(क) वर्तमान स्थावी कोष, यदि कोई हो। 
(ख) यह किस प्रकार नियोजित होता है। 

.. शुल्क दर और निर्धन छात्रों के लिए प्रावधान, यदि कोई हो। प्रस्तावित नवीन कक्षाओं में शुल्क दर (केवल प्राइवेट 
सत्थाओं के लिए) 

2. वर्तमान कक्षा 6 से 8 तक विद्यार्थियों की विभागवार सख्या 


उक्षा 6 विभाग क छात्र सख्या 
ख 


कक 7 विभाग क 


घ 
कक्ष 8 विभाग कक 


योग 
तो... आआआआआआआछआआ आआआआआआआ अऑओसी 
|). कक्षा 2वीं खोलने के “खोलने के लिए मान्यता-प्रात्ति हेतु कक्षा 9 और ॥0 में छात्रों मे प्री जअए--णगणाा मान्यता-प्राप्ति हेतु कक्षा 9 और ।0 में छात्रों की विषयवार व विभागवार सख्या 
सिर 7 >> 22222; ली 220८: :0: मद: : मं: ४7/72/0277 अफीम कमबकतपहाप्ल्ाधाल ााापअद, 


ऐच्छिक विषयों में छात्रों की सख्या 
कक्षा 9 कक्षा 30 


कक्षा 9 विभाग | ः 






कक्षा 0 विभाग 
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4. (आओ) वर्तमान शिक्षकों की योग्यता एवं श्रृंखला (स्नातक व स्नातकोत्तर परीक्षा के विषय भी लिखे जावे) 


क्र... शिक्षक का योग्यता वर्तमान वेतन विशेष 
से. नाम पद श्रुखला विवरण 
सहित स्नातकीत्तर परीक्षा के श्रेणी 
एवं स्नातक उपाधि विषय 











(व) वोर्ड नियमानुसार अतिरिक्त शिक्षक व अन्य कर्मचारी आदि जिन्हें नियुक्त करना होगा। 


विपय जिसके लिए पद (व्याख्याता, अध्यापक चोर्ड नियमानुसार 
आवश्यक है या सहायक अध्यापक) 


॥5 क्या सस्था वोर्ड के नियमानुसार नियुक्तिया करने को तैयार है ? 
6 विद्यालय में यदि कक्षा 0 चल रही है तो गत तीन वर्षो का सेकण्डरी स्कूल परीक्षा के परिणाम का प्रतिशत अकित 
करें - 





वेतन श्रृखला 












शिक्षक 
अन्य कर्मचासे 


छात्र सख्या वाणिज्य वर्ग विज्ञान वर्ग 





)7. निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर का अभिमत * 
(अभिमत प्रकट करते समय यह उल्लेख होना चाहिए कि उनके मत में किन विषयों में और किन प्रतिवर्धों के अध् 


गन मान्यता दी जाये) 


दिनाक भ निदेशक 
प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा 
राजस्थान, बीकानेर 


जप 


* शर्त में विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम का सही तरीके से पढाने हेतु जोर दिया जता 


(3) 
माध्यमिक शिक्षा वोर्ड, राजस्थान, अजमेर 
अस्थायी मान्यता हेतु निरीक्षण प्रतिवेदन प्रपत्र 
सैकण्डरी/सीनियर हायर सैकण्डरी स्तर के लिए मान्यता चाहने के सदर्भ मे निरीक्षण प्रतिवेदन 
सस्था का नाम व स्थान (राजकीय/निजी) 
निरीक्षण का दिनांक 
निशक्षकों के नाम व पते 


क> ०+ 


सस्था का स्तर तथा सस्था में पहले से.पढ़ाये जाने वाले विषय 
स्तर जिसके लिये मान्यता चाही गई है 

वर्ग तथा विषय जिनमें मान्यता चाही गई है 

(विषय आवेदन-पत्र के अनुसार लिखें) 

अनिवार्य विषय 

तृतीय भाषा 

वैकल्पिक विषय 

(अ) कल्ला वर्ग 

(व) विज्ञान वर्ग 

(स) वाणिज्य वर्ग 

(द) कृषि वर्ग 

(१) गृह विज्ञान वर्ग 

(*] ललित कला वर्ग 

की) परीक्षा वर्ष जिसमे मान्यता चाही गई है। 

'ख) दिनाक जिससे कक्षा. 9//!2 प्रारम्भ की गई है। 


स्तर का नाम 
क्या सस्था ने कभी इससे पूर्व मान्यता के लिये बोर्ड को आवेदन किया था ? यदि हा, वो वर्ष तथा 
तिखें। 


' स्थापना, वर्तमान स्तर जह्म॑ तक पढ़ाई होती 
2 के सस्थापन का सक्षिप्त तथ्यपूर्ण विवरण जिसमें संस्था की स्थापना, वर्तमान मे कक्षा स्त 


है, अन्तिम कक्षा में पढने वाले छात्रों की गत वर्षो की सख्या। ता है अथवा नहीं। 
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।. निम्न जानकारी को ध्यान में रखते हुए सत्था को वाछित स्तर तक बढ़ाने का ओऔचित्य 
(क) सस्था के स्थान से आठ किलोमीटर के दायरे में स्थित अन्य शालाओं के नाम और इन शालाओं की अन्तिम 
कक्षा से पास होकर इस सस्था की नई कक्षा में प्रवेश लेने वाले छात्रों की सभावित सख्या (वर्ग के अनुसार) 
2. प्रवन्ध (प्राइवेट सस्थाओं के लिए) 
(क) क्या सस्था के लिये कोई प्रवन्धक समिति है और क्या यह सोसायटीज एक्ट के अन्तर्गत पजीकृत है, पणिकी 
सख्या दी जाये। 
(ख) विधान की प्रतिलिपि प्रबंधक समिति के सदस्यों के नाम (मत्री, अध्यक्ष सहित) सलग्न करें। 
(ग) क्या सस्था के प्रधानाध्यापक प्रबंधक समिति के पदेन सदस्य हैं ? 
(घ) अन्य अध्यापकों के नाम तथा पद जिनका सस्था की समिति में प्रतिनिधित्व है। 
(ड) क्या सस्था जाति व धर्म का विचार किये विना सबके लिये खुली हुई है ? सस्था में किसी विशेष धर्म का अध् 
यापन तो अनिवार्य नहीं है ? 
(च) क्या सस्था मे अध्यापकों के लिये भविष्य निधि योजना है ? यदि है तो क्या यह योजना राज्य सरकार के 
तत्सम्बन्धी नियमों के अनुसार है ? 
(छ) क्या सस्था मे अध्यापकों के लिये भविष्य निधि योजना है ? यदि हे तो क्या यह योजना राज्य सरकार के तत्सम्बन्ध 
नियमों के अनुसार है ? 
(ज) क्या अध्यापकों को नियमित या निर्धारित वेत्तममान के अनुसार वेतन दिया जाता है ? 
3. वित्तीय स्थिति (केवल प्राइवेट सस्थाओं के लिये) 
(क) संस्था के वर्तमान वित्तीय साधन। 
(ख) प्रस्तावित विकास के सम्बन्ध में वित्तीय साथन। 
(ग) आरक्षित कोप (रिजर्व फण्ड) जो अभी उपलब्ध है। 
॥. नकद 
2. ऋण पत्र (सिक्‍योरिटीज) 
3. अचल पंजीकृत सम्पत्ति 
(पे) अतिरिक्त वित्तीय साधन जिनकी व्यवस्था करने का प्रावधान किया गया है। 
) क्या आरक्षित कोष की राशि सस्था की प्रवंधक, समिति के नाम से जमा है ? 
(च) संस्था के हिसाव के परिचालन का अधिकार किसे प्राप्त है ? 
(8) संस्था में अध्यापकों की सहायतार्थ प्रावधान। 
]4. विध्यालय भवन 
. (अं) संस्था का भवन किराये का है अथवा निजी। 
(व) यदि निजी है तो भवन का स्वामित्व किसका है। 
(स) भवन की अनुमानित लागत। 
2. यदि किराये का है तो किसका है और क्या किराया दिया जा रहा है ? 
3. भवन में उपलब्ध कमरों की संख्या एव उनका विवरण (यह ध्यान में रखते हुए कि कक्षा कक्ष, प्रधानाध्यपक 
कक्ष, प्रयोगशाला, भण्डार गृह, पुस्तकालय आदि के लिए अलग-अलग कक्ष उपलब्ध हैं) (मानचित्र सलग्न कीजिये) 
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कक क्षों की संख्या. प्रत्मेक कक्ष वर्तमान ने कक्ष. ५; बाप के छघयह 7 उ्द्धज्ञा: वर्तमान में कक्षों 2 वर्गफुट के हिसाव से. अन्य विवरण 
का नाप की उपयोगिता कक्षा में बैठ सकने वाले 
३ छात्रों की सख्या 
(क) कक्षा कक्ष 
(ज) प्रयोगशालाएँ 
() 
2) 
(3) 
(9) 
(गे प्रधानाध्यापक कक्ष 
(६) कार्यालय कक्ष 
(5) अध्यापक कक्ष 
(१) पुस्तकालय एवं 
वाचनालय कक्ष 
(8) भण्डार गृह आदि 





4 विद्यालय एक पारी में चलता है या एक से अधिक पारी में ? ५ 

5. क्या वर्तमान स्थान कक्षाओं के लिए पर्याप्त है और प्रस्तावित अतिरिक्त कक्षाओ के लिए भी पर्याप्त है ! 

०. संस्था में पीने के पानी का क्या प्रवन्ध है ? 

7. क्या सस्था में बिजली का प्रवन्ध है ? 

£. या भवन में स्वच्छता की पर्याप्त व्यवस्था है ? ? 

?. वेया विद्यार्थियों एवं अध्यापकों के लिए पर्याप्त संख्या में मूत्रालयों है पक की गव्धा है ! 

१ क्या सभा इत्यादि करने के लिए सस्था में 'सभा भवन” (वडा कमरा ? 
प्रगोगशालाएँ !!. वेया सस्था के पास कक्षा 6 से नीचे की कक्षाओं को दूसरे भवन में ले जाने की बवाथा 


हे उल्लेत ? 
[कया प्रयोगशालायें पूर्ण रूप से सुसज्जित हैं यदि नहीं तो कमियो का हलक के काम चताऊ 
आग प्रयोगशालायें निर्धारित नाप की नहीं तो क्या सस्था मे ऐसे कमरे हैं जिन 

“रस्‍था के लिए प्रयोग में लाये जा सकते है (विषयवार विवरण दीजिये) 
पेया प्रयोगेशाला में पाठ्यक्रम को देखते हुए न्यूनतम साधन सामग्री उपलब्ध 
है उनका उल्लेख कीजिये। 


है या नहीं ? जिन वल्तुओं की कमी 
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छात्रावास- 
7.. क्या सस्था से सम्बन्धित कोई छात्रावास है ? (छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियें की सख्या के अनुसार आवास 
व्यवस्था, सफाई, स्वास्थ्य सुविधाये उपलब्ध है या नहीं, उसका विस्तार विवरण दे) 
2 छात्रावास राजकीय है या निजी ? 
3. क्या छात्रावास में सरक्षक (वार्डन) के लिए भी आवास का प्रावधान किया गया है ? 
4. क्या सस्था ने अध्यापकों के आवास का प्रावधान कर रखा है अथवा ऐसा करने का प्रस्ताव है ? 
टिप्पणी- विधालय भवन, प्रयोगशाला व छात्रावास के सम्बन्ध मे यदि कुछ विरवरण देना अभीष्ट हो तो यहा दे। 
5. अनुदान व उपकरण आदि का प्रावधान-यदि अनार्वक अनुद्यान दो वर्ष मे दिया जाता है उसका योग लिखे। 














(क) पुस्तकालय 
पुस्तको की संख्या अनुदान आवर्तक अनुदान अनावर्तक 
वर्तमान बोर्ड नियमानुसार वर्तमान बोर्ड नियमानुसार 
नई कक्षायें खुलने पर नई कक्षायें खलने पर 
(ख) फर्नीचर 
डेस्क, कुर्सियां अनुदान आवर्तक अनुदान अनावर्तक 
एवं स्कूल आदि वर्तमान बोर्ड नियमानुसार वर्तमान बोर्ड नियमानुसार 
की संख्या 





टिप्पणी- यदि विद्यालय में छात्रों के लिए पर्याप्त फर्नीचर उपलब्ध न हो तो पूर्ति के लिए अनुमानित व्यय की अनुशसा कीजिये। 
(ग) प्रयोगशाला 


प्रयोगशाला अनुदान आवर्तक अनुदान अनावर्तक 
की साज सज्जा वर्तमान बोर्ड नियमानुसार वर्तमान बोर्ड नियमानुसार 
आदि का ब्यौरा प्रत्येक विषय के लिए प्रत्येक विषय के लिए 
टिप्पणी- किन्हीं आवश्यक उपकरणों के अभाव में यदि प्रयोगिक कार्य सुचारू रूप से नहीं चल रहा हो तो विवरण विषयवार 
दीजिये.- 

. भीतिक विज्ञान 2... रसायन विज्ञान 

3. जीव विज्ञान 4... भूगोल/सगीत/गृह विज्ञान 

3000 5272: 77% 207 

__[घ) खेल व खेल केमैदान की संभाल. __ ___..--+ +स्‍ल् _--- “मैदान की संभाल 

अनुदान आवर्तक अनुदान अनावर्तक 
वर्तमान बोर्ड नियमानुसार वर्तमान बोर्ड नियमानुसार 
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।6. कर्मचारी (शिक्षिक, लिपिक तथा अन्य कर्मचारी वर्ग) 





बोर्ड के नियमानुसार वर्तमान में निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त. पूर्ति के प्रवात्त 
आवश्यकताएं (अतिरिक्त उपलब्ध शिक्षकों / कर्मचारियों की 
कक्षाओं को भी दृष्टिगत आवश्यकतानुसार अभी 
रखते हुए कमिया हैं 
त 2 3 4 
. शिक्षिक वर्ग 
2. लिपिक वर्ग 


3. 


4, 
0. ब्रेन 
्् 
3. 
4, 
8, 


3. 


3, 
4 


2. पर्दर् ग्रन्थों तथा शिक्षण पद्धतियों की उपलब्ध पुस्तकों के विषय में टिप्पणी दे। 


प्रश्तावित नवीन विषय शुरू होने पर विपयवार अतिरिक्त शिक्षकों व अन्य कर्मचारियों की बोर्ड नियमानुसार 
विद्यालय के कालांश चक्र एव कार्य भार को देखते हुए आवश्यकता है, और जिनकी नियुक्ति अभी तक नहीं 
हुई है- 

|) शिक्षक (ख) प्रशिक्षित व्यायाम शिक्षक (ग) प्रशिक्षित पुस्तकालयाध्यक्ष 
(६) प्रयोगशाला सहायक (ड) प्रयोगशाला सेवक (च) कार्यालय लिपिक 

(8) चपरासी, चौकीदार आदि 

बोर्ड नियमानुसार यदि स्टाफ उपलब्ध नहीं है तो इसके लिए क्या प्रयास किया जा रहा है ? (सनक्षिप्त टिपणी 
सलग्न कीजिये) 

के मैदान तथा चिकित्सा सहायता- 

क्या संस्थान के पास खेल के मैदान पर्याप्त है ? 

क्या शा्ञा में कम से कम दो कमरों में खेले जाने वाले खेलों (इण्डोर गेम) की व्यवस्था है ? यदि ऐसा प्रावधान 
नहीं हे तो इन सुविधाओं को प्राप्त कराने का क्या प्रस्ताव है ? 

क्या संस्था में खेल का सामान्य पर्याप्य मात्रा में उपलब्ध है ? 


क्या ससथा में विद्यार्थियों की स्वास्थ्य परीक्षा के लिए आवश्यक व्यवस्था है ? (इस बारे मे सक्िप्त टिप्पणी दीजिये) 
पशकालय- 


प्रलेक विषय में उपलब्ध पुस्तकों की सख्या के बारे मे सक्षितत टिपणी सलान कीजिये। 


दें 
न पुस्तकों का छात्रो एवं अध्यापकों द्वारा किस प्रकार उपयोग किया जाता है, इस पर सक्षिप्त टिपणी दें। 
वाचनालय में मगाये जाने वाले पत्र-पत्रिकाओं की सख्या (विषयवार) संलग्न कीजिये। 


2. क्या पुस्तकालय उचित रूप से सुसज्जित है ? 


] 
2. भनुशसाओं का सार- 
'पोक्त 


4 
रु 


प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित विन्दुओ पर अपनी अनुशसा स्पष्ट उप से तिखे) 


** उ्या आप अनुशंस करते हैं कि सस्था को अस्थायी मान्यता दे दी जावे। 


“विपयो जिनमे अस्थायी' मान्यता दे दी जावे। 
3) प्रवन्ध व वित्तीय स्थिति (प्राइवेट सस्याओ के लिये) 
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हि 


अध्यापको की सेवा सुरक्षा की व्यवस्था (प्राइवेट सस्थाओं के लिए) 
भवन (कक्षा कक्ष आदि जो आप आवश्यक समझते हैं) 

भवन (कक्षा कक्ष आदि जो आप आश्यक समझते हैं) 

कर्मचारी (शिक्षक, लिपिक तथा अन्य कर्मचारी जो अब आवश्यक होगे) 
खेल के मैदान तथा छात्रो की स्वास्थ्य परीक्षा की व्यवस्था 

फर्नीचर 

पुस्तकालय 

प्रयोगशाला 

छात्रावास 


3 


| 


ड्जनअजब 


श्र 


लआडदफ वतन च- 
2] 
जय जज 


है: | 


2] 


हस्ताक्षर हस्ताक्षर हस्ताक्षर 


(विभागीय प्रतिनिधि) (सह-निरीक्षक) (संयोजक निरीक्षक) 


सील सील सील 


विद्यालय का नाम 


शैक्षणिक कार्य सम्बन्धी टिप्पणी:- 
(निरीक्षण विद्यालय का पूर्णतया दौरा कर व विद्यालय के शैक्षणिक अभिलेखों आदि को देखकर निम्न विन्दुओं पर टिपणी 
लिखने का कष्ट करें) 


(अ) 


() 
(2) 
(3) 
(4) 
65) 
(0) 
7) 
(व) 
() 
(2) 


बज 


७0) 
(स) 


विद्यालय में बोर्ड के आदेशानुसर जो आन्तरिक मूल्याकन योजना सम्बन्धी कार्य किया जा रहा है उसका सक्षिप्त 
विवरण.- 
अभिलेख 
मूल्याकन नियमित रूप से किया जाता है या नहीं। 
क्या हर छात्र को दोनो प्रकार की प्रवृत्तियो में भाग लेने का अवसर दिया जाता है ? 
विद्यार्थियों प्रगति-पत्र भरकर संरक्षकों को भेजे जाते हैं या नहीं। 
क्या गत वर्ष के आन्तरिक मूल्याकन योजना के प्रमाण-पत्र विद्यार्थियों को दे दिये गये हैं ? 
क्या गत वर्ष के विद्यार्थियों के सचित अभिलेख फार्म में प्रविष्टियां की गई या नहीं ? 
प्रवृत्तिवार योजना बनाई जाती है तथ कार्यान्वित की है या नहीं। 
आन्तरिक मूल्याकन योजना सम्बन्धी सुझाव। 
कक्षाओं में चल रहे पढ़ाई कार्य का स्तर- 
उद्देश्य आधारति इकाई एवं पाठ योजना बनाई जाती है या नहीं। 
शिक्षक कार्य का स्तर (जिन अध्यापकों के कार्य का निरीक्षण किया गया है उनके अध्यापन स्तर पर अलग-अलग 
टिप्पणिया दे दी जायें) 
लिखित कार्य का स्तर सख्यात्मक एवं गुणात्मक (टिप्पणी सलग्न करें)। 
स्कूल अपनी अर्दधिवार्पिक एव वार्षिक परीक्षाओं में बोर्ड के पैटर्न पर प्रश्न-पत्र देते हैं या नहीं (टिपणी सलग्न करें) 
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हद) () प्रत्येक अध्यापक के शिक्षक कार्य, पाठ्येत्तर प्रवृत्तियों, व्यवसायिक प्रगति समाज सेवा आदि कार्यों का 
पारिवीक्षण प्रधानाध्यापक द्वारा कितनी बार किया जाता है ? 
0) दया परिवीक्षण कार्य की योजना बनाई गई है ? 
0) क्या परिवीक्षण का अभिलेख रखा जाता है ? 
5) विज्ञान के उन ज्षिक्षकों के नाम मिन्‍्होंने वोर्ड द्वारा आयोजित अल्पकालीन प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है। 
प्रशिक्षण प्रात्त करने के बाद छात्रों ने अध्यापन में क्या सुधार किये हैं। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अध्यापको की विषय 
अथापन करने में कठिनाईयां तथा सुझाव। 


हस्ताक्षर हस्ताक्षर हस्ताक्षर 
(विभागीय प्रतिनिधि) (सह-निरीक्षक) (संयोजक निरीक्षक) 
सील सील सील 
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विद्यमान वेतनमान 989 व नवीन वेतनमान 998 


विद्यमान वेतनमान 989 विद्यमान वेतनमान 998 
स्केल नं. वेतनमान स्केल नं. वेतनमान 


750-2-798-] 3-850-5-940 2550-55-2660-60-32002 
775-3-840-5-005-20-025 2670-60-359-65-3540 
800-5-950-20-250 2650-65-3300-70-4000 
825-5-900-20-200-25-]350 2750-70-3800-75-4400 
9]0-20-50-25-400-30-520 2950-75-4075-80-4475 
950-20-50-25-400-30-640-40-680 3050-75-3950-80-4590 
975-25-]00-30-640-40-720 3200-85-4900 
025-25-00-30-640-40-680 3400-90-5200 


200-30-560-40-2000-50-2050 4000-00-6000 
90. 4500-25-7000 


0. 5000-50-8000 

॥4 5500-75-9000 

2. 6500-200-0500 
2५ 6500-200-0500 
]2 0. 7500-250-2000 
॥3 8000-275-3500 
4, 9000-300-4400 
१4. 9000-300-]4400 
८ १0000-325-5200 
6. 0650-325-5850 
46. 0650-325-5850 
१84 300-350-6200 
48 42000-375-6500 
49. १3500-400-7500 
20, 4300-400-8300 
32. 6400-450-20000 
22, 48400-500-22400 




























४० ०० 53 ७४ ४ #+ ७० “5 
99५ ३9०४ ७ ># ० ७ -+ 












400-40-600-50-2300-60-2600 
१९ मु 640-60-2600-75-2900 

4. 2000-60-2300-75-3200 

॥5. 2000-60-2300-75-3200-00-3500 

6 2200-75-2800-00-4000 

37 2500-75-2800-00-4000-25-4250 
48: 2650-75-2800-00-4000-]25-4500 
9 3000-00-3500-25-4500 
2] 3000-00-3500-]25-5000 
20 3200-00-3500-25-4625 
है 3450-25-4700-50-5000 
23. 3700-25-4700-50-5000 
24. 400-50-5300 

25 4500-50-5700 

26. 500-50-5700-200-6300 
27. 5900-200-6700 
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मकान किराये भत्ते की दरें-987 के वेतनमान में किराये भत्ते की दरें 


मूल वेवन उदयपुर-कोटा-जोधपुर-अजमेर | जिला मुख्या. व अन्य स्थान 
















































































800 से कम 00 60 50 
80 से 39 20 75 60 
40-429 40 90 70 
430-579 65 05 85 
580-839 90 20 95 
840-299 220 ]40 70 
2200-2599 240 व55 35 
2600-2824 260 75 ॥$5 
2825-3049 285 200 770 
3050-3649 335 240 200 
3650-4399 385 280 240 
4400 व ऊपर 425 325 280 
आदेश दिनाक » 9.0.87 9.0.87 0.0.87 








मकान किराया भत्ते की संशोधित दरें दिनांक //998 से 
श्रेणी नगर का नाम संशोधन दरे 
(मूल वेतन का %) 
बी । जयपुर (0 लाख से अधिक जनसख्या) * 45% 
वी2 . अजमेर, वीकानेर जोधुपर व कोटा (5 लाख से अधिक जनसख्या) 5% 
सी. अलवर, भरतपुर, बासवाड़ा, ब्यावर, बूंदी, वाडमेर, भीलवाड़ा, वारा, चुरू, 


चित्तौड़गढ, धौलपुर, फत्तेहपुर, गगानगर, हनुमानगढ़, हिण्डोन, झुझनू, 
किशनगढ़, मकराना, माउन्ट आवू, नागौर, नवलगढ़, पाली, रतनगढ, 
सवाईमाधोपुर, सीकर, सरदारशहर, सुजानगढ, टोक उदयपुर 75% 
(50 हजार से अधिक जनसख्या) 
अवर्गीकृत झालावाड़, करीली, दौसा, डूगरपुर, सिरोही, राजसमद, जैसलमेर, सहित 
अन्य सभी नगर, करें व ग्राम 59 
(50 हजार से कम जनसख्या) 
(आदेश दिनाक 8/03/998) 


नोट- 0/0/998 से स्थायी वर्कचार्ज कर्मचारियों की राज्य जता गएगगाऊ जे स्थावी वर्कचार्ज कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों की भाति मकान किराया भत्ता मिलेगा) 


(-_ 
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क्षत्तिपूर्त का 
पूर्ति (नगर) भत्ता - पुरानी दरें जयपुर-आगरा-वनारस-इलाहवाद 





वेतन खण्ड 4.8.8] १ % ] ९0 पु 592% 
20 9.8] 9.86 १ .687 % 592% 


460 से कम 

460 से 609 तक 
60 से 949 तक 
990 से 960 तक 
96 से 499 तक 


500 से ॥999तक 

2000 व ऊपर 

*न्यूनतम 

न्यूनतम 6.75 अधिकतम 50/- **न्यूनतम 6.0 अधिकतम 50/- * “न्यूनतम 6 80 अधिकतम 50/- 


अजमेर-जोधुपर-वीकानेर 


] 

| ५ न्‍ ि ड 0/- 300 के ऊपर वेतन जो 309 से कम पड़े 
है 50 से 0/- 250 से ऊपर वेतन जो. 2 

0 ये ओ 259 से कम पडे 










द्रें 
अजमेर-बीकानेर-जोधपुर-कोटा 





जयपुर-आगरा-बनारस-इलाहवाद 





3000 से कम 
3000 से अधिक लेकिन 4500 से कम 
रा मे अधिक लेकिन 6000 से कम 
00 एव अधिक (आ दि.8/03/998) 
छपमकाफ 0.6.0, 0३४४८४८ ४८.९ 0/0/8996 
छपडपगड 025 5०26 


िद्वा० ० पल ऐड 
फ्र ढ़ 
॥००थे बी उठाए टेगादू० | 4500-50-5700-200-7300 













































[फ्फस आध एठ 7 | जि 36 (७,०.९.) 


]6400-4 50-20900-500-22400 
(ववातए॥ओ 70 ऐ८ हहप्प॑ ४४ 47300) 













शान ० ]9669६० (2: 
87९ (-०८8० 
गज ण॑ एक 2४ 
धुव062/५८० (:जॉ६ह५ 



































]2000-420-] 8300 
(गाए (0 कट 90: 
8000-275-3500 
]0000-325-! 5200 
2000-420-8300 
8000-275-3500 
0000-325-] 5200 
]2000-420-] 8300 


३700-2-4950-] 50-5700 
४ 2 2840) 

















2200-75-2800-09- 4000 
3000-00-3500-]25- 5000 
3700-25-4950-50- 5700 
2200-75-2800-00-' 4000 
3000-00-3500-2 5-5000 
3700-25-4950-] 50-5700 


.000७० (()0 5 
पे धाव4)'5 प्याँट, 
हि ($ट्ागंण $टांट) ) 
पलटा ($6०८४०ा 3८००) 
जा शक ((3५049 $ग्रटे 
हि! क्या (5लवंता $ ००) 
रस पका ॥ $८2०) 
[पे पग्यांाहु 
(िवा% इक कफ 
3 0० 94%] 
0०00 धशप पाच्रापटाण 
मलिक परीधांगड़ काप्दण 
० ल्गालो 3700-25-4950- 50-5700 


० 
०॥ 
०. # 30) ह0. तएणा०) 98 (0 06.2॥999 एमब्व ७/०४920 
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2200-75-2800-00-40' 00 8000-275-3500 


3000-00-3500-25-5000 0000-325-5200 
]2000-420-8300 


यू.जी.सी. वेतन मान में वेतन स्थीकरण हेतु 
वेतन निर्धारण योग्य बिन्दु 


ख्ण्पा 
के. अबहुत््या ठंड्याए शिव उटवॉट * 
2.6. ३४ 00 4.].96 07 ठ4८ र4ए * 
*ऊ .7] > 
<..। ऐ व्‌ & 0% ०0 उमझन० 49 ध्यंपी बगगगरंगरपाय ० 5. 00/- 
के... फिल्याणा फटगागी 9 40% ०848० ए4वए ३5 (0००एणाा ] 
पृ०पग॑ ० पीर बराधर० पाए 


नोट : उक्त योग के आधार पर यू.जी.सी. नवीन वेतनमान की सम्बन्धीत टेबल में योग से आगे वाली वेतन पर वेतन 
निर्धारित होगा। मूल प्रसारित वेतन सारणी को देख कर वेतन लिखे। 


कॉलेज शिक्षकों को मकान किराया, शहरी भत्ता तथा बीमा एवं जी.पी.एफ. कटौती में संशोधन 


0740 ब०. 8 3 (2) ह90२7०५)98 (76८ 3/99) 792८१ ३४०३४ 7, 999 
एगाष्टवुपथा( प्एुणा शशण तर (79 इत्यैच् ण 50एव्रागद्या (0०ी6हुट एवलीटा$ किटापवीगह लि0क्रांा$ गाते 

ए5 छाप्री बचा गण । ,996, फल 6०एथा।० फ ज्लेद्कल्वे [0 गवेद पवा पैल 4० ० ०गाफुलाध्ब(३ ]09- 

ब्रा८९8 बतगाउड(0९ ए३5 ए: ७|९५ ९० पट (50एलग्वालयाए <गँव्टुल एद्वटाथर गा ..0996 ब्ाव पर एयर णी वेत्ताद- 

प्रणा 0 १६००परा[ त॑ 5परलाफतगा क्‍0 एथाद्ी गिल्णंवद्ाए जवव पिद्याप्रा गीं आव6 वष्पा।ग्राप्ट (0ावलाए 

॥८८०॥0फा।गर बीणारत 2० प्रद्या दा, जीबी फट १७ प्रातश : 

], ट्ब्रागाट55 092९९ 

(0 67 पं 7०0०4 पृ 30.6.996 0० वंद्गाा८5६ य(कएयप्रद८ एए०ए[र्द 96 बत॑धां$50(९. 

(॥) 407 !.7,996 (० 3] 72 996 & 4% 0० बहार 97/ #0॥ 4..997 णाशग्र्त5 थ (06 7806७ प्रावीट्यर्त 
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राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 958 
(7958 का अधिनियम सं. 28) 
राज्यपाल की अनुमति तारीख 23 जून, 4958 को प्राप्त हुई। 


राजस्थान राज्य मे साहित्विक, वैज्ञानिक, पूर्त तथा कतिपय अन्य सोसाइटियों के रिस्ट्रीकरण के लिए उपलब्ध करने के लिए 
अधिनियम। 

अत यह समीचीन है कि साहित्य, विज्ञान या ललित कलाओं की पदोन्नति के लिए या उपयोगी जानकारी के प्रसार के लिए 
या राजनीतिक शिक्षा के प्रसार के लिए अथवा पूर्व प्रयोजनों के लिए स्थापित सोसाइटियों की विधिक परीस्थित सुधारने के लिए विधि 
को समेकित तथा संशोधित किया जाये। 

भात गणराज्य के नवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल यह अधिनियम बनाता है- 

. सक्षिप्त नाम, प्रसार तथा प्रारम्भ - . इस अधिनियम का सक्षिप्त नाम राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 
9%8 है। 

2 इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य है। 

3 यह उस तारीख से प्रवृत्त जो राज्य सरकार राज्य-पत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। 

।- के निर्ववन - () जब तक कि सदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में- 

(0) “रजिस्ट्रार! से राज्य की सहकारी सोसाइटियों का रजिस्ट्रार अभिप्रेरत है :- परन्तु राज्य सरकार राज-पत्र में अधिसूचना 
द्वारा किसी अन्य व्यक्ति या अधिकारी को, नाम द्वारा या उसके पद के आधार पर, इस अधिनियम के ग्रयोजनों के लिए रजिस्ट्रार 
नियुक्त कर सकेगी, और ऐसी दशा में इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति या अधिकारी ऐसे प्रयोजनों के लिए रजिस्ट्रार होगा। 

(0 “राज्य” या राजस्थान राज्य से राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 956 (956 का केद्रीय अधिनियम 37) की धारा 0 द्वारा 
यथा निर्मित राजस्थान राज्य अभिप्रेत है। 

2... राजस्थान साधारण खण्ड अधिनियम, 955 (955 का राजस्थान अधिनियम 8) के उपबन्ध यथाशक्य यथावश्क परिवर्तनों 
सहित इस अधिनियम पर लागू होगे। 

]-ख. संगम के ज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण द्वारा सोसाइटियों का बनाया जाना- किसी साहित्यिक, वैज्ञानिक या पूर्त प्रयोजन 
के लिए या किसी ऐसे प्रयोजन के लिए जो धारा 20 में वर्णित है, सहयुक्त कोई सात या अधिक व्यक्ति एक सगम के ज्ञापन में अपने 
माम हस्ताक्षरित करके और उसे रजिस्ट्रार के पास दाखिल करके इस अधिनियम के अधीन अपने आपको सोसाइटी के रूप में गठित 
कर सकेंगे। 

2... सगम के ज्ञापन की अन्तर्वस्तु - () सगम के ज्ञापन में निम्नलिखित बाते होंगी, अर्थात्‌- 

(क) सोसाइटी का नाम, 


(ख) सोसाइटी के उद्देश्य, 
(ग) परिषद, समिति या अन्य शासी निकाय के, जिनको कि सोसायटी के नियमों और व्रिनियमों द्वारा उसके काम-काज 


का प्रवन्ध सौंपा गया है, व्यवस्थापकों, निदेशकों, न्यासियों, सदस्यों (जिस किसी भी नाम द्वारा उन्हें पदाविहित किया जावे) के नाम, 


पते और उपर्जीविकाए। 
(2) सोसाइटी के नियमों और विनियमों की एक प्रति जो शास्री निकाय के व्यवस्थापकों, निदेशकों, न्यासियों या सदस्यों 


में से तीन से अन्यून द्वारा सही प्रति के रूप में प्रमाणित हो, सगम के ज्ञापन के साथ दाखिल की जायेगी। 
3. रजिस्ट्रीकण और फीस :- (॥) ऐसे ज्ञापन ओर प्रमाणित प्रति के दाखिल किये जाने पर रजिस्ट्रार अपने हस्ताक्षर 
से प्रमाणित करेगा कि उस सोसाइटी की इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्री की जाती है। 
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(2) ऐसे प्रत्येक पजीकरण हेतु पजीयक को इतना शुल्क, जितना कि राज्य सरकार समय-समय पर 
निर्देशित करेगी, भुगतान किया जायेगा तथा इस प्रकार भुगतान किये गये समस्त शुल्कों को राज्य 
साकार के लेखाओं में सम्मिलित किया जायेगा। 
अधिसूचना क्रमांक प. 5(5) कृषि-4/सह /9] दिनाक 29/0/998 द्वारा राज्य सरकार 
तत्काल प्रभाव से संस्थाओं के प्रत्येक रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क-250/- रुपये के स्थान 
पुर 2500/- रुपये निर्धारित करती है। 


वार्षिक सूची का फाइल किया जाना- हर वर्ष में एक बार, उस दिन के, जिसको कि सोसाइटी के नियमों तथा विनियमों 
के अनुसार सोसाइटी का वार्षिक साधारण अधिवेशन किया जाता है, उत्तरवर्ती चोदहवें दिन को या उससे पूर्व या यदि नियमों 
हथा विनियमें में वार्षिक साधारण अधिवेशन के लिए उपलब्ध नहीं हे तो जनवरी के मास्त में रजिस्ट्रार के पास एक सूची शखिल 
की जायेगी जिसमें परीषद्‌ समिति या अन्य शासी निकाय के व्यवस्थापकों, निदेशकों, न्यास्तियों या सदस्यों के, जिनको सोसाइटी 
के करप-काग का प्रबन्ध तत्समय सौंपा हुआ हो, नाम, पते और उपगीविकाए होंगी। 
, +कशी निकाय और नियमों में हुए परिवर्तनों का फाइल किया जाना- ()) धारा 4 में वार्णित सूची के साथ, रजिस्ट्रार 
! एक विवरण, जिसमें उस परिषद्‌ समिति या अन्य शासी निकाय, जिसे सोसाइटी के काम-काज का प्रवन्ध सौपा हुआ हो, के 
वां, किक, न्यासियों या सदस्यों में उस वर्ष जिससे सूची सम्बन्धित है, के दोरान किये गये समस्त परिवर्तन दर्शित किये 
हे, वध परप्ताइटी के नियमों और विनियमों की एक प्रति भी जो अद्यतन शुद्ध कृत हो और शासी निकाय के व्यवस्थापकों, निदेशकों, 
यों या सदस्यों में से तोन से अन्यून द्वारा सही प्रति के रूप में प्रमाणित हो, भेजी जायेगी। 
हा के नियमों और विनियमों में किए गए प्रत्येक परिवर्तन की एक प्रति, जो पूर्वोक्त रीति से सही प्रति के रूप में 
"गा है, ऐसे प्मणित करने के पद्रह दिन के भीतर रजिस्ट्रार को भेजी जायेगी। 
रे बज +या 4-क के अनुपालन अथवा मिथ्या प्रविष्टि के लिए शास्ति- () यदि अध्यक्ष, सचिव था सोसाइटी के नियमो 
गई कि अधवा सोसाइटी की शासी निकाय के किसी सकल्प द्वारा इस निमित्त प्रधिकृत कोई अन्य व्यक्ति, थारा 4 या 
 ऐरे भय के अनुपालन करने में असफल रहता है तो वह, दोप सिद्धि पर जुर्माने से पाच सी ऊुपये तक का हो सकेगा 
, के लए पचा क प्रथम लेप सिद्धि के पश्चात भग के चालू रहने की दशा में प्रत्येक दिन जिसके दोरान व्यतिक्रम चालू रहता 
एप झई दे अनधिक अतिरिक्‍त जुर्माने से, दण्डनीय होगा। 
| पं और 8 4 के अधीन फाइल की गई सूची में या धारा 4 क के अधीन रजिस्ट्रार को भेजे गये किसी विवरण 
') कै क रेप हि की या उनमें किये गये परिवर्तनो की प्रति मे जानवूझ्न कर कोई मिथ्या प्रविष्टि या लोप करता है था 
भा. पाता 4.ज के पर, जुर्मने से जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा। 
फप प्‌ दिया नह को अपराधों का संज्ञान- प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट से अवर कोई न्यायालय धारा-4-ख के अधीन किसी 
पं दाग सिंवित में किये गा और न ऐसी किसी अपराथ का सज्ञान, रजिस्ट्रार अथवा इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी 
* होती झी गये परिवाद के बिना किया जायेगा। 
गन खादर और कर निहित होगीः- () इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी की या उसके द्वारा धारित या 
गे नह इस प्र नि यदि सोसाइटी के लिए न्याम के तोर पर न्यासियो में निहित नहीं है तो ऐसी सोसाइटी के शाली 
' मत के झुप में दर्णित कीौजा कर जायेगी और सभी सिविल आपराधिक कार्यवाहियों में ऐसी सोसाइटी के शासी निकाय 
(जव कोई 
ने दाल कप इस अधिनियम के अधीन (जिम्ट्रीकृत किसी सोसाइटी के लिए न्यास के तौर पर न्यासियों में निहित 
लिये और विनियय के प् कक के अधीन ओर अनुसार नियुक्त किये गये हैं तो किसी लिखित में अथवा सोसाइटी 
ने ने न्याय तले दम किसी वात के होने पर भी उक्त सम्पत्ति बिना किसी हस्तान्तरण या अन्य आश्वासन के वाद 
है पुगने न्यासियों में सुयुक्त रूए में निहित हो जायेगी, या यदि कोई बने रहे पुराने न्यार्सा हैं तो उसी 
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न्यास पर ऐसे नये न्यासियो में, उन्हीं शक्तियों और उपबन्धों सहित तथा उनके अध्यधीन पूर्णत उसी प्रकार निहित हो जायेगी जिम 
प्रकार कि वह पुराने न्यासियों में निहित्त थी। 

5 (क) नये न्यासियों की नियुक्ति - . जब किसी ऐसे न्यातसी या न्यासियों जिनमे इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी 
की या उसके द्वारा धारित या आर्जित सम्पत्ति ऐसी सोसाइटी के लिए न्यास के तौर पर निहित है, के स्थान मे या उनके अतिरिक्त 
नया न्यासी या न्यासियों को नियुक्त करमा आवश्यक हो जाय तो ऐसा या ऐसे नये न्यासी- 

(क) ऐसे किसी लिखित जिसके द्वारा ऐसी सम्पत्ति इस प्रकार निहित है या जिसके द्वारा वह न्यास जिस पर यह सम्पत्ति धारित 
है, घोषित किया गया है, द्वारा विहित रीति से, या 

(ख) उस दशा में जबकि उक्त रीति इस प्रकार विहित नहीं की गई है या किसी कारणवश ऐसा नया न्यासी उक्त रीति से नियुक्त 
नहीं किया जा सकता है, 

0) ऐसी रीति से जैसा कि ऐसी सोसाइटी के सदस्यों द्वारा करार पाई जाय, या 

(0) उस सभा मे, जिसमें कि नियुक्ति की जाय, वस्तुत- उपस्थित ऐसे सदस्यों में से दो-तिहाई से अन्यून सदस्यों के बहुमत से 
नियुक्त किये जा सकेगे। 

(2) किसी नये न्यासी की उप-धारा (॥) के अधीन की गई प्रत्येक नियुक्ति, उस सभा के, जिसमें ऐसी नियुक्ति की जाय, 
ताज़कालिक अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित तथा ऐसी सभा की उपस्थिति में यो या अधिक विश्वस्तनीय साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित ज्ञापन के 
द्वारा की जायेगी, और ऐसी ज्ञापन भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 908 (908 का केद्रीय अधिनियम 6) के अधीन अनिवार्य 
रूप से रजिस्ट्री किये जाने योग्य दस्तावेज समझा जावेगा। 

6. सोसाइटियों द्वारा तथा उनके खिलाफ बाद :- इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत हर एक सोसाइटी ऐसे नाम में, जेसा कि 
सोसाइटी के नियमों और विनियमो द्वारा अवधारित किया जाय और ऐसे अवधारण के अभाव में, उसके अध्यक्ष या सचिव अथवा 
न्याप्तियों मे बाद ला सकेगी अथवा उस्त एर वाद लाया जा सकेगा। 
7. वादों का उपशमन न होगा- किसी सिविल न्यायालय में किसी वाद या कार्यवाही का इस कारण उपशमन नहीं होगा या वह बद 
नहीं होगा कि वह व्यक्ति जिंसके द्वारा या जिसके खिलाफ, ऐसा वाद या कार्यवाही लाया गया या जारी रखी गई थी, मर गया है 
या उस हैसियत में कायम नहीं रह गया है, जिसके नाम से वह वाढ लाया था या उस पर वाद लाया गया था, किन्तु वहीं वाद या 
कार्यवाही ऐसे व्यक्ति के उत्तराधिकारी के नाम मे या उसके खिलाफ जारी रखी जा सकेगी। 
8 सोसाइटी के खिलाफ निर्णय का प्रवर्तन- 0) यदि सोसाइटी की ओर से किसी व्यक्ति या अधिकारी के खिज़ाफ कोई निर्णय प्राप्त 
किय जाता है तो ऐसा निर्णय ऐसे व्यक्ति या अधिकारी की स्थावर या जगम सम्पत्ति के खिलाफ या वैयक्तिक रूप से उप्तके खिलाफ 
प्रवृत्त नहीं किया जायेगा किन्तु सोसाइटी की सम्पत्ति के खिलाफ ग्रवृत्त किया जायेगा। 
(2) निष्पादन के लिए आवेदन मे, निर्णय और उस पक्षकार के, जिसके विरुद्ध उसे प्राप्त किया गया हो, केवल सोसाइटी की ओर 
से वथास्थिति वाद लाने या उसके विरुद्ध वाद लाये जाने की बात उपर्वार्णत होगी और यह अपेक्षा की जायेगी कि निर्णय को सोसाइटी 
की सम्पत्ति के खिलाफ प्रवर्तित कराया जाय। 
9. उप-विधि के अधीन प्रोदूभूत होने वाली शस्ति की वसूल्ली- जब कभी किसी उप-विधि द्वारा, जो सोसाइटी के नियमों और विनियर्मो 
के अनुसार सम्यक्तः चनाई गई हो या यंदि नियम या विनियम उप-विधिया बनाने के लिए उपबंध नहीं करते हैं तो किसी ऐसे उप-विधि 
द्वारा जो उस प्रयोजन के लिए बुलाये गये सोसाइटी के सदस्यों के साधारण अधिवेशन में वस्तुत. उपस्थित सोसाइटी के सदस्यों के 
तीन बटा पाच से अन्यून बहुमत द्वारा बनाई गई हो, सोसाइटी के किसी नियम, विनियम या उप-नियम के भग के लिए कोई धन-सबधी 
शास्ति अधिरोपित की जाती है तो ऐसी शास्ति जब प्रोदृभूत हो जाये, किसी ऐसे न्यायालय में वसुल की जा सकेगी जिसकी अधिकारिता 
उस स्थान में हो जहा प्रतिवादी निवास करता है या वहा हो जहा सोसाइटी स्थित है, जैसा भी सोसाइटी का शासी निकाय समीचीन 
समझे। 
0. सदस्यों का अपने खिलाफ अन्य पक्षकारों के रूप में वाद लाये जाने के दायित्वधीन होना- (॥) इस अधिनियम के अधीन 
रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी के ऐसे सदस्य के खिलाफ, जिसकी तरफ कोई चन्दा बकाया हो, जिसे बह सोसाइटी के नियमों ओर विनियर्मों | 
के अनुसार सदत्त करने के लिए आवद्ध हे, या जो सोसाइटी की किसी स्रम्पत्ति एवं स्वय कब्जा या उसका निराध इस रीति से या | 
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इतने समय तक कर जेता है जो ऐसे नियमों और विनियमों के प्रतिकूल है, या जो सोसाइटी की किसी सम्पत्ति को क्षति पहुंचाता है 
या नष्ट करता है, ऐसे वकाया के लिए या सम्पत्ति के ऐसे कब्जे, निरोध क्षति या नाश से प्रोद्भूत होने वाले नुकसान के लिए इसमें 
झ़े पूर्व उपबंधित रीति से, वाद लाया जा सकेगा। 

(2) यदि प्रतिवादी, सोसाइटी की प्रेरणा पर उप-धारा () के अधीन लाये गये किसी वाद या कार्यवाही में सफल होता है और 
उसे प्न में उसके खर्चों की वसूली का अधिनिर्णय दिया जाता है तो वह उस अधिकारी से जिसके नाम से वाद या अन्य कार्यवाही 
दो गई थी अथवा सोसाइटी से, उन्हें वसूल करने का निर्वचन कर सकेगा और पश्चातवर्ती दशा मे वह ऊपर वर्णित रीति से उक्त 
सेसाइटी की प्म्यत्ति के खिलाफ आदेशिका प्राप्त कर सकेगा। 

॥. अप के दोषी सदस्यों का अन्य पक्षकारों के रूप में दण्डनीय होना- इस अधिनियम के अधीन, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी का 
दोई सदा जो उस सोसाइटी के किसी धन या अन्य सम्पत्ति को चुरायेगा, हड़पेगा या उसका गवन करेगा अथवा किसी सम्पत्ति को 
मगूप्छ और विद्वेपता से नष्ट करेगा या क्षति पहुंचाएगा अथवा किसी विलेख, वंधपत्र, धन की प्रतिभूति, रसीद या अन्य लिखित 
ग्रे यूटरपित करेगा गिसले सोसाइटी की निधियां हानि की जोखिम में पड़ जायें वैसे ही अभियोजनीय होगा, और यदि सिद्ध दोष 
हुआ थे वैसी ही रीति से दण्डनीय होगा जैसे ऐसा कोई व्यक्ति जो सोसाइटी का ऐसा सदस्य न हो वैसे ही अपराध की बाबत अभियोजन 
और दण्डनीय होगा। 
।2. प्ोपनाइटियों के प्रयोजनों को परिवर्तित, विस्तारित या न्यून करने अथवा समामेलित करने के लिए समर्थ बनाना- () जब कभी 
००08 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी के जो किसी विशिष्ट प्रयोजन या प्रयोजनों के लिए स्थापित की गई है शासी 
कै 580 हो कि ऐसे प्रयोजन या प्रयोजनों को इस अधिनियम के अर्थान्तर्गत किसी अन्य प्रयोजन या प्रयोजनों में या उनके 
क्र हे विस्तारित या न्यून करना या ऐसी सोसाइटी को पूर्णतः या अंशतः किसी अन्य सोसाइटी के साथ समामेलित करना 
से 5३ ऐस्ली शास्री निकाय उस प्रस्थापना को लिखित या मुद्रित रिपोर्ट के रूप में सोसाइटी के सदस्यों को निवेदित कर 
एफ औई के नियमों और विनियमों के अनुसार उस पर विचार के लिए विशेष साधारण अधिवेशन बुला सकेगा। 
दा 3 तब तक कार्यन्वित नहीं की जायेगी जब तक कि ऐसी रिपोर्ट उस पर विचार करने के लिए शासी 
या जी नेट 58१8 विशेष अधिवेशन से दस दिन पूर्व सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य को परिदत्त नहीं कर दी जाती या 
से पम्प ऐ परत किये गे और जब तक ऐसी प्रस्थापना के प्रति सहमति, सदस्यों के दो बट तीन के मतों द्वारा जो स्वयं या परोक्षी 
बुध गो हे विशेष गे हों, नहीं दे दी जाती और पूर्ववर्ती अधिवेशन के पश्चात्‌ एक मात्त के अन्तराल से शासी निकाय द्वारा 
कि, अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों के दो बटा तीन के मतों द्वारा पुष्टि नहीं कर दी जाती। 
विशेष छाप 3 है परिवर्तन- इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सोसाइटी अपना नाम तत्रयोजनार्थ चुलाये गये 
और विमिययो डे ब्लू पारित सकत्प ड्वासा अपने सदस्यों के दो बटा दीन में अन्यून सदस्यों की सम्मति से सोसाइटी के नियमों 
2-य. नम पर की तथा धारा 2-ख के उपवधों के अध्ययीन परिवर्तित कर सकेगी। 
दे सेपपवे के छत मम ()) नाम के प्रत्येक परिवर्तन की लिखित सूचना जिस पर सचिव के तथा नाम परिवर्तन करने 
पैसे जपेगे त सदस्यों के हस्ताक्षरर होंगे, रजिस्ट्रार को, धारा 72-क के अधीन सकल्प पारित होने से पद्तह दिन के भीतर 


(१) 
गिल्टार, यदि उसका समाधान हो जाय कि नाम परिवर्तन के बारमें इस अधिनियम के उपवन्धों का अनुपालन का दिया 


पश है, रुप परिदर्तन 
ज्त-प जी कोण, रजिस्ट्रीकरण करेगा और उस मामले की परिस्थितियों का समाधान करने के लिए परिवार्तित रजिस्ट्रीकरण 


05१ उप 
प्लेन कप उप-पारा (2) के अपीन प्रमाण-पत्र जारी होने पर पूर्ण ढो जायेगा और उसके जारी होने की तारीख से 


५) रगिस््रार 


से जप उद्त उप-पात (2) के अपीन जाती किये गये प्रमाण-पत्र की किसी प्रतिलिपि के लिए एक रुपया फीस प्रभारिता करेग 
रत ही लक 


त की गई समस्त प्ैस का लेखा-जोखा राज्य सरकार को दिया जायेगा। 


28॥ 


]2 ग॒नाम परिवर्तन का प्रभाव- इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी के नाम परिवर्तन के परिणामस्वरूप उस सोसायटी 
के किन्हीं भी अधिकारों अथवा बाध्यताओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और न सोसाइटी द्वारा या उसके विरुद्ध की गई कोई विधि 
कक कार्यवाही चुटियुक्त बनेगी और कोई विधिक कार्यवाही जो उस सोसाइटी द्वारा या उसके विरुद्ध उसके पूर्ववर्ती नाम से चालू रखी 
जा सकती थी या प्रारम्भ की जा सकती थी, उस सोसायटी द्वारा या उसके विरुद्ध उसके नये नाम से चालू रखी जा सकेगी या प्रारभ 
की जा सकेगी। 

3 सोसाइटियों के विधटन और उनके काम-काज के समायोजन के लिए उपबन्ध- इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी 
सोसायटी के दो बटा तीन से अन्यून कितने ही सदस्य अवधारित कर सकेंगे कि उसे विघटित कर दिया जाय और तब तक तत्षण 
या तत्समय सहमत समय पर विघटित कर दी जायेगी और सोसायटी की सम्पत्ति और उसके दावों और दायित्वों के निप्टरे और 
व्यवस्थापन के लिए, उसको लागू उस सोसायटी के नियमों और विनियर्मों के अनुसार, यदि कोई हों, और यदि कीई न हों तो जैसा 
शासी निकाय या वह विशेष समिति, जो सोसाइटी के काम-काज के परिसमापन पर प्रभाव डालने वाले समस्त मामलों के वारे में शासी 
निकाय के स्थान पर प्रतिस्थापित किये जाने के लिए बनाई गई हो, समीचीन समझे उसके अनुसार, सब आवश्यक कार्यवाही की.जाबेगी- 
परन्तु- (॥) उक्त शाप्ती निकाय के व्यवस्थापकों, निदेशकों, प्रवासियों अथवा सदस्यों अथवा यदि वह विशेष समिति द्वारा यथा पूर्वोक्त 
प्रतिस्थापित कर दी गई हो तो उत्तके सदस्यों अथवा सोसाइटी के सदस्यों के बीच कोई विवाद पैदा होने की दशा में उसमें काम-काज 
का समायोजन, उस जिले के जिसमें सोसाइटी का मुख्य कार्यालय स्थित है, आरम्मिक सिविल अधिकारिता वाले प्रधान न्यायालय को 
निर्दिष्ट किया जायेगा; और न्यायालय मामले में ऐसा आदेश करेगा जैसा वह अपेक्षणीय समझे; 

(2) कोई मामला, जो सोसाइटी के या उसके शासी निकाय के या सोसाइटी के काम-काज का परिसमापन करने के प्रयोजनार्थ 
शासी निकाय के स्थान पर प्रतिस्थापित किये जाने के लिए बनाई गई किसी विशेष समिति के किसी सोसाइटी या शासी निकाय या 
विशेष समिति के किसी अधिवेशन में स्वयं या परोक्षी के माध्यम से उपस्थित सदस्यों के दो बटा तीन द्वारा विनिश्चित किया गया 
हो, खण्ड 6) के अर्थान्तर्गत विवादग्रस्त विषय नहीं समझा जायेगा। 

(४) कोई सोसाइटी तब तक विघटित नहीं की जायेगी जब तक कि सदस्यों में से दरों बा तीन से ऐसे विघटन के लिए इच्छा 
से ऐसे विशेष साधारण अधिवेशन में जो उस प्रयोजन के लिए बुलाया गया हो, स्वय या परोक्षी के माध्यम से परिदत्त अपने मतों से, 
अभिव्यक्त न कर दी हो; और 

(0) जब कभी कोई सरकार इस अधिनियम के अपीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी के सदस्य हो या अभिदायकर्ता हो या उसमें 
अन्यथ हितबद्ध हो तब ऐसी सोसाइटी का विधटन ऐसी सरकार की सम्मति के बिना नहीं किया जायेगा, और 

(७ इस धारा की कोई बात किसी लिखत में ऐसी सोसाइटी के विघटन के लिए अम्तर्विष्ट किसी उपवन्ध पर प्रभाव डालने 
वाली नहीं समझी जायेगी। 

4. विघटन पर किसी सदस्य का अधिशेष सम्पत्ति प्राप्त न करना- यदि इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी 
सोसाइटी के विघटन पर, उसके सब ऋणों और दायित्वों की पुष्टि के पश्वातृ, कोई भी सम्पत्ति रह जाय तो वह उक्त सोसायटी के 
सदस्यों या उनमें से किसी को सदत्त या उनको वितरित नहीं की जायेगी, किन्तु किसी ऐसी अन्य सोसाइटी चाहे वह इस अधिनियम 
के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो या न हो, को दी जायेगी जो विघटन के समय पर स्वयं या परीक्षी के माध्यम से उपस्थित सदस्यों के दो 
बटा तीन से अन्यून मतों द्वारा या उसके अभाव में ऐसे न्यायालय द्वारा जैसा पूर्वोक्त है, अवधारित की जायेगी :..** 

परन्तु यह धारा किसी ऐसी सोसाइटी को लागू नहीं होगी जो सयुक्त स्टॉक कम्पनी के रूप में शेयर धारकों के अभिदायों से 
प्रतिष्ठापित या स्थापित की गई हो : | 

परन्तु यह और कि इस धारा की कोई बात धारा 3 के अधीन विघटित किसी सोसाइटी की सम्पत्ति के सदाय या वितरण 
के लिए किसी लिखत में अन्तर्विष्ट किसी उपलब्ध पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जायेगी। 

4-क. अधिशेष सम्पत्ति सरकार को दी जा सकेगी- धारा 4 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, धारा 3 के अधीन 
विघटित किसी सोसाइटी के सदस्यों के लिए उनकी कुल सख्या के दो बटा तीन से अन्यून मर्तों द्वारा यह अवधारित कराना विधिपूर्ण 
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हेग हि सोसाइटी के सव ऋणों और दायिलों की तुष्टि के पश्चात्‌ जो कोई भी सम्पत्ति रह जाय वह धारा ।-ख में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों 
मे से किसी भी प्रयोजन के लिए उपयोग किये जाने ढेतु राज्य सरकार को दी जायेगी। 

७. सोसाइटी के सदस्य की परिभाषा- ईस अधिनियम के प्रयोजन के लिए सोसाइटी का संदल्ल ऐसा व्यक्ति होगा जिसने 
उके नियमों और विनियमों के अनुस्तार उसमें सम्मिलित कर लिए जाने पर चन्दा दे दिया हो या उसके सदस्य की नामावली या सूची 
में हस्ताक कर दिये हों और ऐसे नियमों और विनियमों के अनुसार पद त्याग न किया हो या ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी नियुवित 
या चयन ऐसे नियमों और विनियमों के अनुसार ऐसी सोसाइटी के शासी निकाय के व्यवस्थापक, निदेशक, जिसका चन्दा उस समय 
दोन माह से अधिक का बकाया हो, सदस्य के रूप में मत देने या गिने जाने का हकदार नहीं होगा। 

१6. शाही निकाय की परिभाषा- परिषद्‌ समिति या अन्य निकाय (जो व्यवस्थापकों, निदेशकों, न्यासियों या सदस्यों से मिलकर 
बना हों) जिसकी सोसाइटी के नियमों और विनियमों द्वारा उसके काम-काज का प्रव॑ंध सोंपा गया हो, सोसाइटी के शासी निकाय होंगे। 

7. अधिनियम के पूर्व बनाई गई और रजिस्ट्रीकृत नहीं हुई सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण- (0) धारा [हे में बिनिर्दिष्ट प्रयोजनों 
मे से कि भी प्रयोजन के लिए स्थापित और गठित कोई सोसाइटी और धारा 20 में वर्णित प्रकार क़ी अधिनियम के पारित होने 
से पूर इस प्रकार स्थापित और गठित धारा 2। द्वारा निरसित किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत न हुई सोसाइटी, एतद्पश्चात्‌ सोसाइटी 
के रुप में किसी भी समय इस अधिनियम के उपबन्धों के अथीन और अनुसार रजिस्ट्रीकृत की जा सकेगी। 

दस ऐसी प्ोप्ताइटी की दशा में यदि सोसाइटी की स्थापना पर ऐसा कोई शासी निकाय गठित न किया गया हो तो उसके सदस्यों 
यह सक्षम होगा कि वे सम्यक्‌ सूचना पर, तब से सोसाइटी के लिए कार्य करने के लिए एक शासी निकाय बना लें। 
8, कतिपय मामलों में रजिस्ट्रीकरण से इन्कार करने की रजिस्ट्रार की शक्ति- ()) रजिस्ट्रार- 

(की किसी सोसाइटी की धारा 3 के अधीन, या 

(ख) धारा 2-क के अधीन किये गये नाम परिवर्तन का, या 

(ग किसी सोसाइटी का धारा ॥7 के अधीन, 

रजिस्ट्रीकरण करने से इन्कार करेगा, 

पु कक का प्रतिस्थापित नाम उस नाम के समरूप है जिससे किसी अन्य विद्यमान सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण किया 
फे सपा के जन प्ट्रार की राय में ऐसे अन्य नाम के इतना सदृश्य है कि उससे जनता या दोनों में से किसी सोसाइटी के सदस्यों 
* ना सभाव्य है। 

किट को पर पर ला हे धारा 2। की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट सोसाइटियों पर और उस थारा की उप-धारा 0) में 
सोसहईरिं का रद्रकण गू होंगे और यदि धारा 2। की उपधारा () डारा निरसित, विधियों के अधीन कोई दो या अधिक 
या ऐसी सेसाों के 5 नामों से या ऐसे नामों से जो रजिस्ट्रार की राय में एक-दूसरे से इतने संदृश्य हैं कि उनसे जनता 
की गई थी अपने पूल नाम से का प्रवचित हो जाना संभाव्य है, किया गया है तो वह सोसाइटी जो सर्वप्रथम इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत 
है भीतर अपने नाप यवोचित काम करना चालू रखेगी और ऐसी अन्य सोसाइदियँ अधिनियम के प्रारम्भ से छः मास की कालावंधि 

9. दस्तावेजों का निरीक्षण रूप से बदल लेगी और हि नाम बदल लेने की रजिस्ट्रार द्वात अपेक्षा की जा सकेगी। 
के गई एव रस्तोवेजों का निरेधण तथा उनकी प्रमाणित प्रतियाँ- कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रार के पास दाखित 
गा किसी दर्तवेज के किसी क्ष ३) हर निरीक्षण के लिये एक रूपये की फीस देकर कर सकेगा और कोई भी व्यक्ति किसी दस्तावेज 
सो शो के लिये पत्ती हे देकर, की नकल या उद्धरण का रजिस्ट्रार द्वारा प्रमाणित किया जाना, ऐसी नकल या उद्धरण के हर 
भ्रम दृष्यय साध्य होगे। कर अपेक्षित कर सकेगा और ऐसी प्रमाणित प्रति सभी विधि कार्ववाहियों में उसमें अन्तर्विष्ट विषयों 


20. सोसाइटियां रु 
सेव की रजिस्ी रा का अधिनियम के अधीन किया,जा सक़ेगा- इस अधिनियम के अधीन निम्नलिखित 
पूरईव प्रयोजनों के लिए 3 
ए स्थापित सोसाइटिया, सैनिक अनाथ निधिया, (खादी और आमोद्योग), साहित्य, विज्ञान या ललित-कलाओं 
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की प्रोम्नति के लिये स्थापित सोसाइंटियां, शिक्षण या उपयोगी जानकारी अथवा राजनीतिक शिक्षा के प्रसार के लिये सोसाइटिया सदस्यों 
के साधारण प्रयोग के लिये या जनता के लिये खुले पुस्तकालयों या वाचनालयों के प्रतिष्ठान या अनुरक्षण और रगचित्रों और अन्य 
कलाकृतियों के लोक संग्रह्मलयों और गैलरियों के लिए स्थापित सोसाइटियां आकृतिक इतिहास के सकलन और यात्रिक और दार्शनिक 
आदविप्कारों, लिखितों या अभिकल्पनाओं के लिये स्थापित सोसाइटियां। 

शा. निरसन और व्यावृति- (॥) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण, अधिनियम, 7860 (7860 का केन्द्रीय अधिनियम 2!) जैसा कि 
950 के शजस्यान अध्यादेश 4 के द्वारा पुनर्गठन राजस्थान राज्य के लिए अनुकूलित किया गया और सोसाइटियों के रणिस्ट्रीकरण 
संबंधी समस्त विधियां जो राज्य के किप्ती भाग में प्रवृतत हों, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर निरसित हो जायेंगी। 

(2) उप धारा ()) में वर्णित विधियों में से किसी भी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत समस्त सोसाइटिया यदि वे इस अधिनियम 
के अधीन रजिस्ट्रीकृव की जा सकती हैं तो तद्घीन रजिस्ट्रीकृत की हुई समझी जायेंगी। 

(3) देसी तासाइटियां जो उप-घारा (2) मैं निर्दिष्ट हैं, के नामों में इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से पूर्व किये गये समस्त परिवर्तन 
इस अधिनियम के अधीन क्िये गये समझे जावेंगे : 

परन्तु यदि ऐसा परिवर्तन धारा ।2-ख के अनुसार रजिस्ट्रीकृत नहीं हुआ है या उसकी प्राप्ति में कोई प्रमाण पत्र जागी नहीं 
किया गया है तो इस अधिनियम के प्रारम्भ से तीन मास के भीतर इस्त नि्मित्त रजिस्ट्रार को आवेदन पत्र देने पर उस धारा के अधीन 
ऐसा रणिस्ट्रीकरण किया जायेगा और प्रमाण पत्र जारी कर दिया जायेगा। 

(4) उप-बारा (॥) में वर्णित विधियों के अधीन की गई अन्य समस्त कार्यवाहियां या दिये गये आदेश जब तक कि वे इस 
अधिनियम के उपबंधों के विरुद्ध वा असगद न हों, इस अधिनियम के अधीन की गई या दी गई यथास्थिति समझी जाबेगी। 

७) यदि इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत की हुई सपझ्ी गई किसी सोसाइटी की दशा में धारा 4-क में विनिर्दिष्ट प्रकार 
की कोई कार्यवाही इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व नहीं की गई है तो ऐसी कार्यवाही ऐसे प्रारम्भ के पश्चात्‌ तीन मात्त के भीतर 
सर्वप्रथम और त्तत्पश्चात्‌ उस धारा के अनुसार की जायेगी और ऐसा करने में असफल रहने के लिये उत्तरदायी व्यक्ति धाय 4-ख 
के अधीन दायी होगा। 


284 


